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अध्यक्षीय कथन 


भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई। 2005 का वर्ष पार्टी 
का रजत जयंती वर्ष है। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों का प्रकाशन इस वर्ष की 
बड़ी परियोजनाओं में से एक है। 

देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है 
कि वह लोगों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्वयं इतिहास को पार्टी के विकास-क्रम 
का आधिकारिक विवरण दे। इन दस्तावेजों में पार्टी के विकास-क्रम के पदचिह 
देखे जा सकते हैं। उससे देश की विकासशील राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक 
परिदृश्य की झलक भी मिलेगी। 

पार्टी दस्तावेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई 
है। पार्टी के एक बरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत 
शास्त्री इस समिति* के अध्यक्ष हैं और पत्रकार ब पूर्व सांसद श्री दीनानाथ मिश्र 
इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन व बहुविध 
गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं। 

इन ग्रंथों की प्रस्तुति के समय मुझे श्री राजेंद्र शर्मा की सुखद याद आ रही 
है जो दशकों तक संसदीय दल के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने ही 
जनसंघ के दस्तावेजों को प्रकाशित करने की पहली बार परिकल्पना की थी। वह 
दस्तावेजों को बड़ी सावधानी से और व्यवस्थापूर्वक रखते थे। तब दस खंडो में 
जनसंघ-दस्तावेज प्रकाशित हुए थे। 

वैसे तो रजत जयंती प्रकाशनों में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के काल पर 
ही दृष्टि केंद्रित होगी, लेकिन साथ-ही-साथ जनसंघ के दस्तावेजों को अद्यतन 
किया जाएगा और उसमें आपातस्थिति के बाद के जनता पार्टी-चरण को भी 


समाहित किया जाएगा, ताकि एक सातत्य बना रहे। 
oror किडनी शूट 


(लालकृष्ण आडवाणी) 
अध्यक्ष 
भारतीय जनता पार्टी 


28 मार्च, 2005 


* शोक है कि 17 अप्रैल, 2005 को शास्त्रीजी का निधन हो गया। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 11-12 जनवरी, 2004 


इसलामाबाद में 12बॉ सार्क सम्मेलन 
11-12 जनवरी को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की यह बैठक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी गत सप्ताह की 
ऐतिहासिक यात्रा पर बधाई देती है। वह यात्रा उनकी दूरदर्शिता सामने लाने में 
सफल रही। एक तो ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई देशों का 12वाँ शिखर सम्मेलन 
(सार्क) संपन्न हुआ और दूसरे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच रुके हुए द्विपक्षीय 
संबंधों में नई शुरुआत हुई। कुल मिलाकर, इन दो घटनाओं से फिर इस बात की 
पुष्टि होती है कि श्री अटलजी उन महान नेताओं में से एक हैं, जो आज के विश्व 
में शांति और विकास के प्रति समर्पित हैं। 
इसलामाबाद में दक्षेस शिखर सम्मेलन का उल्लेख इस रूप में होगा कि दक्षेस 
देशों के शासनाध्यक्षों की यह बैठक अत्यंत लाभप्रद रही। दक्षिण एशियाई मुक्‍त 
व्यापार क्षेत्र (साटा) के बारे में ढाँचागत समझौते पर हस्ताक्षर करने पर ऐसे बहुत 
से लोगों के लंबे समय से चले आ रहे स्वप्न साकार हो सकेंगे, जिन्होंने इस बारे 
में यह तर्क सामने रखा था कि दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में स्पष्टतः 
अनेक सहक्रियाएँ हैं और इनका उपयोग बिना किसी बाधा के अंतरक्षेत्रीय व्यापार 
के माध्यम से किया जाना चाहिए। विश्व के अन्य देशों में क्षेत्रीय गुटों में मुक्त 
व्यापार समझौतों के अनुभव, जैसे- आसियान, यूरोपीय संघ और नाटा (उत्तरी 
अमेरिका मुक्‍त व्यापार क्षेत्र) से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि व्यापार 
सहयोग संबंधी गतिविधियों से आर्थिक विकास का साधन संभव होता है और इनसे 
सभी सदस्य देशों को लाभ मिलता है। 
भारत सदैव ही साटा के पक्ष में रहा है, किंतु हमारे कुछ पड़ोसी देशों के 
नकारात्मक रवैये के कारण इसे सार्क में स्वीकार नहीं कराया जा सका। ये देश 
इस गलतफहमी के शिकार थे कि दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार से भारत को 
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अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभ पहुँचेगा। उदाहरण के लिए--भारत और 
पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ा-बहुत व्यापार होता है, वह या तो तस्करी के जरिए 
चोरी-छपे होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दुबई, सिंगापुर आदि बाजारों के माध्यम 
से होता है। हमारे कुछ पड़ोसी देश विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, सेवाएँ और 
प्रौद्योगिकियाँ बहुत भारी दाम देकर पश्चिमी देशों से खरीदते हैं, जबकि ये ही सब 
चीजें उन्हें कहीं कम दामों पर भारत में आसानी से मिल सकती हैं। साटा पर 
समझौते से ये विसंगतियाँ दूर हो गई हैं और सभी दक्षेस देशों के बीच व्यापार को 
तेजी से बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 
बहुत प्राचीन काल से दक्षिण एशिया विश्व में अत्यंत प्राकृतिक रूप में 
एकीकृत व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों का केंद्र रहा है, जहाँ इस क्षेत्र के किसी देश 
के साथ न तो भेदभाव किया जाता है ओर न ही उसका शोषण किया जाता है। 
साटा से इस स्थिति को बहाल करने का अवसर मिल गया है-- निःसंदेह यह 
स्थिति आधुनिक स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विचार प्रस्तुत 
किए, जैसे-- समान दक्षिण एशियाई मुद्रा प्रणाली, जिससे समान दक्षिण एशियाई 
बाजार का निर्माण हो सके, और एक दक्षिण-एशियाई परिवार के रूप में हमारे 
देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों को फिर से सशक्त बनाया जा सके। विश्व 
में सबसे अधिक निर्धन लोगों की संख्यावाले दक्षिण एशिया को समृद्धि के क्षेत्र 
में लाने एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में, बल्कि उससे भी अधिक आगे 
जाकर, चहुँमुखी प्रगति करने की दिशा में कायापलट करने के लिए इतिहास इन 
साहसिक विचारों को सराहेगा। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलामाबाद में दक्षेस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद- 
संबंधी अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने तथा सामाजिक चार्टर अपनाने पर 
संतोष प्रकट करती है। प्रधानमंत्री ने सार्क के सामने प्रभावशाली निर्धनता-उन्मूलन 
का विचार रखा, जिसमें उन्होंने इन सभी सदस्य देशों से यूनाइटेड नेशन्स 
मिलेनियम डेबलॅपमेंट गोल्स (एम.डी.जी.) को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प करने 
का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से इस लक्ष्य को सन्‌ 2015 तक, 
बल्कि सन्‌ 2010 तक ही, पा लेने का आदेश दिया है। 
इसलामाबाद में दक्षेस शिखर सम्मेलन के तीन सकारात्मक परिणामों से स्पष्ट 
पता चलता हे कि भारत दक्षिण एशियाई देशों में सापेक्ष महत्त्व, हितों और 
तात्कालिकता के भाव को बदलने में सफल हुआ है, ताकि दक्षेस एक क्षेत्रीय मंच 
के रूप में अपने जनादेश को वस्तुतः निभा सके, जिससे आर्थिक सहयोग, शांति 
सामाजिक विकास और परस्पर समझ की दिशा की ओर बढ़ा जा सके। इस 
क को लाने में श्री अटलजी के मार्गदर्शी व्यक्तित्व की हर तरफ प्रशंसा हुई 
| 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलामाबाद में प्रधानमंत्री की अन्य सफल पहलों की 
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हार्दिक प्रशंसा करती है। उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व से पहली बार द्विपक्षीय प्रसंग 
में इस बात का वादा ले लिया कि वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ 
चलाने के लिए उसके नियंत्रणाधीन किसी क्षेत्र का उपयोग नहीं होने देगा। 
इसलामाबाद में जारी संयुक्त वक्‍तव्य में यह प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती 
है जो दक्षेस सम्मेलन के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी तथा पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच बातचीत के बाद उभरकर आई। 
भारत सरकार द्वारा चलाए गए सतत दोसूत्रीय अभियान का यह एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम है जिसमें सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ अथक रूप से प्रहार किया 
गया। साथ ही पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए विश्वास 
पैदा करने के निरंतर उपाय भी किए गए। लगता है कि हमारी दृढ़ता की नीति 
और रणनीति में लचीलेपन ने यह काम कर दिखाया। इसके अतिरिक्‍त, जेहादी 
आतंकवाद के भस्मासुर ने स्वयं पाकिस्तान की स्थिरता को खतरे में डाल दिया 
है, इस बात को जानकर भी वहाँ के शासकों के दिमाग में यह परिवर्तन आया 
है। 
फिर भी, भाजपा सरकार से यह आग्रह करती है कि वह सदैव सतर्क रहे 
और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में हर कदम फूँक-फूँककर रखे। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी फरवरी में शांति-वार्त्ता प्रक्रिया बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्त्तां फिर से 
शुरू करने के निर्णय का स्वागत करती है और इस प्रक्रिया में सफलता की 


कामना करती है। 
O 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


राँची 24-26 नवंबर, 2004 


बिदेश-नीति से संबंधित कुछ वर्तमान मुद्दों पर प्रस्ताव 

1. वाजपेयी सरकार की अनेक शानदार सफलताओं में एक, सफल विदेश 
नीति का कार्यान्वयन, सबसे प्रमुख उपलब्धि रही। सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों से 
प्रेरित बाजपेयी सरकार ने सन्‌ 1998 में सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद 
परमाणु-परीक्षण किया और उसके बाद इस कदम का विश्व शकितयों द्वारा 
किए गए विरोध का मुकाबला सफलतापूर्वक किया। इस सरकार ने इन 
देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की चुनौतियों का भी दूढ़ता से सामना 
किया। इस सरकार की कूटनीति इतनी प्रभावशाली थी कि सन्‌ 2004 में 
अपने कार्यकाल के समापन तक भारत सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों के उच्च 
स्थान पर सुशोभित था, देश का मान-सम्मान था और हर मोरचे पर अनेक 
महत्त्वपूर्ण एवं नए कदम उठाए गए थे। निश्‍चित रूप से, इनमें सबसे 
उल्लेखनीय था चीन एवं पाकिस्तान के साथ सभी प्रमुख मुद्दों का हल 
ढूँढने के लिए प्रयास करना तथा अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, 
आसियान एवं अन्य देशों के साथ एक स्वस्थ एवं फलदायक संबंध बनाना | 
इस सरकार ने अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने तथा प्रगाढ़ बनाने के लिए 
मजबूत कदम उठाए। विशेषकर पाकिस्तान के साथ शांति के प्रयास का 
ऐतिहासिक महत्त्व था। साथ ही 6 जनवरी, 2004 को प्रधानमंत्री वाजपेयी 
की राष्ट्रपति मुशर्रफ से इसलामाबाद में हुई भेंट के बाद जारी संयुक्त प्रेस 
बक्तव्य भी ऐतिहासिक महत्त्व का था। 

2. अतः भाजपा ने वर्तमान संप्रग सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया कि 
वह उन्हीं नीतियों को जारी रखेगी। फिर भी, यदि हम यू.पी.ए. सरकार द्वारा 
विदेश-नीति के कार्यान्वयन में दिख रहे बिखराव पर टिप्पणी नहीं करते 
तो हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे। 
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3. 6 जनवरी, 2004 को भारत एवं पाकिस्तान द्वारा जारी संयुक्त प्रेस 
वक्‍तव्य, जो इन दोनों देशों के बीच संवाद का आधार है, पूरी तरह स्पष्ट 
एवं संबंधों को परिभाषित करनेवाला दस्तावेज है। यह एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि थी कि पहली बार किसी द्विपक्षीय दस्तावेज में पाकिस्तान हिंसा, 
संघर्ष एवं आतंकवाद समाप्त करने के लिए सहमत हुआ। इसमें दोनों 
देशों के बीच सभी मुददों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने की बात कही 
गई थी। इसमें किसी 'मुख्य मुद॒दे' का जिक्र नहीं था और न ही बातचीत 
की प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने की बात इसमें थी। 
वर्तमान भारत सरकार जिस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया चला रही है, 
उसके कारण अब ये सभी सिद्धांत नकार दिए गए हैं। 

4. इस सरकार की अकुशलता के कारण ही पाकिस्तान से जारी राज्य- 
प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। 
घुसपैठ की गतिविधियाँ जारी हैं और आतंकवाद का आधारभूत ढाँचा 
पाकिस्तान एवं पाक-अधिकृत कश्मीर में अभी भी सलामत है। आतंकवाद 
की गतिविधियाँ कितने दुस्साहस के साथ चलाई जा रही हैं--इसका 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने 
श्रीनगर की यात्रा की, उसी दिन एक आतंकवादी घटना घट गई, जो चिंता 
का विषय है। वर्तमान सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच चलाई जा रही 
बातचीत पूरी तरह जम्मू एवं कश्मीर पर केंद्रित हो गई है। यह सरकार 
बाजपेयी सरकार द्वारा हुर्रियत सहित कश्मीर के सभी समूहों को बातचीत 
की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास को जारी रखने में विफल सिद्ध 
हुई है। यह बड़ी अजीब बात है कि हुर्रियत के नेता पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नई दिल्ली तक यात्रा करते हैं, परंतु भारत 

के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से मिलने से वे इनकार कर देते हैं। यह साफ 
दर्शाता है कि उनकी निष्ठा किसके साथ जुड़ी है। पाकिस्तान और हुर्रियत 
की यह माँग कि हुर्रियत को आवश्यक 'तीसरे पक्ष' के रूप में भारत-पाकिस्तान 
वार्त्ता में शामिल किया जाए, पूरी तरह गैर-जरूरी और अस्वीकार्य है। 
मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे से बात न करने की सहमति को भी 
पीछे छोड़ दिया गया है। 

5. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हाल में हुई भारत-यात्रा का कोई विशेष 
परिणाम नहीं निकला। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस-सेवा जैसे विश्वास 
बढ़ानेवाले उपाय पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। वे राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा 
सार्वजनिक रूप से घोषित जम्मू एवं कश्मीर प्रस्तावों के बारे में भारत 
को आधिकारिक रूप से बता पाने में विफल रहे। भाजपा की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी जम्मू एवं कश्मीर पर राष्ट्रपति मुशर्रफ के प्रस्तावों को पूरी 
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तरह अस्वीकार करती है, क्योंकि वह भारत का अभिन्न अंग है और 

सदैव रहेगा । 
भारत एवं पाकिस्तान के बीच के मुद्दे लंबे समय से उलझे हुए हैं। इनका 
कोई तुरत-फुरत समाधान नहीं है। दोनों पक्षों को इन मुद्दों पर बातचीत करते 
समय काफी धैर्य रखने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी, विशेषकर 
अमेरिका को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों देशों के बीच नाजुक 
बातचीत- प्रक्रिया को पटरी से उतारनेवाला कोई कदम वह नहीं उठाए। इस संदर्भ 
में, अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर 
अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करने का ताजा निर्णय गंभीर चिंता का विषय 
है। निश्‍चित रूप से इसमें सबसे अधिक चिंताजनक अमेरिकी सरकार द्वारा 
पाकिस्तान को एफ-16 विमानों को देने का निर्णय है। वाजपेयी सरकार ने 
अमेरिकी सरकार को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। इसलिए हमारे लिए यह 
गंभीर खेद का विषय है कि वर्तमान सरकार अमेरिकी शासन को यह खतरनाक 
कदम नहीं उठाने के लिए समझाने में विफल रही है। इसका बुरा असर 
भारत-पाकिस्तान की शांति-प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। भाजपा यह आशा करती है कि 
अमेरिकी प्रशासन संयम बरतेगा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच शांति-प्रक्रिया 
को खतरे में नहीं डालेगा तथा पाकिस्तान को उसकी मारक-क्षमता बढ़ाने में 
सहायता देकर भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 

नहीं डालेगा। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


इंदौर 4-5 अप्रैल, 2003 


इराक को स्थिति पर प्रस्ताव 

भारतीय जनता पार्टी अमेरिका, यू.के. और उनके सहयोगी देशों द्वारा इराक 
के खिलाफ अकारण की गई सैनिक काररवाई की निंदा करती है। इस काररवाई 
के कारण इराक में मानवीय संकट पैदा हो रहा है, यह अत्यंत गंभीर चिंता का 
बिषय है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी नागरिकों तथा सैनिकों-दोनों की बड़ी संख्या में 
हत्या तथा बेबस और युद्ध-पीड़ित इराकी लोगों की दुर्दशा पर आक्रोश और क्षोभ 
प्रकट करती है। इराक के लोगों की दशा तेजी से बिगड़ती जा रही है। इसलिए 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव पारित करती है कि-- 

1. युद्ध तुरंत समाप्त किया जाए। 

2. संबंधित पक्ष संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे के अंतर्गत शांतिपूर्ण राजनीतिक 

समाधान ढूँढने का प्रयास करें। 

3. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इराक सरकार से परामर्श कर इराक के कष्टपीड़ित 
लोगों को तेजी से मानबीय सहायता देने के लिए तुरंत कदम उठाए। 
इराक की संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता बनाई रखी जाए। 

. अपने राजनीतिक भविष्य तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण 
रखने के इराकी लोगों के अधिकार का पूरा सम्मान किया जाए। 


ha > 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस क्षेत्र में भारतीयों की रक्षा और हितों के लिए पहले 
से ही कदम उठा लेने पर सरकार की सराहना करती है। कार्यकारिणी इस बात 
पर संतोष व्यक्त करती है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया 
है, बह देश की गरिमा और उसके दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और 
जिसका उद्देश्य इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है तथा युद्ध की पीड़ा झेल रहे 
इराकी लोगों को तेजी से राहत पहुँचाना है। कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से आग्रह 
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करती है कि वह समान विचारवाले देशों तथा निर्गुट आंदोलन जैसे मंचों के साथ 
मिलकर अपने शांति प्रयासों को जारी रखे। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर बल देती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को 
आतंकवाद के खिलाफ विश्व-स्तर पर युद्ध छेड़ने पर ध्यान देते रहने को 
आवश्यकता है तथा इस अभियान में 'दोहरे मानदंड' अपनाने से बचना आवश्यक 
है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य केंद्र-बिंदु पाकिस्तान में स्थित है। यहीं से 
तानाशाही शासन, सामूहिक विनाश के हथियारों और मादक औषधियों को तस्करी 
की विनाशकारी गतिविधियाँ चल रही हैं और आतंकवाद फूल-फल रहा है। हाल 
की नंदीमर्ग घटना इस बात का उदाहरण है कि आतंकवाद को प्रश्नय देनेवाले किस 
प्रकार से इराक संकट का उपयोग ध्यान बँटाने की चालों के रूप में करते हुए 
भारत के अंदर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से अपने राजनीतिक लक्ष्य को 
प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करती है कि इराक 
संकट के नाम पर पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने एवं संरक्षण देने 
की नीति को नजर-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जो भारत ही नहीं, बल्कि 
संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। आज की परिस्थितियों में 
पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रयासो में कोई कमी 
न आने दें। 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 24 मार्च, 2001 


बामियान में मूर्ति का तोड़ा जाना 
जिस तरह की कट्टरवादिता सर उठा रही है, उससे विश्व-शांति एवं वैश्विक 
व्यवस्था गहरे खतरे में है। विश्व-समुदाय किंकर्तव्यविमूढ सा केवल वक्तव्य देने 
के अतिरिक्त कुछ और कर पाने की स्थिति में नहीं है। 
अफगानिस्तान में मानव-सभ्यताओं के पुरावशेषों को समाप्त और नष्ट 
किया जा रहा है, जिनमें बुद्ध की बेमिसाल और भव्य प्रतिमाएँ भी शामिल हैं। 
अफगानिस्तान ने पूर्व में सभ्यताओं के पुरावशेषों को मूल्यवान समझा एवं इन्हें 
न केवल अफगान लोगों की पैतृक संपत्ति माना, बल्कि पूरी मानव जाति की 
विरासत मानकर सम्मान दिया। ऐसी धरती पर इस प्रकार का मजहबी उन्माद 
“भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव पैदा करने की साजिश है।' 
इसलामी देशों के संगठन ओ.आई.सी. के लगभग सभी देशों सहित अस्सी 
देशों के अलावा संयुक्‍त राष्ट्र संघ और यूनेस्को ने तालिबान के इस नितांत 
बर्बरतापूर्ण कार्यो के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई है। कतर ने (ओ. आई.सी. 
के वर्तमान अध्यक्ष की हैसियत से) और मिस्र ने मौलवियों का एक उच्च 
प्रतिनिधिमंडल तालिबान के पास भेजा, परंतु वह भी तालिबान को अपने निर्णय 
बदलने के लिए मनाने में सफल नहीं हुआ। (काहिरा में) शाही इमाम अल-अजहर 
की अध्यक्षता में चल रही इसलामिक अनुसंधान अकादमी ने अफगान तालिबान 
से प्राचीन स्मारकों को ध्वस्त करने की मुहिम को रोकने का आग्रह किया। इसी 
प्रकार मिस्र के मुफ्ती नासिर फरीद वसाल ने कहा कि ये प्रतिमाएँ और पुरावशेष 
मानव इतिहास की धरोहर हैं और मज़हबी यकीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं 
है। उन्होंने यह भी कहा कि युगो युगों से किसी भी इसलामी फाजिल (विद्वान) ने 
मूर्तियों को तोड़ने का फतवा जारी नहीं किया। यही वजह है कि “इसलाम को 
स्वीकार करनेवाले देशों में इसलाम से पहले की मूर्तियाँ आज भी मौजूद हैं। 
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उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये स्मारक मानव जाति की विरासत हैं और 
ये किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं हैं, और इनसे इसलामी शरिया को कोई नुकसान 
नहीं पहुँचता है। 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तालिबान के इन कार्यों से क्षुब्ध होने के अतिरिक्त 
इस क्षेत्र में इससे पैदा होनेवाली खतरनाक विकृतियों का सावधानीपूर्वक समाधान 
दूँढना चाहिए तथा पूर्ण फलितार्थो को अच्छी तरह समझना चाहिए। 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव (सं. 1333) 
को भी पूरी तरह और दूढ़ता से लागू करना चाहिए। 
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मध्ययुगीन प्रवृत्ति रखनेवाली 
तालिबान सेना के खिलाफ समुचित काररवाई करने पर भी गौर करना चाहिए, 
ताकि तालिबान सेना को समझ में आ सके कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान 
की काररवाइयों और उसके विचारों की जबरदस्त निंदा करता है, जिनके कारण 
तालिबान के क्षेत्र विश्व में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन 
के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। 
तालिबान सेना की अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों में उसका सलाहकार 
और समर्थक पाकिस्तान है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन दोनों के बीच के संबंधों 
को अत्यधिक गंभीरता से लेना चाहिए और पाकिस्तान द्वारा तालिबान सेना को 
समर्थन देने और प्रोत्साहित करने के लिए अपनी असहमति जोरदार ढंग से व्यक्त 
करनी चाहिए। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से भी आग्रह करती है कि वह संयुक्त 
राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ और यूनेस्को से इन सभी क्षेत्रों में 
तालिबान की काररवाइयों पर ध्यान से नजर रखने के लिए अनुरोध करे, ताकि 
आगे होनेवाली घटनाओं के बारे में सदस्य देशों को नियमित रूप से जानकारी दी 
जाती रहे और यह भी कि सांस्कृतिक बर्बरता की भावी घटनाओं पर पहले से 
काररवाई की जा सके। 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अफगानिस्तान में हो रहे 
घटनाचक्र पर घोर क्षोभ प्रकट करते हुए विश्व-समुदाय से, विशेषतः इसलामी 
राष्ट्रों से, पुरजोर अपील करती है कि मध्ययुगीन आक्रांताओं की बर्बरता की यादें 
ताजा करनेवाली गतिविधियों को रोकने हेतु भरपूर कोशिश कर मानवीय सभ्यता 
को कलंकित होने से वे बचा लें। 


o 


12 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 27-29 जुलाई, 2001 


आगरा-सम्मेलन 
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा 


शिखर वार्त्ता के लिए निमंत्रण देना उनकी राजनीतिमर्मज्ञता का परिचायक है, जो 
पाकिस्तान के साथ शांति और सामान्य संबंध स्थापित करने की भारत की नीति 
का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव यह माना है कि भारत और 
पाकिस्तान चिरकाल तक शत्रु बनकर नहीं रह सकते हें । हमारा देश जानता है कि 
अटलजी अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का एक स्वप्न 
सँजोए हुए हैं। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने सन्‌ 1977 में जनता 
सरकार में विदेश मंत्री बनने पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया 
था, जो सफल रहा। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर फरवरी, 1999 में 
उन्होंने लाहौर बस-यात्रा की। और फिर इस वर्ष मई में उन्होंने कारगिल में 
पाकिस्तान द्वारा किए गए विश्‍वासघात की उपेक्षा करके जनरल परवेज मुशर्रफ 
को शांति के मार्ग पर सहयात्री बनने के लिए आमंत्रित किया। 
भाजपा को आगरा शिखर वार्त्ता से किसी नाटकीय परिणाम की आशा नहीं 
थी, परंतु उसे उम्मीद थी कि इस उच्चस्तरीय बैठक में कुछ सकारात्मक उपाय 
उभरकर आएँगे। किंतु पाकिस्तान की ओर से दुराग्रह, जिद्द और एकसूत्री रवैया 
अपनाने से गतिरोध उत्पन्न हो गया और शिखर वार्त्ता अधूरी रह गई। राष्ट्रपति 
मुशर्रफ भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण के लाभ को नहीं समझ पाए और अपने 
'एकसूत्री' एजेंडा पर अड़े RI 
राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अपनी यात्रा से पूर्व जो बयान दिए और कार्य किए, उनसे 
पाकिस्तान की इच्छा के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होने लगा कि वह भारत के 
साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता भी है या नहीं। दुबई के एक समाचार-पत्र को दिए 
गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत-पाक संबंधों के ऐतिहासिक दस्तावेजो-शिमला 
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समझौते और लाहौर घोषणा-पत्र को असंगत बताते हुए लगभग खारिज कर दिया 
कि उनमें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को 'मूल' मुद्दे के रूप में नहीं 
देखा गया है। दूसरे, मेजबान सरकार ने उन्हें पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि हम 
नहीं चाहेंगे कि वह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बातचीत करें, परंतु इसके 
बावजूद उन्होंने राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन करके इन नेताओं से बात की। 
तीसरे, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने न केवल वरिष्ठ पत्रकारों के साथ नाश्ते पर एक 
अनौपचारिक बातचीत को मीडिया में सम्मेलन के रूप में बदल दिया, बल्कि 
मेजबान सरकार से सलाह किए बिना या उसे सूचना दिए बिना ही ऐसे वक्तव्य 
दिए, जो भारतीय पक्ष को स्वीकार्य नहीं थे। उन्होंने किसी भी तरह के सकारात्मक 
परिणाम पर पहुँचने की संभावनाओं पर अपने अविवेकपूर्ण कथनों से पानी फेर 
दिया। उन्होंने सीमा-पार आतंकवाद को “आजादी की लड़ाई' का नाम दिया। इस 
बात से और भी आघात पहुँचता है कि वह फिलीस्तीन की स्थिति के साथ राज्य 
की घटनाओं की तुलना करते हुए आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में 
निर्दोष लोगों की हत्याओं को सही ठहराते रहे और इन हत्याओं की अनदेखी करते 
रहे। उन्होंने आर्थिक सहयोग और हमारी सरकार के एकतरफा विश्वास-निर्माण 
के उपायों पर चर्चा को तब तक बेकार बताया, जब तक कश्मीर का मूल मुद्दा 
सुलझा नहीं लिया जाता है। 
उपरोक्त बातों का निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ 
ने सामान्य रूप से भारत की यात्रा, और विशेष रूप से आगरा शिखर वार्त्ता, 
एकमात्र अपने उन घरेलू लोगों को ध्यान में रखकर की, जो अभी तक कश्मीर 
मुद्दे को उसी कुख्यात द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नजर से देखते हैं। 
भाजपा प्रधानमंत्री के इस दृढ़ दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि भारत-पाक 
संबंधों के अनेक आयाम हैं, जिनमें पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग की अपार 
संभावनाएँ हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के 
लोगों के बीच एक-दूसरे से संपर्क करने की इच्छा को तथाकथित कश्मीर के 'मूल 
मुद्दे' का बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति 
मुशर्रफ इस परिप्रेक्ष्य में उक्त विषयों को देखने में विफल रहे या संकोच करते 
रहे। 
प्रधानमंत्री श्री बाजपेयी को पार्टी हार्दिक बधाई देती है कि उन्होंने पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति को स्मरण कराया कि कश्मीर का तथाकथित मूल मुद्दा तो यह है 
कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के एक-तिहाई हिस्से पर अभी तक अवेध 
कब्जा कर रखा है। श्री अटलजी ने अपने मेहमान को यह भी स्मरण कराया कि 
कश्मीर की समस्या अक्तूबर, 1947 में पाकिस्तान की नियमित सेना के साथ 
तथाकथित कबाइलियों के द्वारा इस राज्य पर किए गए सशस्त्र हमले के कारण 
शुरू हुई। 
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आगरा शिखर वार्त्ता ने पूरे विश्व को, और विशेष रूप से पाकिस्तान को, 
एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 
इस पर कोई समझोता स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिखर वार्त्ता में भारत के इस 
दृढ़ रवैये से पूरे विश्व को यह भी बताया जा सका कि जम्मू एवं कश्मीर में 
सीमा-पार से इसलामाबाद द्वारा आतंकवाद जारी रखना और उसे खुला समर्थन 
देना ही भारत-पाक के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने में सबसे बड़ी रुकावट 
है। आगरा शिखर वार्त्तां के दौरान और उसके बाद भी जम्मू एवं कश्मीर में 
आतंकवादियों की हिंसा निरंतर जारी रही, जिससे अमरनाथ-यात्रा के अनेक यात्री 
और अनेक नागरिक मारे गए। इसे कभी भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। 
इसे पूरी सख्ती से कुचल देना होगा। 
प्रधानमंत्री ने एकदम साफ शब्दों में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को जता दिया 
कि भारत सीमा-पार आतंकवाद से सख्ती से निपटने का संकल्प और क्षमता 
रखता है। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद की चुनौती का 
मुकाबला सफलतापूर्वक किया है और वहाँ सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। इसी 
प्रकार हम जम्मू एवं कश्मीर में इस चुनौती पर विजयी होंगे। भाजपा केंद्रीय 
सरकार से आग्रह करती है कि तथाकथित 'जेहादियों' से जो दरअसल भाड़े के 
सैनिक हैं, मुकाबला करने हेतु हमारे बलों को मजबूत करने के लिए वह सभी 
संभव उपाए करे। इसी कारण सीमा-पार से प्रेरित आतंकवाद और उसकी पूरी 
समाप्ति भारत-पाकिस्तान के किसी भी संवाद का एक प्रमुख विषय है। 
पाकिस्तान के नेता और विदेश मंत्री ने कश्मीरी लोगों के 'आत्मनिर्णय' की 
बात भी की है। वे शायद भूल जाते हैं कि कश्मीर में तो लोगों को लोकतांत्रिक 
अधिकार प्राप्त हैं और वे पिछले 50 वर्षों से अपने प्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं, 
किंतु सीमा-पार के उनके कश्मीरी भाइयों को इस अधिकार से वंचित रखा गया 
है। स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान में अधिकांश समय तक फौजी शासन रहा है। 
यह विडंबना ही है कि फौजी शासक आत्मनिर्णय के लिए कश्मीरी लोगों की 
आकांक्षाओं पर लेक्चर दें। 
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने आगरा 
शिखर वार्त्ता में जिस परिपक्व और दूरदर्शी ढंग से बातचीत की, उसकी अत्यधिक 
सराहना भाजपा करना चाहती है । प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान 
के साथ बातचीत में देश के मूल हितों की बलि नहीं दी जाएगी। हम उनसे इस 
बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा प्रसारित सीमा-पार 
से आतंकवाद और भारत के अभिन्न अंग के रूप में जम्मू एवं कश्मीर का 
दर्जा-इन दो मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। 
भाजपा मानती है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रयास जारी रहने 
चाहिए, परंतु साथ ही यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ 
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कोई अर्थपूर्ण वार्त्तां तब तक नहीं हो सकती है जब तक पाकिस्तान सरकार के 
दिमाग पर 'जेहादी' मानसिकता छाई रहेगी। पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्त्व भी हें, 
जो हमारी मित्रतापूर्ण सद्भावना को भारत की कमजोरी के चिह के रूप में समझने 
लगे हैं और इसके लिए वे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद की 
सफलता को प्रमाण मानते हैं। भाजपा ऐसे लोगों को बता देना चाहती है कि भारत 
द्वारा मैत्रीपूर्ण बातचीत का आरंभ करना हमारी जबरदस्त ताकत और अपने 
पड़ोसी देशों के साथ शांति और मित्रता की हार्दिक इच्छा को सूचित करता है। 
यदि पाकिस्तान नकारात्मक रबैया ही अपनाता रहे तो भारत सरकार को समुचित 
निष्कर्ष निकालकर तदनुसार भविष्य की योजना बनानी चाहिए। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अमृतसर 2-3 नवंबर, 2001 


आतंकवाद पर प्रस्ताव 
न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टॉवरों पर अपहत विमानों को टकराकर 
हमला करने से विभिन्न 60 देशों के 6000 से अधिक लोग मारे गए और कई 
हजार लोग घायल हो गए, जिससे आतंकवाद का एक नया आयाम उभरकर आया 
है। निर्दोष लोगों पर किए गए इस कायरतापूर्ण हमले ने मानव के भावी प्रयासों 
को प्रभावित किया है। 
आखिरकार विश्व आतंकवाद की यथार्थता के प्रति जागरूक हुआ है। भारत 
ने एक दशक से अधिक समय तक आतंकवाद को भोगा है। समय-समय पर : 
सीमा-पार से आतंकवाद की सुनियोजित और षड्यंत्रकारी गतिविधियों के चलते 
रहने के कारण जम्मू और कश्मीर में हजारों लोग काल के गाल में चले गए हैं। | 
पाकिस्तान से या उसकी शह पर काम कर रही एजेंसियों की भागीदारी के पक्के 
सबूत अनेक देशों को दिए गए, परंतु आतंकवाद के खिलाफ संयुक्‍त रूप से 
काररवाई करने के बारे में उनका संकोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। समझा जाता 
है कि पिछले कई वर्षों से पूरे भारत में बम-विस्फोट की अनेकानेक घटनाओं के 
पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. का हाथ रहा है। इसी एजेंसी 
ने उनलोगों को भी मदद दी, जिन्होंने सन्‌ 1993 में बंबई में बम-विस्फोट की 
घटनाओं को आयोजित किया और इनमें 500 से अधिक लोगों के प्राण चले गए 
थे। इंडियन एयरलांइस की उड़ान संख्या 814 का अपहरण आतंकवादी घटनाओं 
का एक और उदाहरण है, जिसका संचालन सीमा-पार से हुआ था। इसलिए 
आतंकवाद से लड़ना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। हम इससे एक दशक 
से भी अधिक समय से लड़ते आ रहे हैं। परंतु न्यूयार्क में जिस नृशंसता से यह 
अपराध किया गया, उसने पूरे विश्व को हमारी चिंताओं में शरीक होने के लिए 
बाध्य कर दिया है। अब इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि 
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केवल ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन 'अल कायदा' को दंड देना पर्याप्त 
नहीं होगा, बल्कि यदि आतंकवाद को समस्या को सदा-सदा के लिए पूरी तरह 
से समाप्त करना है तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल-मुजाहिदीन 
आदि आतंकवादी संगठनों को भी खत्म करना होगा। 
भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद से लड़ने के लिए गठबंधन बनाने की इच्छा 
रखनेवाले सभी देशों से सहयोग करने की सरकार की नीति का समर्थन पूरी तरह 
से करती है। हमारा विश्वास है कि यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान 
केवल सामूहिक काररवाई से ही संभव हे। हमें आतंकवाद के खिलाफ काररवाई 
करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के गठबंधन को ऐसी सभी सहायता देने 
के लिए तैयार रहना चाहिए जो हम दे सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि भारत द्वारा इस संबंध में दी गई कोई भी सहायता स्वयं अपने राष्ट्रीय हित में 
है और हमारी स्थापित नीति के अनुरूप है। भाजपा सभी राजनीतिक पार्टियों से 
अपील करना चाहती है कि वे इसे दलगत मुद्दा न बनाएँ और सरकार को पूरा 
समर्थन दें। हमें याद रखना चाहिए कि अब कई अन्य देश उस लड़ाई में हमारा 
समर्थन कर रहे हें जिसे हम अभी तक अकेले लड़ रहे थे। 
हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में आतंकवाद फैलानेवाला प्रमुख 
स्रोत है और यह भी कि उसने तालिबान को जन्म देने में योगदान दिया है। यह 
सचमुच विडंबना ही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जानेवाली लड़ाई में 
पाकिस्तान ने अब शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान के सहयोग के 
प्रस्तावों के प्रति हमारे मन में संदेह होना उचित ही है, क्यों उसे अभी यह सिद्ध 
करना है कि बह आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है। हमें बड़ी खुशी होगी यदि 
हमारी बात गलत साबित हो, परंतु फिर भी हम सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि 
वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपनी पूरी तैयारी जोर-शोर से करने 
में लगी रहे। जम्मू एवं कश्मीर में वहाँ की विधानसभा पर 1 अक्तूबर को हुए 
हमले के बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिका को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 
पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत के लोगों के धैर्य की एक सीमा है। 
आगरा शिखर कार्ता में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने सीमा-पार आतंकवाद की स्थिति 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसकी बजाय, उन्होंने इसे “स्वतंत्रता 
संघर्ष, (जेहाद) कहा था। । अक्तूबर को जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भवन पर 
किए गए हमले के बाद उन्होंने न केवल यह स्वीकार किया है कि यह आतंकवादी 
घटना है, बल्कि आतंकवाद से लड़ने में सहयोग देने का प्रस्ताव भी रखा है। 
आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भागीदारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय को चाहिए कि बह इसे यदि संशय की दृष्टि से चाहे नहीं भी देखे तो भी 
उसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद से लड़ने के प्रस्ताव पर तो बहुत ही सावधानी 
अवश्य बरतनी चाहिए। 
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प्रधानमंत्री ने इस बारे में लोगों को सावधान कर बिलकुल ठीक किया है कि 
आतंकवाद को इसलाम के साथ न जोड़ा जाए। हालाँकि बहुत से लोगों और 
संगठनों ने इसलाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों के प्रति वचनबद्ध होने की 
- बात कही है, फिर भी हम मानते हैं कि इसलाम के वे बहुत थोड़े से तत्त्व हैं और 
वे इसलाम की सही भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कोई भी धर्म 
आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने की शिक्षा नहीं देता है। हमें उम्मीद है कि भारत 
में और विश्व में मुसलिम नेता अपने अनुयायियों से अपील करेंगे कि वे ऐसे कुछ 
थोड़े से कट्टरपंथी लोगों से अपने को अलग कर लें जो मजहब के नाम पर 
आतंकवाद की गतिविधियों का संचालन करते हैं। 
पिछले दशक से हमारा अनुभव यही है कि आतंकवादियों को इस तथ्य से 
शह मिली है कि हमारा कानूनी ढाँचा तथा हमारी न्यायिक एवं कानूनी प्रक्रियाएँ 
इतनी प्रभावकारी नहीं हैं कि आतंकवादियों को समुचित रूप से दंडित किया जा 
सके। काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को या तो मामूली सा दंड मिलकर रह जाता 
है या बिलकुल दंड नहीं मिलता है। अतः तत्काल आवश्यकता इस बात की है 
कि आतंकवाद से लड़ने के लिए कारगर और व्यापक कानून बनाया जाए। 
इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि आतंकवाद की 
समस्या से निपटने के लिए समुचित कानून बनाया जाए। इस प्रसंग में हाल में 
लाया गया आतंकवाद निरोधक अध्यादेश एक सही कदम है, जिसका समर्थन सभी 
को करना चाहिए। 
न्यूयार्क में किए गए आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ ने सभी तरह के आतंकवाद को निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया 
था। भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और भारत सरकार से 
इस बारे में समुचित कदम उठाने का अनुरोध करती है कि केंद्र और अन्य कई 
देशों ने दो वर्ष पहले आतंकवाद पर जिस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को बुलाने का 
प्रस्ताव किया था, उसे शीघ्र बुलाया जाए। हम मानते हैं कि विश्व में आतंकवादी 
गतिविधियों को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का सम्मेलन बहुत ही उपयोगी 
सिद्व होगा। 
पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा दी गई सहायता और शह से सीमा-पार से 
आतंकवादी समूहों ने जो आतंक फैलाया है, उसका मुकाबला करने के लिए 
केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए दृढ़ कदम का स्वागत राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती 
हे। केंद्रीय सरकार ने यह कदम उठाकर प्रो-ऐक्टिव पॉलिसी अपनाई है, जिसमें 
आतंकवादी समूहों के ठिकानों को ध्वस्त करना भी शामिल है। ब्रिटेन की मदद 
से तथा अन्य अनेक राष्ट्रों के समर्थन से अमेरिकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय 
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देशों और महाद्वीपां की सीमा-पार 
करके आतंकवादियों का जोर शोर से घर तक पीछा करने' की जो नीति चुनी 
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हे, उससे उनकी काररवाई ठीक ही सिद्ध होती है। हमारे देश ने फिलहाल 
सीमा-पार कर हमला न करने का जो रास्ता चुना हे वह ठीक है, क्योंकि भारत 
को अपनी इस प्रो-ऐक्टिव नीति से ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होने 
का भरोसा है। परंतु यदि स्थिति की माँग होती है, परिस्थितियाँ विवश करती हैं 
और राष्ट्रीय हित में आवश्यक होता है तो देश के अंदर और बाहर-दोनों ही 
स्थानों से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के मार्ग में कुछ भी बाधक 
नहीं बनने देना चाहिए। भाजपा इस देश के प्रत्येक नागरिक से भी अपील करती 
है कि केंद्रीय सरकार ने देश में और हमारे क्षेत्र में शांति लाने के अपने प्रयासों 
में तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो भी कदम उठाए हैं, या उठाती 
है, उन सभी में अपना वे पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करें। 

(m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 1 अक्तूबर, 2000 


संयुक्‍त राष्ट्र सहस्राब्दि सम्मेलन में प्रधानमंत्री की सहभागिता 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हाल में संयुक्‍त राष्ट्र सहस्राब्दि 
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत के विचारों 
को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने और उसके बाद अमेरिका की उनकी नवमार्ग 
प्रशस्तकारी सरकारी यात्रा पर उन्हें हार्दिक बधाई देती है। 
संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन नई शताब्दी और नई सहस्राब्दि के आरंभ में 
विभिन्न देशों के अध्यक्षों का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। हमारे 
प्रधानमंत्री ने बड़ी वाकपटुता से प्रभावी रूप में अपने देश की बात को इन राष्ट्रों 
के सामने रखा, जिसमें उन्होंने यहाँ की राष्ट्रीय चिंताओं और मानव जाति की 
सार्वभौमिक आकांक्षाओं का उल्लेख किया। जहाँ उन्होंने राष्ट्रहित की बात की 
वहीं उन्होंने निर्धन देशों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा। 
अटलजी ने ठीक ही कहा कि निर्धनता, अभाव और अत्याचार से मुक्‍त 
विश्व के निर्माण के लिए लोकतंत्र और विकास की विश्वजनीन दो अनिवार्यता 
हैं। इसी प्रकार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हुए विश्व को यह सही 
चेतावनीपूर्ण संदेश दिया कि प्रायः मजहबी उग्रबाद से भड़का आतंकवाद सभ्य 
विश्व व्यवस्था के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में आतंकवाद पर 
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाने का उनका आह्वान सामयिक है। 
वाशिंगटन में अटलजी की यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों में एक उल्लेखनीय 
घटना है। इस यात्रा ने विश्व के दो महान लोकतंत्रों के संबंधों में असाधारण परिवर्तन 
कर दिखाया है। इससे पहले इस वर्ष मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की ऐतिहासिक 
भारत यात्रा के संदर्भ में 30 महीने के अंदर ही इस यात्रा ने निश्‍चित ही हमारे दोनों 
देशों के बीच पिछले लगभग पाँच दशकों से चली आ रही दूरी में परिवर्तन लाया 
है और दोनों देशों के बीच आपसी लाभ तथा संपूर्ण विश्व के लाभ के लिए रचनात्मक 
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संबंधों की दिशा में निकट आने का संकेत मिला है। यह भी कि शारीरिक रूप से 
पीड़ाग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने यह कठिन यात्रा करने का निश्चय किया, जिससे 
यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करने 
की श्रेष्ठ भावना और राष्ट्रीय हित के प्रति वचनबद्धता हे। 
राजग सरकार ने परमाणु ओर सुरक्षा नीतियों पर दृढ़ रुख अपनाकर विश्व 
को पक्का विश्वास दिलाया है कि भारत एक परिपक्व, जिम्मेदार और आत्मसंयमी 
देश है, जो शांति और सहयोग के हित को बढ़ाने में पूरी तरह से सहयोग करने 
के लिए तैयार है। 
भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी की हार्दिक प्रशंसा इस बात के लिए करती हे कि उन्होंने इस 
कठिन समय में बड़े प्रभावकारी ढंग और योग्यता से देश की सुरक्षा और 
विदेश-नीति को सफल बनाया। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को भी 
भारत-अमेरिकी संबंधों के विकास में उत्कृष्ट भूमिका का निर्वाह करने के लिए 
बधाई देती है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, बिशेष रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र मे, अपनी शानदार उपलब्धियों से अपने आपको एवं भारत को गोरवान्वित 
किया है। इन उपलब्धियों के द्वारा उन्होंने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को 
समृद्धि में योगदान किया है, अपितु अमेरिका तथा शेष विश्व समुदाय की दृष्टि 
में भारत की छवि को भी ऊँचा उठाया है। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी भारतीय-अमेरिकी संगठनों, विशेष रूप से ओवरसीज 
फ्रेंड्स ऑफ बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को बधाई देती है कि उन्होंने अटलजी कौ 
अमेरिका यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। 
भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर कल भारत आ रहे रूस के राष्ट्रपति 
ब्लादीमीर पुतिन की यात्रा का स्वागत करती है। रूस कसौटी पर खरा उतरा हमारा 
मित्र है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत और रूस के बीच पारंपरिक मित्रता 
और भी मजबूत होगी। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजग सरकार द्वारा एक वर्ष का अपना अत्यंत सफल 
शासनकाल पूरा करने पर भी उसे बधाई देती है। पिछला एक वर्ष घोटाला-मुक्त, 
तनाव-मुक्त शासन का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करता है। सरकार ने अपने 
चुनावी वादों को पूरा किया है। तीन नए राज्यों का निर्माण किया है। कमजोर वर्गों 
को आशाओं को पूर्ति के लिए आरक्षण-नीति से संबंधित दो संविधान संशोधनों 
को स्वीकृति प्रदान की है। देश को तेजी से विकास की ओर ले जाने के लिए 
अनेकानेक उपाए किए गए हैं। सरकार एक नवोदित और विकसित भारत का 
निर्माण करने के एजेंडा पर चल रही है। सरकार की इन सभी पहलों का पार्टी 
हृदय से समर्थन करती है। o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 2-4 अप्रैल, 1999 


नाटो द्वारा सर्बिया पर बमबारी 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्बिया पर 'नाटो' द्वारा किए 


गए हवाई हमलों की निंदा करती है। सर्बिया के अंतरंग भाग कोसोवा के लोगों 
की मदद की आड़ में यह एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला तो है ही, इस सुस्थापित 
अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का उल्लंघन भी है कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के 
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। i 

ये हवाई हमले अपनी किस्म के प्रथम हमले हैं, विशेष रूप से इसलिए, 
क्योंकि 'नाटो फौजों' को सीधे युद्ध करने के लिए भेजा गया है। हवाई हमलों ने 
एक खतरनाक उदाहरण स्थापित कर दिया है, जिससे उन सभी राष्ट्रों में चिंता पैदा 
होना स्वाभाविक है जिन्हें अपनी राजनीतिक संप्रभुता प्रिय है। 

यह बमबारी एकतरफा काररवाई है, जिससे बहुराष्ट्रीय व्यवस्था की अनदेखी 
होती है, क्योंकि जिन सरकारों का नियंत्रण नाटो फौजों पर है, उन्होंने न तो संयुक्त 
राष्ट्र की स्वीकृति ली और न ही यह मुद्दा हवाई हमलों से पहले संयुक्त राष्ट्र 


सुरक्षा परिषद्‌ के सामने आया। 
हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। सभी 


स्वतंत्रताप्रिय और शांतिप्रिय राष्ट्रों को, विशेष रूप से निर्गुट आंदोलन' (नाम) के 
सदस्यों को, सर्बिया की संप्रभुता पर किए गए इस हमले को बंद कराने के लिए 


'नाटो' पर दबाव डालने हेतु आगे आना चाहिए। 
(m) 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


चेन्नई 28-29 दिसंबर, 1999 


आतंकवाद 


आतंकवादियों के एक गुट द्वारा 24 दिसंबर को इंडियन एयर लाइन्स के हवाई 
जहाज के अपहरण की घटना भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा जारी छद्म युद्ध 
की ताजा घटना है। काठमांडो से दिल्‍ली आ रहे इस हवाई जहाज में चालक दल 
के 11 और लगभग सभी भारतीयों के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों के यात्री भी थे। 
यह हवाई जहाज लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने के पहले ही अपहत कर लिया 
गया। अमृतसर से लाहौर और दुबई की घोर अमानुषी यंत्रणाओं भरी हवाई यात्रा 
के बाद अपहरणकर्ता हवाई जहाज को अफगानिस्तान में कंधार हवाई अड्डे पर 
जो विश्व-भर में आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया है, ले 
गए। 
भारतीय जनता पार्टी निर्दोष यात्रियों को बंधक बनाने और उन्हें क्रूर शारीरिक 
तथा मानसिक यातनाएँ देनेवाले इस बहिशयाना काम की घोर निंदा करती है। इस 
अपहरण कांड के घटनाचक्र से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि देश के शत्रुओं द्वारा 
यह सोची-समझी, सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित की हुई साजिश है। पाकिस्तानी 
भूमि से संचालित आतंकवादी ग्रुप 'हरकत-उल-अंसार' के सरगना मौलवी अजहर 
को रिहाईवाली अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई मुख्य माँग इस कांड में पाकिस्तान 
की मुख्य भूमिका को उजागर करती है। मौलवी अजहर पाकिस्तानी नागरिक है 
और जम्मू एबं कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन में अपनी गहरी साँठ-गाँठ के 
कारण वह सन्‌ 1994 से बंदी है। तभी से उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तानी 
खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा कई बार आतंकवादी घटनाएँ की गई हैं। 
अपहत वायुयान के सभी यात्रियों और चालक दल की सक्कूशल वापसी 
सहित इस अमानुषिक अपहरण कांड की शीघ्रातिशीघ समाप्ति के लिए सरकार 
द्वारा की जा रही पहल का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। अपहत 
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यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी द्वारा व्यक्त संकल्प का पूरा समर्थन राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है। देश 
के सामने बहुत कड़ी और जटिल चुनौती आ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 
जनता से पुरजोर अपील करती है कि वह देश में शांति और एकता बनाए रखकर 
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस घटना के सफलतापूर्वक हल हेतु व्यक्‍त सरकारी 
संकल्प के पीछे एकजुट खड़ी हो। 
यह भी साफ है कि कारगिल युद्ध में अपने मन्सूबों में विफल होने के कारण 
पाकिस्तान द्वारा भारत में विभिन्न तरीकों से आतंकवादी गतिविधियों को तेज किया 
जा रहा है। पिछले महीनों में भारत के सुरक्षा बलों पर हमलों के बाद हवाई जहाज 
अपहरण की यह ताजा आतंकवादी घटना है। भारतीय जनता पार्टी अपील करती 
है कि कारगिल से प्रज्वलित हुई इच्छाशक्ति के अनुरूप आतंकवाद का मुकाबला 
करने के लिए सरकार और जनता-दोनों एकजुट खड़े हों। कारगिल युद्ध के 
दौरान भारतीय नागरिकों ने जिस सुदृढ़ एकता का परिचय दिया था, वह हमारे 
जवानों और सरकार, दोनों के लिए शक्ति का प्रेरणास्रोत था। आतंकवाद का 
मुकाबला करने के लिए भी भारत को इसी प्रकार का संकल्प प्रकट करने की 
आवश्यकता है। ऐसे संकल्प में हर एक नागरिक योद्धा है। 
आतंकवाद मानवता के खिलाफ घोर उत्पीड़न है। जब इसमें धर्मांधता आ 
जुड़ती है तो यह शांति, राष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव तथा विभिन्न धर्मों 
के बीच साहचर्य के लिए और भी अधिक खतरनाक बन जाता है। चूँकि धर्मांधता 
से पैदा हुआ आतंकवाद आज संपूर्ण विश्व के लिए संकट बन गया है, अतः 
भाजपा का मत है कि भारत को, जो स्वयं इसका प्रमुख भुक्तभोगी है, इसके 
खिलाफ प्रभावकारी विश्व-मत जाग्रत करने के लिए अगुआई करना चाहिए। इसी 
के साथ हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सभी स्तरों पर कार्य-संचालन को 
मजबूत करने की महती आवश्यकता है। एजेंसियों को आपसी कार्यव्यवस्था को 
मजबूत करते हुए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विश्वव्यापी स्तर पर 
अन्य एजेंसियों से निकट संपर्क स्थापित करना चाहिए। 
अपहत विमान के यात्रियों में से एक श्री रूपन कात्याल की हत्या की निंदा 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति करती है और शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति शोक 
संवेदना प्रेषित करती है। साथ ही हवाई जहाज के बंधकों के परिवारजनों में व्याप्त 


गहरी चिंता और उनके मानसिक कलेश में भी पार्टी सहभागी है। 
m| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 21-23 अगस्त, 1998 


परमाणु-परीक्षण 
भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्ववाली सरकार द्वारा किए गए सफल 
परमाणु-परीक्षणों का स्वागत करती है और इसे सही दिशा में उठाया गया एक 
साहसी तथा निर्णायक कदम मानती है। पोखरन-2 परीक्षणों ने न केबल यह दिखा 
दिया कि देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा विश्व में किसी भी देश के वैज्ञानिकों से 
कम नहीं है, बल्कि इनके द्वारा राष्ट्र ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी प्राप्त कर 
ली है। 
सरकार को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को 
अन्य सभी बातों से ऊपर रखा तथा ऐसी पश्चिमी सरकारों के दबाव में नहीं आई, 
जो हमारे देश पर तो भेदभावपूर्ण नियंत्रणकारी व्यवस्थाएँ लगाने की कोशिश करती 
रही हैं, जबकि उन्होंने स्वयं अपने पास सामूहिक विनाश के हथियारों का विशाल 
भंडार रखा है। बहुत लंबे समय से देश के लिए सुरक्षा के वास्तविक खतरे बने 
रहे हैं और दो दशकों से भी अधिक समय से इन खतरों की उपेक्षा की गई है। 
इन खतरों की ओर अब ध्यान दिया गया है। 
जहाँ पोखरन-2 से लोगों में अभूतपूर्व देशभक्ति की भावना का प्रसार हुआ 
है और देश-विदेश में भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जागृत हुआ है तथा रक्षा 
बलों की शक्ति एवं मनोबल में भी वृद्धि हुई है, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों एवं 
राजनेताओं ने, विशेष रूप से वामपंथियों और विकृत बुद्धिजीवियों, ने सरकार के 
इस निर्णय की आलोचना करना पसंद किया है। 
भाजपा का दृष्टिकोण हे कि विश्व में चिरंतन शांति की स्थापना तभी संभव 
है और परमाणु युद्ध का खतरा तभी समाप्त हो सकता है, जब परमाणु हथियार 
रखनेवाले देश सामूहिक विनाश के अपने हथियारों को समाप्त करने की नीति 
अपनाएँ और उनको (हथियारों को) समयबद्ध ढंग से नष्ट करें। परंतु जब तक 
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ये देश ऐसे हथियारों के भंडार बनाए हुए हें तब तक यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 
सकता । यह स्थिति परमाणु-प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने के मामले में भारत के 
सुरक्षा-हितों के विरुद्ध है। 
जैसी आशंका थी, भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध इसलिए लगाए गए, 
क्योंकि भारत ने भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती देने की हिम्मत की। परंतु 
प्रतिबंध लगाकर या शोध-संस्थानों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को 
निष्कासित करने जैसे दंडात्मक उपायों से देश की हिम्मत को तोड़ा नहीं जा सकता 
है। आर्थिक प्रतिबंधों को सहन करने और अपने पैरों पर खड़ा रहने की शक्ति 
तथा क्षमता हमारे देश में है। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी आगे और परीक्षण करने पर अपनी ओर से रोक लगा 
देने का स्वागत करती है, परंतु यह भी चाहती है कि यदि भविष्य में किन्ही 
घटनाओं से राष्ट्रीय सामरिक नीति और सुरक्षा-हितों को आँच आती है तो 
सरकार अपने इस निर्णय की पुनः समीक्षा करे। हम इस बात को ध्यान में रखने 
का आग्रह सरकार से करते हें कि सन्‌ 1996 में भारत सीटीबीटी से इसलिए बाहर 
रहा, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा था और यह संधि भेदभावपूर्ण थी। 
यदि भारत किसी भी बहुपक्षीय नियंत्रण-व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के बारे में 
कोई बातचीत करता है तो उसे इसी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। 
सरकार द्वारा पोखरण-परीक्षणों के बाद आरंभ की गई कूटनीतिक पहल का, 
जिससे कई विदेशी सरकारों को विशवास हो गया कि हमारे देश पर सुरक्षा के 
वास्तविक खतरे मंडरा रहे हैं और इन खतरों का समाधान निकाला जाना चाहिए, 
भी हम स्वागत करते हैं। भाजपा नेतृत्वबाली सरकार के कुछ आलोचकों का यह 
कथन कि अभी भारत अलग-थलग पड़ गया है, सही नहीं है। भारत न तो 
अलग-थलग पड़ा है और न ही इन परीक्षणों के बाद उसे घेरने में कोई देश समर्थ 
हुआ है। भारत एक स्वाभिमानी संप्रभुतासंपन्न देश के रूप में उभरा है। इससे 


राष्ट्रों के समुदाय में इसका एक निश्‍चित स्थान बना है। 
O 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 15-17 अप्रैल, 1996 


संयुक्त मोर्चा सरकार की विदेशी मामलों से संबंधित नीतियाँ 

शीतयुद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भारत को नई विश्व 
व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों में अपने आकार, जनसंख्या, सामरिक स्थिति और 
शक्ति के अनुरूप स्थान तथा भूमिका की तलाश है। गत 5 वर्षों के दौरान भारत 
के अंतरराष्ट्रीय रुख में धीरे-धीरे गिरावट आई है, जिसकी चरम परिणति संयुक्‍त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में अस्थायी सीट के लिए हुए चुनाव में स्तब्धकारी परिणाम 
के रूप में हुई है। लेकिन इस स्तब्धकारी परिणाम के बावजूद देवगौड़ा सरकार नहीं 
चेती है। संयुक्त राष्ट्र में मिली असफलता को सी.टी.बी.टी. के मुद्दे पर भारत 
के तथाकथित रूप से अलग-थलग पड़ जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस 
बात की अनदेखी की जा रही है कि संयुक्‍त राष्ट्र महासभा के उसी मंच पर सी. 
AAA का समर्थन करने में अग्रणी रहनेवाले आस्ट्रेलिया को पराजय मिली 
थी। 

पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन का प्रतिनिधित्व करनेवाले गुंडा तत्त्वो और 
कट्टरपंथी शासन व्यवस्था द्वारा भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी और उसकी 
पत्नी पर हुए हमले को सी.टी.बी.टी. पर हमारे निर्णय से नहीं जोड़ा जा सकता 
और इस आधार पर हमें 'अलग-थलग' नहीं किया जा सकता। बल्कि यह 
पाकिस्तान के साथ संबंधों में देवेगौडा सरकार के 'संत' बाले एकपक्षीय दृष्टिकोण 
का परिणाम है। उसने ऐसी नीति अपना रखी है, जिससे नई दिल्ली इसलामाबाद 
के दरवाजे पर गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। जितना ही लड़ाकूबाला रुख 
पाकिस्तान अपनाता रहा है उतनी ही अधिक संयुक्‍त मोरचा सरकार विनम्र होती 
जा रही है। 

तथ्य तो यह है कि अधिकतर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपेक्षा हो रही 
है या उसे दरकिनार किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति में आए इस मूलभूत 
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परिवर्तन को समझने में सरकार का विफल रहना भारत की दुर्दशा के लिए 
जिम्मेदार है। सरकार विकासशील और गुटनिरपेक्ष देशों की एकता के बारे में चर्चा 
करती रहती है। इस तथ्य को एकदम से भुला दिया जाता है कि इनमें से प्रत्येक 
देश का आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा है, जिसके कारण विश्व के शक्तिशाली 
राष्ट्रों के साथ समझौता करना पड़ता है। गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के 
मंचों पर लिए गये निर्णयों और संकल्पों को संयुक्त राष्ट्र और अन्यत्र स्थानों पर 
मुश्किल से लागू किया जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी 
सदस्यता तथा एपेक की सदस्यता प्राप्त करने में यह सरकार विफल ही रहेगी। 
भारत की विदेश और रक्षा नीति तैयार करते समय वर्तमान सरकार के मन 
में कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। यह सरकार नरसिंह राव शासन की रीढ़विहीन 
. नीतियों को जारी रखे हुए है। सरकार सी.टी.बी.टी. पर भारत के विरोध का श्रेय 
लेने का दावा कर रही है और इस तथ्य की अनदेखी की जा रही है कि यह 
भाजपा ही है, जिसने इस संधि के विरोध में राष्ट्रीय अभियान चलाया है। एन.पी. 
टी. तथा सी.टी.बी.टी. के विरुद्ध भाजपा का शक्तिशाली विरोध राष्ट्रीय उद्देश्य 
पर आधारित है, जिसके अंतर्गत परमाणु हथियार और उन्हें डिलिवरी करने के 
साधन प्राप्त कर लेने से भारत अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाएगा। लेकिन 
देवेगौडा सरकार का क्या कहना है? विदेशी शक्तियों के दबाव में उसने यह 
घोषणा कर डाली है कि भारत जहाँ अपने परमाणु विकल्प को बनाए रखेगा, वहीं 
परमाणु हथियार का निर्माण नहीं करेगा तथा वह आवश्यक परमाणु परीक्षण नहीं 
करेगा। उसी दबाव में उसने अग्नि मिसाइल के विकास को रोक दिया है। फिर 
परमाणु विकल्प को बनाए रखने का क्या लाभ है? भारत के लिए 'त्रिशंकु' जैसी 
स्थिति में रहने का कोई लाभ नहीं है। देवेगौड़ा सरकार का रवैया अंतरराष्ट्रीय 
याचक जैसा है-यह संयुक्‍त मोरचा के वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम्‌ द्वारा की गई 
निम्नलिखित टिप्पणियों से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, “आप भारत आए 
और 200 वर्षों तक ठहरे। अब निवेश करने तथा अगले 200 वर्षों तक ठहरने 
के लिए तैयार होकर आइए और इसका भारी पुरस्कार मिलेगा!” 
भाजपा का यह विश्वास है कि भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य विश्व में सर्वाधिक 
शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनने का होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
राष्ट्रीयता की रक्षा और आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के एकनिष्ठ दृष्टिकोण 
से हो सकती है। देवगौड़ा सरकार नरसिंह राव सरकार की तरह ऐसी काररवाई 
करने में अक्षम है। केंद्र में भाजपा की ही सरकार इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त 


करने की नीतियाँ अपना सकती है। 
m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 15-17 नवंबर, 1996 


विश्व व्यापार संगठन की सिंगापुर बैठक 
भारतीय जनता पार्टी 9-10 दिसंबर को सिंगापुर में होनेबाली अंतर-शासकीय 
बैठक में बहुपक्षीय निवेश संबंधी समझौते (एम.ए.आई.) और श्रम मानक तथा 
पर्यावरण पहलुओं जैसे सामाजिक मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन से मिलाए जाने 
का पूरी तरह से विरोध करती है। यदि यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित एम.ए.आई. 
को उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय संधि, जिसका निस्संदेह भाजपा, विशेषकर पेटेंट 
कानून और खेती से जुड़े मुद्दों का, हमेशा विरोध करती आई है, के साथ मिलाने 
का वस्तुतः अर्थ होगा देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता का समर्पण 
करना। सदस्य देश अपनी संप्रभुता की कीमत पर विश्व व्यापार संगठन के 
अधिकारियों द्वारो निर्देशित नीतियों का पालन करते रहेंगे। चूँकि विश्व व्यापार 
संगठन में विकसित देशों के विचारों का प्रभुत्व है, इसलिए भारत जैसे विकासशील 
देशों को घाटा होगा। .. 
भाजपा विदेशी निवेश में चयनित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध 
है। विदेशी निवेश के क्षेत्र और परिमाण संबंधी मामले पर संप्रभु सरकारों द्वारा 
स्थानीय सामाजिक-आर्थिक बाध्यताओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। 
वस्तुतः उरुग्वे दौर द्वारा इस अधिकार को बनाए रखा गया है। एम.ए. आई. द्वारा 
यथा प्रस्तावित विदेशी निवेश को कानूनी अधिकार बनाए जाने से विकासशील 
देशों को नए रूप में आर्थिक साम्राज्यवाद झेलना होगा। मेजबान देश क्षेत्र (हाइटेक 
या लोटेक में) विदेशी निवेश इक्विटी भागीदारी के आकार, निधियों के प्रत्यावर्तन, 
स्थानीय श्रम शक्ति संसाधनों को रोजगार तथा आयात-निर्यात के संबंध में 
प्रतिबंधों को विनियमित करने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रस्तावित एम.ए. आई. के 
अनुसार विदेशी निवेशक रक्षा संबंधी उद्योगों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में प्रवेश 
कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप मेजबान देश प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़े बने 
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रहेंगे क्योंकि विकसित देश परिष्कृत प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने में कोई रुचि 
नहीं रखते हें । इसके अलावा विकासशील देशों के पर्यावरणीय रूप से जोखिमकारी 
उद्योगों के लिए पाटन का स्थान बनने की संभावना है (विकसित देश ऐसे उद्योगों 
को अपने क्षेत्र से स्थानांतरित करना चाहेंगे)। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय 
लोगों के रोजगार के अवसर कम होंगे, क्योंकि मेजबान देशों के कानूनों की 
अवहेलना करने का पूरा लाइसेंस विदेशी निवेशकों को होगा। 

यदि प्रस्तावित एम.ए.आई. को स्वीकार कर लिया जाएगा तो बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से मिली प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग-बड़े-छोटे या कुटीर-का 
बने रहना मुश्किल होगा। उसी प्रकार से सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, जैसे 
सब्सिडी (सहायता) और स्थानीय अनुसंधान और विकास संबंधी लाभ के मामले 
में, घरेलू निवेशकों के समान ही विदेशी निवेशकों के साथ बरताव राष्ट्रीय हित 
के विरुद्ध होगा। 

. सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्तावित एम.ए. आई. लोकतांत्रिक प्रणाली के 
लिए ही चुनौती है, क्योंकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य निर्वाचित सरकारों के संप्रभु 
अधिकारों कों समाप्त करना है। निर्वाचित सरकारें अपने लोगों के कल्याण को 
बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने तथा नीतियाँ अपनाने के अवसर से वंचित हो 
जाएँगी। र 

उसी तरह, व्यापार के श्रम मानकों और पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़े जाने के 
विकसित देशों के प्रयास भाजपा को स्वीकार्य नहीं हैं। पार्टी निश्चय ही बाल श्रम 
की समस्या से चिंतित है, लेकिन इस मुद्दे को संबंधित देश द्वारा सुलझाया जाना 
चाहिए। इसे विदेशी व्यापार के साथ जोड़े जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
विशेषकर तब, जब विकसित देशों का उद्देश्य विकासशील देशों से निर्यात को 
रोकना है। 
यद्यपि पार्टी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पैदा करने के लिए 
प्रतिबद्ध है, विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ इस मुद्दे 
को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों से निर्यात को रोकने का 
बुरा उद्देश्य इसमें निहित है। वस्तुतः विकसित देशों द्वारा पर्यावरणीय समस्याएँ 
पैदा की जाती हैं। भाजपा की राय में, यदि विश्व व्यापार संगठन की सिंगापुर 
बैठक में यूरोपीय संघ के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो 
आई.एल.ओ., डब्ल्यू.पी.ओ. अंकटाड जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ निष्क्रिय हो 
जाएँगी। विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का विस्तार करने का यह प्रयास संयुक्त 
राष्ट्र के निकायों के कार्यकरण में हस्तक्षेप जैसा होगा। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्नलिखित सिफारिशें करती है- 
1. संयुक्त मोरचा सरकार को समस्या की गंभीरता समझनी चाहिए और 
राष्ट्रीय सहमति को बढ़ाने तथा नए प्रस्तावों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय 
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समर्थन जुटाने के लिए जोरदार प्रयास करना चाहिए। 

2. प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ अपनाने तथा विभिन्न 
विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विदेशी निवेश द्वारा अपनाई 
जानेवाली भूमिका के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 
परिणामतः ये निर्णय प्रत्येक देश की सरकार की क्षमता और क्षेत्राधिकार 
पर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। 

3. अंकटाड, जो कि एम.ए.आई. सहित निवेश के सभी पहलुओं का 
अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंच है, को अंकटाड 1» द्वारा 
ऐसा करने के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है। अतः इस मामले 
पर निर्णय अंकटाड द्वारा लिया जाना चाहिए। 

, उसी तरह से आई.एल.ओ. (डब्ल्यू.टी.ओ. नहीं) विभिन्न देशों में श्रम 
मानक से संबंधित प्रश्‍न पर विचार करने के लिए उपयुक्त फोरम है। 

, ट्रिप्स समझौते की समीक्षा भारत जैसे विकासशील देशों के अनुभव के 
आधार पर की जानी चाहिए। 


> 


Ur 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पंजिम ; 2-4 अप्रैल, 1995 


नाभिकीय विकल्प और देशज प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का विकास 

इस बात के साफ संकेत हैं कि नरसिंह राव सरकार अमेरिकी दबाव के समक्ष 
घुटने टेक चुकी है और इसने भारत के नाभिकीय विकल्प तथा देशज प्रक्षेपास्त्र 
प्रणाली के विकास कार्यक्रम को त्याग दिया है। 

सरकार द्वारा नाभिकीय हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्रियों का उत्पादन 
रोकने के लिए बातचीत में शामिल होने के निर्णय से उपर्युक्त संकेत स्पष्ट होते 
हैं। इस बातचीत से भारत का प्लूटोनियम उत्पादन अंतरराष्ट्रीय निगरानी के दायरे 
में आ जाएगा, जिससे भारत के नाभिकीय विकल्प पर ढककन लग जाएगा। लेकिन 
यह तो केवल शुरुआत होगी। दूसरे व तीसरे चरणों में भारत की विखंडनीय 
सामग्रियों के भंडार में कमी आएगी और अंततः इसे समाप्त कर दिया जाएगा। 
जहाँ नाभिकीय हथियार होंगे वहीं भारत के पास उन हथियारों को बनाने के लिए 
जरा भी सामग्री नहीं बची होगी कि वह अपनी सुरक्षो झुनिश्चित कर सके। अंततः 
भारत का समूचा नाभिकीय कार्यक्रम ही बुरी तरह से प्रभावित होगा। s 

भारत की सरकार दावा करती है कि वह हथियार बनानेवाली विखंडनीय 
सामग्री के उत्पादन को रोकने के लिए किसी 'संतोषजनक' समझौते के लिए 
बातचीत कर रही है। ऐसी किसी भी संतोषजनक' सहमति को पूर्णरूपेण पक्षपात-विहीन 
प्रकृति का होना और इसमें कुछ देशों को नाभिकीय हथियार रखने की छूट तथा 
अन्य राष्ट्रों की क्षमता पर रोक, उसे कम करने तथा पूरी तरह खत्म करने को 
कोशिश भी नहीं होनी चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे 
हथियार न बना सकें। लेकिन जिस समझौते पर वार्त्ता की जा रही है, बह कुछ 
राष्ट्रों द्वारा नाभिकीय हथियारों को रखने को वैध ठहराता है। असल में नाभिकीय 
हथियार-संपन्न राष्ट्रों ने अपने हथियारों को हमेशा कायम रखने के अपने इरादे 
को कोई राज नहीं रखा है। इस तरह हथियार बनाने के उद्देश्य से विखंडनीय 
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सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध का भारत द्वारा पालन करना एक तरह से परमाणु 
अप्रसार संधि को स्वीकार करने के समान होगा। जहाँ भारत सरकार जोर-शोर 
से दावा कर रही है कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, लेकिन 
प्रभावी रूप से बह अपनी करतूतों द्वारा नाभिकीय विकल्प का त्याग कर रही है। 
भाजपा एक परमाणु हथियार-मुक्‍त विश्व की पक्षधर है; लेकिन ऐसी दुनिया के 
पक्ष में नहीं है जिसमें कुछ देशों के पास तो नाभिकीय हथियार हों, लेकिन तमाम 
अन्य राष्ट्र उनका प्रभुत्व स्वीकार करने को मजबूर हों। 
समान दबाव के समक्ष झुकते हुए भारत सरकार 'पृथ्वी' मिसाइल की तैनाती 
से पीछे हट रही है। 'अग्नि' मिसाइल के विकास में टालमटोल कर रही है। आज 
तक प्रक्षेपास्त्रों के विकास व उनकी तैनाती के विषय में संसद्‌ में उठाए गए प्रश्नों 
के सरकारी उत्तरों से यही आभास होता है कि 'अग्नि' का विकास किया जा रहा 
है और 'पृथ्वी' को शीघ्र ही सेना में शामिल कर इसे तैनात किया जाएगा। अमेरिकी 
सीनेट की विदेशी संबंधों की समिति के सामने अपने शपथ-पत्र में अमेरिकी रक्षा 
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट आइनहॉर्न ने साफ-साफ कहा है कि “अग्नि 
अब अपनी सुप्तावस्था में है और पृथ्वी, जिसका परीक्षण हो चुका है, का निर्माण 
या तैनाती का काम शुरू नहीं हुआ है।” भारत सरकार ने अभी तक श्री आइनहॉर्न 
के शपथ-पत्र पर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है। 
इससे हमारी प्रक्षेपास्त्र विकास नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव का पता चलता है। 
निस्संदेह यह 15 अगस्त, 1994 को लालकिले कौ प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरसिंह 
राव द्वारा राष्ट्र को दिए गए आश्वासन कि देशज प्रक्षेपास्त्र प्रणाली विकसित की 
जाएगी, की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि हमारे पास 
भी हमारी सुरक्षा के लिए मिसाइलें होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क 
पाकिस्तान अपनी सेना में 300 किलोमीटर तक मार करनेवाली एम-11 मिसाइलें 
शामिल कर चुका है और तैनात कर चुका है। हमारी पूर्वी सीमा पर चीन ने 
2500-3000 कि.मी. तक मार करनेवाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। हमारे देश 
के सभी महत्त्वपूर्ण ठिकाने इन मिसाइलों के निशाने पर हैं। 150-250 किलोमीटर 
तक मार करनेवाली पृथ्वी मिसाइल सेना की जमीनी काररवाइयों की सहायता 
करती है। अग्नि मिसाइल की मार 1500-2500 किलोमीटर तक रखने की योजना 
है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका राजनीतिक महत्त्व 
है। इन मिसाइलों के विकास और तैनाती में विलंब या व्यवधान से हमारी सैन्य 
तैयारियों को धक्का लगा है। भाजपा अपनी माँग को दोहराती है कि पृथ्वी 
मिसाइल का निरंतर निर्माण ब सशस्त्र सेनाओं में इनकी तुरंत तैनाती हो तथा 
अग्नि मिसाइल पर काम तुरंत शुरू हो। 
कुछ ऐसी तथाकथित उत्साहजनक खबरें आ रही हैं कि भारत को संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य का दर्जा मिल जाएगा; लेकिन इस शर्त पर 
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कि बह अपने नाभिकीय विकल्प का त्याग कर दे और देशज प्रक्षेपास्त्र प्रणाली 
पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एम.टी.सी.आर.) के प्रतिबंधों का पालन 
करे। भाजपा नरसिंह राव सरकार को चेताना चाहेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर 
समझौता करनेवाला कोई भी सौदा राष्ट्र को स्वीकार्य नहीं होगा और बेहिचक रदूद 
कर दिया जाएगा। | 

भाजपा भारत सरकार को आगाह करती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को 
प्रभावित करनेवाले उन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पप भारत की जनता की आँखों में धूल 


न झोंके और संसद्‌ व जनता को अपने असली इरादों के बारे में विश्वास में ले। 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 15-16 जुलाई, 1995 


देश कौ सुरक्षा को मिसाइल का गंभीर खतरा 


चीन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के 
बारे में जो रहस्योद्घाटन हुआ है, उससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न 
हो गया है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और चीन के पक्षपातपूर्ण 
दृष्टिकोण का पता चलता है। जहाँ एक तरफ चीन ने पाकिस्तान को बीसियों 
प्रक्षेपास्त्र दिए हैं, बहाँ दूसरी तरफ अमेरिका हमारे देश के लिए इस कारण उत्पन्न 
के खतरे की न केवल अनदेखी कर रहा है, बल्कि वह हमारे देश पर पृथ्वी 
प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन को रोकने और अग्नि प्रक्षेपास्त्र के विकास के कार्यक्रम 
को छोड़ने के लिए दबाव भी डाल रहा है। और नरसिंह राव सरकार चुपचाप 
अमेरिका के दबाव में झुक जाती है। उसी प्रकार पाकिस्तान को सैनिक सहायता 
न देने. के लिए भारत सरकार: चीन को राजी करने के वास्ते कुछ भी नहीं कर 
रही है, जबकि स्पष्ट है कि यह सैनिक सहायता भारत के खिलाफ इस्तेमाल 
की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि अमेरिका और 
चीन-दोनों की काररवाइयाँ उनके इस कथन के अनुरूप नहीं हें कि वे भारत 
के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। 
पाकिस्तान ने सदैव अपने परमाणु-कार्यक्रम का संबंध जम्मू एवं कश्मीर पर 
अपने दावे के साथ जोड़ा है। अमेरिकी स्रोतों सहित अनेक विश्वसनीय सूत्रों का 
अनुमान है कि पाकिस्तान पहले ही पंद्रह परमाणु बम/ध्वंसाग्र (वारहेड) बना चुका 
है और उसके पास इतने ही और बम तैयार करने के लिए उपयुक्‍त स्तर का 
युरेनियम है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु शस्त्रों के परिवहन के लिए वाहनों का 
उत्पादन भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पास एफ-16 विमान हैं, जो परमाणु 


बम गिराने में सक्षम हैं। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान ने 84 चीनी एम-11 
प्रक्षेपास्त्र प्राप्त कर लिये है। 
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पाकिस्तान ने एच.ए.टी.एफ.-। प्रक्षेपासत्र का विकास भी कर लिया है और 
चीन की सहायता से एच.ए.टी.एफ.-2 और एच.ए.टी.एफ.-3 का विकास कर 
रहा है। यह कार्यक्रम पर्याप्त विकसित चरण में है। 

चीन एक बड़ी परमाणु शक्ति है। मालूम हुआ है कि इसके पास 550 परमाणु 
बम/ध्वंसाग्र (वारहेड) हैं। उसके पास इन बमों/ध्वंसाग्रों (वारहेड) को गिराने के 
लिए अनेक विमान और प्रक्षेपास्त्र हैं। चीन तिब्बत के पठारी क्षेत्र और युनान के 
सभी भारतीय निशानों पर मार करने में सक्षम है। चीन अपने परमाणु-परीक्षण के 
कार्यक्रमों को लगातार चला रहा है। 

भारत और पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्रों की क्षमता के बारे में एक तुलनात्मक 


सारणी नीचे दी गई है- 


भारत 
परिमाण कि.ग्रा. दूरी (कि.मी.) स्थिति 
पृथ्वी 500-1000 150-250 मालूम नहीं 
(एस.आर.बी.एम.) 
अग्नि-1 1 टन 2500 मालूम नहीं 
आई. आर.बी.एम. बिस्फोट-परिमाण 
अग्नि-2 2.0 से 2.5 टन 5000 मालूम नहीं 
विस्फोट-परिमाण 
पाकिस्तान 
परिमाण दूरी स्थिति 
WA AA 
एम-11 800-1000 300 चीन द्वारा प्रदत्त 
(डी एफ-11) 
एच.ए.टी.एफ.-3 500 800 चीन की मदद से विकास हो 
रहा है। 
एच:ए.टी.एफ.-2 400 300 चीन की मदद से विकास हो 
रहा है। 
एच.ए.टी.एफ.-1 400 80 फ्रांसीसी और चीनी टेक्नोलॉजी 
से निर्मित। 


De? 
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पाकिस्तान और चीन को तरफ से इन खतरों कौ आशंका को देखते हुए यह 
अति आवश्यक है कि-- 
(क) परमाणु शस्त्रीकरण का कार्यक्रम तुरंत शुरू कर दिया जाए और इन 
शस्त्रों को छोड़ने की पद्धति तैयार और विकसित की जाए। 
(ख) पृथ्वी के उत्पादन और उसके तैनात किए जाने के कार्यक्रम में तेजी लाई 
जाए। 
(ग) अग्नि मार्क-1 के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए। अग्नि-2 का विकास 
प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। 
भाजपा फिर से अपनी इस माँग को दोहराती है कि नरसिंह राव सरकार राष्ट्र 
को विश्वास में ले और स्पष्ट शब्दों में बताए कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर 
खतरों का सामना करने के लिए क्‍या काररवाई कर रही है। 
|| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मुंबई 7-12 नवंबर, 1995 


रक्षा तैयारियों की गंभीर उपेक्षा 

भाजपा का मानना है कि देश की रक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख 
जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित 
करना आवश्यक है कि हमारी हथियारबंद सेनाओं के पास बढ़िया सैनिक 
साज-सामान हों, ताकि हमारी सीमाओं के पार से होनेवाले किसी आक्रमण या 
देश के अंदर विदेशी शह पर होनेवाले विद्रोहों को दबाया जा सके और विद्रोहियों 
को परास्त किया जा सके। सरकार पर देश के समुद्री तटों, द्वीपों, समुद्र में 
स्थापित हाइड्रो कार्बन संस्थापनाओं, 25 लाख किलोमीटर लंबे हमारे संपूर्ण 
आर्थिक क्षेत्र तथा हमारे उन समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, जिन 
पर हम आश्रित हैं। 

आज हमारे देश के आसपास एक शत्रुतापूर्ण और अस्थिर राजनीतिक 
वातावरण है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जम्मू और कश्मीर में निरंतर छिटपुट 
वारदातों के साथ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है। वह अपनी सशस्त्र सेनाओं का 
बिस्तार कर रहा है और उनका आधुनिकीकरण करता आया है। विश्वसनीय 
रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने 15 परमाणु वारहेड तैयार कर लिये हैं और 
एफ-16 विमानों और प्रक्षेपास्त्रों की मदद से इनको छोड़ने की क्षमता हासिल कर 
ली है। अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के अलावा पाकिस्तान ने लगभग 84 चीनी एम-2 
yawa अपने सैन्य भंडार में शामिल कर लिए हैं। ये प्रक्षेपास्त्र परमाणु वारहेडों 
को छोड़ने में सक्षम हैं। चीन लद॒दाख में अक्साई चीन पर कब्जा किए बैठा है 
और उसने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। बह अपने मानचित्रों 
में उसे चीन के भाग के रूप में दिखा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ गहरे संबंध 
बनाए हुए है। यदि भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो तिब्बत 
में चीन की सैन्य क्षमताओं पर भी हमें नजर रखनी होगी। 
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पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएँ जम्मू और कश्मीर को हथियाने पर तुली हैं। 
हाल में पाकिस्तानी सेना के कट्टरवादी तत्त्वों द्वारा सरकार का तख्ता पलटने के 
प्रयास को इसी दिशा में आक्रामक रुझान समझा जाना चाहिए। 
आज ऐसा सैन्य संतुलन बना हुआ है कि जम्मू एवं कश्मीर के उत्तरी 
क्षेत्र में तथा पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में हमारी सैन्य शक्ति 'उत्कृष्ट' 
नहीं कही जा सकती। सन्‌ 1971 कौ तुलना में आज पाकिस्तान को सैन्य क्षमता 
कहीं अधिक है। पाकिस्तान ने अपनी शस्त्र प्रणाली को आधुनिक और अद्यतन 
बनाया है तथा आधुनिक उपकरण शामिल किए हैं। पिछले कुछ वर्षो में 600 
मेन बैटल टैंक, 775 आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर, 185 लड़ाकू विमान (मिराज और 
चीनी एफ-7 पी) और ब्रिटेन से प्राप्त तीन फ्रिगेट जोड़े हैं तथा फ्रांस से तीन 
आधुनिक पनडुब्बियाँ मँगाई हैं। चीन ने उसे 84 एम-2 प्रक्षेपास्त्र दिए हैं। ब्राउन 
संशोधन की स्वीकृति के बाद पाकिस्तान को टोह लेनेबाले तीन पी-3 सी ओरियन 
विमान, हार्पून प्रक्षेपास्त्र, एम-1-198 ISSR, राडार का पता लगानेवाले नाइट 
विजन उपस्कर, टी पी क्यू-36, टैंक-भेदी 'टो' प्रक्षेपास्त्र और अन्य शस्त्रास्त्र 
प्राप्त होंगे। अमेरिका से उसे जो कुछ भी मिलनेवाला है यह उसकी पूर्व पीठिका 
है। हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक के साथ श्रीमती भुट्टो की मुलाकात 
के बाद उसके लिए 40 मिराज विमान खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। 
पाकिस्तान यूक्रेन से आधुनिकतम टी-72 टैंक खरीदने को बातचीत कर रहा 
है, जिनसे प्रक्षेपास्त्र भी छोड़े जा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स 
और स्व-चालित तोपों की खरीद पर भी विचार कर रहा है। मालूम हुआ है 
कि वह उच्च श्रेणी के मिग-29 विमान और कुछ नौसैनिक जहाज खरीदने 
के लिए भी बातचीत कर रहा है। यह साज-सामान उक्त देशों के सैनिक भंडार 
से तुरंत उपलब्ध हो सकता है। बह अपनी सशस्त्र सेना को यह हथियार अपेक्षतया 
शीघ्र उपलब्ध करा सकता है। पाकिस्तान का रक्षा-व्यय बढ़कर उसके कुल 
बजट का 34.4 प्रतिशत हो गया है, जबकि भारत का रक्षा व्यय मात्र 15 प्रतिशत 
है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पाकिस्तान के रक्षा बजट का अनुपात 
6.88 प्रतिशत है, जबकि भारत का यह अनुपात 2.39 प्रतिशत है। भारत ने 
पिछले आठ वर्षो में अपने शस्त्र-भंडार में कोई नई महत्त्वपूर्ण प्रणाली शामिल 
नहीं की है। 
यह गलत धारणा है कि भविष्य में युद्ध अल्पकालिक होगा। भावी युद्ध पहले 
से काफी लंबा हो सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध का पैटर्न अलग ही होगा। 
औद्योगिक तथा बुनियादी सुविधावाले स्थलों को निशाना बनाने की अधिक 
संभावना है। जिस प्रकार का रक्षा-परिदृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है, उसे देखते 


हुए बिगड़ते जा रहे सैन्य-संतुलन को सुधारने के लिए तुरंत काररवाई करने की 
आवश्यकता है। 
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यह देखकर दुःख होता है कि देश के आसपास बने शत्रुतापूर्ण सामरिक 
बातावरण के बावजूद राव सरकार ने हमारी सशस्त्र सेनाओं की उपेक्षा की है। यदि 
शांतिकाल में सशस्त्र सेनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो खतरा होने 
पर उसका मुकाबला करने के लिए उन्हें तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता। 
आधुनिक शस्त्र-प्रणाली में निपुणता और सिद्धहस्तता प्राप्त करने में पर्याप्त समय 
लगता है। राव सरकार के कार्यकाल में कोई विशेष आधुनिक शस्त्र-प्रणाली प्राप्त 
नहीं की गई है। रक्षा के लिए रखी गई राशि अपर्याप्त है और उससे ऑपरेशनल 
गतिविधियाँ मुश्किल से चलाई जा सकती हैं। भाजपा सुनिश्चित करेगी कि अपने 
देश की रक्षा करने के लिए सैन्य-क्षमता तैयार की जाए और आत्मनिर्भरता पैदा 
हो। अनुसंधान और विकास तथा रक्षा-उत्पादन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 
अब तक उपेक्षित रक्षा-विज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही विश्वविद्यालयों 
में इस संबंध में अधिकाधिक समन्वय के साथ अनुसंधान कार्य सुनिश्चित किया 
जाएगा। सीमा-पार से परमाणु शक्तिवाले देशों से आक्रमण रोकने के लिए भाजपा 
परमाणु आयुध निर्माण कार्यक्रम को प्रारंभ करेगी यद्यपि निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य 
विश्व की स्थिति को देखते हुए यथार्थ ही है, परंतु हमारे राष्ट्रीय हितों के लिहाज 
से ऐसा करना जरूरी है। भाजपा विदेशी दबाव में आकर अपने प्रक्षेपास्त्र विकास 
और उत्पादन कार्यक्रम को नहीं रोकेगी। भाजपा इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता 
देगी, ताकि इन शस्त्रों को छोड़ने की आवश्यक सुविधाएँ तैयार की जा सकें। 
धृथ्वी' के क्रमिक उत्पादन को तेज किया जाएगा तथा अग्नि-1 को काम में लाने 
योग्य बनाने तथा सेना में इसका उपयोग आरंभ करने के लिए हर संभव प्रयास 
किए जाएँगे। इसके अलावा दूर तक मार करनेवाले अग्नि-2 का विकास करने 
में भी तेजी लाई जाएगी। 

भाजपा निम्नलिखित को प्राथमिकता देगी-- 

1. सशस्त्र सेनाओं की पुरानी पड़ गई शस्त्र-प्रणाली को उन्नत बनाएगी और 
देश के अंदर और बाहरी स्रोतों से नए शस्त्रास्त्र, पोतों और विमानों को 
प्राप्त करने का चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी। 

, देश की सशस्त्र सेनाओं की सेवा-शतों, वेतन और भत्तों, पेंशन, आवास- 
सुविधा और उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार लाएगी। 

, भाजपा को अपने निष्ठावान और देश के प्रति समर्पित सैन्य बलों पर गर्व 
है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है और हमारे देश का नाम ऊँचा किया 
है। संयुक्त राष्ट्र शांति दल में योगदान के कारण उन्होंने प्रशंसा और 
ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी तुरंत राहत 
पहुँचाई है। सशस्त्र सेनाओं को विशेष दबावों ओर दिक्कतों का सामना 
करना पड़ता है। सेना की उपेक्षा के कारण आज उसमें 12 हजार 
अधिकारियों की कमी है। इससे उनकी कार्यक्षमता पर अवश्य प्रभाव 
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पड़ा है। भाजपा संकल्प करती है कि वह रक्षा-सेवाओं में सेवा की शर्तों 
में सुधार करेगी, ताकि अपेक्षित गुण और योग्यतावाले युवा इस तरफ 
आकृष्ट हों। 

4. भाजपा अपने पूर्व सैनिकों के बलिदानों कौ सराहना करती है। यह उनके 
समग्र पेंशन-लाभ और चिकित्सा-सुविधाओं में सुधार करेगी। राव सरकार 
ने हमारे पूर्व सैनिकों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी 
नहीं किया। यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार की सेवाओं और सरकारी क्षेत्र 
के उपक्रमों में उनके लिए नियत स्थान को भी नहीं भरा। भाजपा इन पूर्व 
सैनिकों की सेवाओं का अधिकाधिक सदुपयोग करने का पूरा प्रयास 
करेगी। 

. भाजपा महसूस करती है कि रक्षा-नीति को कार्यान्वित करने के लिए 
पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। चूँकि इसके लिए काफी मात्रा में धन 
की जरूरत पड़ेगी इसलिए इन सभी कार्यक्रमों को कुछ वर्षो में चरणबद्ध 
ढंग से पूरा किया जाएगा। 


Ur 


B 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23-24 दिसंबर, 1995 


भारत के आणविक-विकल्प तथा अमेरिका का दबाव 
हाल में अमेरिकी प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु 
परीक्षण की तैयारी करं रहा है, जो स्पष्ट ही अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत पर 
जानबूझकर यह दबाव डालने का प्रयास है कि वह परमाणु विकल्प को छोड़ दे। 
भारत सरकार ने चुपचाप इस दबाव के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है और बड़े 
विनम्र होकर इस बात से इनकार किया है कि परमाणु-परीक्षण करने की तैयारी 
की जा रही है। इस घिघियानेवाली प्रतिक्रिया से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की 
प्रतिष्ठा और गिर गई है। 
भाजपा अपने इस दृढ़ मत को दोहराती है कि परमाणु शस्त्रास्त्रों के बिना 
भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा का 
माहौल पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया है। चीन सन्‌ 1964 से ही परमाणु 
शक्ति बना हुआ है और वह भूमि के नीचे परीक्षण कर तथा अन्य साधनों से 
अपनी परमाणु क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी सन्‌ 1980 के दशक 
के अंतिम वर्षों से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है जैसा कि उसके जनरलों 
तथा राजनेताओं ने स्वीकार किया है। यही नहीं, निकट भविष्य में किसी भी 
परमाणु देश का इरादा अपने परमाणु शस्त्र-भंडार को समाप्त करने का नहीं है। 
पाकिस्तान परमाणु देश बन गया, इसके बाद भी अमेरिकी शासन ने यह 
निर्णय लिया है कि उसे पुनः सैन्य सामग्री की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इस निर्णय 
से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि उसका झुकाव भारत के मुकाबले पाकिस्तान 
की तरफ अधिक है। इससे पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर तथा भारत के कई 
अन्य भागों में अपनी भारत-विरोधी गतिविधियाँ तेज करने के लिए निश्चित ही 
प्रोत्साहन मिलेगा। 
वास्तव में यह एक विडंबना ही है कि स्वयं परमाणु आयुध बनाने की बात 
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को स्वीकार कर चुके पाकिस्तान ने परमाणु-परीक्षण करने का आरोप भारत पर 
लगाने का दुस्साहस किया है। बहुत स्पष्ट हे कि इस संबंध में भी पाकिस्तान और 
अमेरिका के बीच बहुत बड़ी सॉठ-गॉठ है। 
ऐसी स्थिति में भारत के लिए अपनी एकता और प्रादेशिक अखंडता कौ 
सुरक्षा के वास्ते परमाणु हथियार प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। 
परंतु भारत सरकार न केवल एक और परमाणु-परीक्षण करने के कार्यक्रम 
से इनकार कर रही है, बल्कि बह साफ साफ यह कह भी रही हे कि उसका 
परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। उसका यह कथन देश में 
लोगों की इस तीव्र भावना के विरुद्ध है कि भारत को निश्चित ही परमाणु शक्ति 
बनना चाहिए। 
भारत पर अपने सार्वभौमिक अधिकार त्यागने के लिए दबाव डालने और 
विदेशी हितों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण कर देने हेतु विवश करने की 
अमेरिकी सरकार की प्रवृत्ति पर भाजपा क्षोभ प्रगट करती है। स्वयं यह निश्चय 
करना भारत का सार्वभौम अधिकार है कि अपनी सुरक्षा, एकता और प्रादेशिक 
अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। 
भाजपा माँग करती है कि भारत सरकार यह स्पष्ट कर दे कि वह व्यापक 
परीक्षण-प्रतिबंध संधि सी.टी.बी.टी. को स्वीकार नहीं करेगी और न ही परमाणु 
हथियारों के लिए विखंडन सामग्री के प्रयोग पर किसी प्रतिबंध को मानेगी, और 
न ही भेदभावपूर्ण प्रक्षेपास्त्र टेकनोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर.) के 
प्रावधानों को तब तक स्वीकार करेगी जब तक एक निर्धारित कालावधि के अंदर 
परमाणु शस्त्रों को पूरी तरह समाप्त करने की संधि संपन्न नहीं हो जाती। यदि 
भारत सरकार कुछ अन्यथा करती है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह परमाणु 
क्षेत्र में भेदभाव की अवधारणा को स्वीकार करती है। भाजपा इस स्थिति को पूरी 
तरह अस्वीकार करती है। 


o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 20-22 मार्च, 1994. 


डंकल मसौदा पर सहमति 
जिस दिन नरसिंह राव सरकार ने सभी दलों के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध 


डंकल-समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए, वह दिन राष्ट्र के स्वातंत्र्योत्तर 
इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। 
भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार सरकार को अनेक अवसरों पर चेतावनी 
दी है कि वह उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके एजेंटों द्वारा फैलाए जा रहे जाल 
में न फँसे, जो भारत जैसे देशों में लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने बाजार खोलने 
के लिए मुक्‍त व्यापार की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने मुक्‍त व्यापार की नहीं, 
उचित व्यापार की माँग की थी, परंतु हमें इसकी बजाय अत्यंत अनुचित प्रकार 
की व्यापार-व्यवस्था में घसीटा गया, जिसमें समृद्ध देशों ने अपनी आर्थिक और 
राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर गरीब लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाया 
है। इससे भारत के उपभोक्ता और निर्माता दोनों ही इन शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों के मुहताज सदैव बने रहेंगे। तीसरे विश्व के निर्धन देशों के समक्ष एक 
बार फिर नए प्रकार के उपनिवेशी आक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। 
भारत को राष्ट्रीय हित के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों के मामले में हार 
माननी पड़ी है या झुकना पड़ा है। इसे कृषि, वस्त्र-निर्यात, बौद्धिक संपदा अधिकार 
(ट्रिप्स) और व्यापार संबंधी निवेश उपायों (ट्रिम्स) आदि मुद्दों पर अत्यधिक हानि 
उठानी पड़ी है। 16 दिसंबर को संसद्‌ में अपने वक्तव्य मे वाणिज्य मंत्री ने स्वीकार 
किया था कि जहाँ अन्य देश अमेरिका और यूरोपीय संघ (भूतपूर्व यूरोपीय 
समुदाय) के दबाव का मुकाबला कुछ हद तक कर सके हैं, वहाँ भारत बेबस रहा 
है। यह सोचकर दुःख होता है कि देश के वाणिज्यिक हितों को रक्षा करने की 
आशा वाणिज्य मंत्री से की जाती है, परंतु उन्हें बार-बार चेतावनी देने के बाद भी 
जब उन्होंने देश को नीचा दिखाया और अपना कर्तव्यपालन करने में विफल रहे 
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तो उन्हें जरा भी लज्जा नहीं हुई। उचित यही है कि हम सभी विकासशील देशों 
को इकट्ठा कर पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के खिलाफ संयुक्त मोरचा तैयार करें। 
भारत से चार गुणा अधिक निर्यात होने के कारण दक्षिण कोरिया कहाँ 
अधिक शक्तिशाली देश है, परंतु उसके प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए त्यागपत्र दे 
दिया था कि वह अपने देश के संबेदनशील चावल-बाजार को अन्य देशों के लिए 
खोलने से नहीं रोक सके, जिससे वह अपने को दोषी समझते हैं, हालाँकि उनका 
चाबल-बाजार आंशिक रूप से ही खोला गया था। दूसरी तरफ, भारत में नरसिंह 
राव सरकार को लगभग अपनी पूर्ण अर्थव्यवस्था ही विदेशी आर्थिक हितों के 
सामने खोल देनी पड़ी है, परंतु वह त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। 
तथ्य यह है कि सरकार के पास कुछ कहने को है ही नहीं। वाणिज्य मंत्री 
मात्र इतना कह पाए कि उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद भारत का निर्यात प्रतिवर्ष 
डेढ़ बिलियन डॉलर से दो बिलियन डॉलर हो जाएगा। क्या भारत को संप्रभुता 
बिकाऊ है? वह भूल जाते है कि चीन तो गैट का सदस्य भी नहीं है और उसने 
डंकल ड्राफ्ट की बातचीत में हिस्सा तक नहीं लिया, परंतु पिछले अनेक वर्षों में 
उसका निर्यात न केवल कई गुना बढ़ा है, बल्कि बह दक्षिण कोरिया के बाद तीसरे 
देशों को निर्यात करनेवाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 
सरकार चाहे जो भी कहे, सच यही है कि कारगिल तथा इसी जैसी अन्य 
विदेशी कंपनियां अब भारत के क्षत-विक्षत कृषि क्षेत्र पर छा जाएँगी तथा इससे 
यहाँ तबाही मच जाएगी, क्योंकि यह देखा गया है कि कुछ पौध उत्पादक पहले 
ही हमारे नीम वृक्षों पर कुठाराघात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप 
खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी और हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जिसपर हमारी 
आर्थिक संप्रभुता टिकी है, बुरी तरह प्रभावित होगी। ठीक ऐसी ही स्थिति अमेरिका 
में पैदा हुई, जहाँ भारत की तुलना में भूमि-मानब का अनुपात कहीं अधिक 
अनुकूल होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन कम होता जा रहा है और बार-बार 
अकाल की स्थिति पैदा होती रहती है। बीजों, जीन और पशुओं का पेटेंटौकरण 
हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। 
चस्त्रों के बारे में सरकार ने स्वीकार किया है कि देश के साथ उचित व्यवहार 
नहीं हुआ है। कोटा-व्यवस्था, जो भारत के निर्यात के विरुद्ध है, 10 वर्षों के लिए 
और बढ़ा दी गई है और संभव है कि आयात करनेवाले देशों की धमकी को देखते 
हुए यह व्यवस्था और आगे भी बढ़ा दी जाए। अब से 10 वर्ष बाद भारत अपनी 
बर्तमान स्थिति से भी कहीं अधिक कमजोर हो जाएगा और विश्व के समृद्ध देशों 
कौ कृपा पर ही उसे लगभग जीना होगा तथा अपनी आर्थिक संप्रभुता पर हस्तक्षेप 
को रोकने की स्थिति में बह नहीं होगा। 
Wa का शुद्ध प्रभाव यह होगा कि औषधियों के मूल्यों में चहुँमुखी वृद्धि 
होगी। विदेशी औषधि कंपनियाँ तीसरे विश्व के बाजारों में अत्यधिक अनैतिक रूप . 
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से शोषण करती है और उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सरकारी दावा के बावजूद 
औषधियों के मूल्य पॉच-छः गुना बढ़ गए हैं, जिससे पूरी स्वास्थ्य-प्रणाली अत्यंत 
कठिनाई में पड़ गई है। उपभोक्ता क्षेत्र के एक प्रसिद्ध अमेरिकी कार्यकर्ता ने कहा 
है कि ट्रिप्स से फार्मास्युटिकल आदि उच्च तकनीकी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों 
की एकाधिकारिक शक्ति और बढ़ जाएगी तथा तीसरे विश्व के देशों में औषधियों 
की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे इन देशों के उपभोक्ता सर्वनाश की 
स्थिति में पहुँच जाएँगे तथा तीसरे विश्व के नवनिर्माता तबाह हो जाएँगे। यह किसी 
भारतीय का नहीं, बल्कि एक अमेरिकी उपभोक्ता विशेषज्ञ का कथन है। 
जहाँ तक ER का प्रश्‍न है, वाणिज्य मंत्री का कहना है कि सरकार को 
यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है कि देश में किस प्रकार के विदेशी निवेश 
की अनुमति दी जाए। यह उपहासास्पद कथन है, जिसे एक ऐसी सरकार कह रही 
है, जो सोडा वाटर निर्माताओं से लेकर वेफर बनानेवालों तक सभी प्रकार के 
विदेशी निवेश का स्वागत करने के लिए झुकी चली जा रही है। डंकल ड्राफ्ट और 
उस पर राव सरकार के दिग्भ्रमित आर्थिक सुधार कार्यक्रम - इन दोनों के 
सम्मिलन से भारतीय उद्यम समाप्त हो जाएँगे और शक्तिशाली विदेशी कंपनियाँ 
औषधि और फार्मास्युटिकल से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक और जंक फूड पर हर तरह 
छा जाएँगी। इस समय भी कपनियाँ इसी काम में लगी हुई हैं। इसके बाद उन्हें न 
केवल राव सरकार का संरक्षण मिलेगा, अपितु संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली संस्था 
पैट' का संरक्षण भी मिलेगा। यदि निर्यात में सुधार हो गया तो भी उनपर विदेशी 
कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सी कंपनियाँ चावल, 
सब्जियाँ, फलों आदि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात स्वयं करने की तैयारी कर रही 
हैं, जबकि इसमें किसी विशेष विपणन या अन्य विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। 
इनके निर्यात बढ़ने से भारत में इन वस्तुओं के मूल्य ही बढ़ेंगे। 
भाजपा पहले ही कृषि-संबंधी डंकल ड्राफ्ट प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुकी 
है। उन्हें अस्वीकार करते समय उसने सरकार से देश के हितों की रक्षा विशेष 
रूप से करते हुए इस ड्राफ्ट के अन्य भागों के बारे में पुनः वार्त्ता करने की बात 
कही थी। अधिकतर विकासशील देशों ने ऐसा ही करने का प्रयास किया है और 
उनमें से कुछ देशों को ड्राफ्ट पर अपनी स्वीकृत देने से पूर्व सफलता भी मिली 
है। दूसरी तरफ राब सरकार पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दबाब 
में आ गई। इसने ड्राफ्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तथा संशोधन और शर्त 
के बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। 
ऐसी परिस्थितियों में और यह देखते हुए कि ड्राफ्ट में आंशिक अनुमोदन या 
अस्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं है, हम डंकल ड्राफ्ट को पूरी तरह से अस्वीकार 
करते हैं। भाजपा करोड़ों देशभक्तों का आह्वान करती है कि वे इस बारे में 
आयोजित बिरोध-प्रदर्शनों में शामिल हों और भाजपा द्वारा घोषित इस अस्वीकृति 
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का समर्थन करें, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि हालाँकि भारत सरकार ने 
ड्राफ्ट को औपचारिक स्वीकृति दे दी है, परंतु यह भारत के लोगों कौ इच्छा के 
विरुद्ध है और इसके पीछे राष्ट्र की स्वीकृति नहीं है। भाजपा ऐसी सभी 
लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी ताकतों के साथ बातचीत करने की पहल करेगी, जो डंकल 
प्रस्तावों के विरुद्ध हैं और उनसे आर्थिक तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए 
इन प्रस्तावों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करने का आग्रह करेगी, क्योंकि इनके 
कारण एक बार फिर शक्तिशाली ताकतों की तरफ से देश को जबरदस्त खतरा 
पैदा हो गया है। 


o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


वडोदरा 9 जून, 1994 


शीतयुद्ध की समाप्ति से भी शांति नहीं आ पाई 

भारत को प्रबल आशा थी कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में राष्ट्रों 
के बीच शांति, सहयोग और मित्रतापूर्ण संबंधों के समग्र विकास के युग का सूत्रपात 
होगा। वह आशा झूठी साबित हुई है और विश्व के कई भागों में अभी भी संघर्ष 
और तनाव बना हुआ है। सैन्य और आर्थिक ताकत के आधार पर नई विश्व 
व्यवस्था लागू करने के प्रयास से अंतरराष्ट्रीय वातावरण दूषित हुआ है। कुछ 
संपन्न देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास हमें 
दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व व्याप्त साम्राज्यवादी युग की याद दिलाता है। 


अमेरिका का पाकिस्तान की ओर झुकाव जारी है 

भाजपा इसपर अपनी नाराजगी और क्षोभ ही व्यक्त कर सकती है कि 
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी भारतीय उप-महाद्वीप में अमेरिकी नीति 
पाकिस्तान की ओर झुकी हुई है। जहाँ बुश प्रशासन के अंतिम दौर में उस झुकाव 
को सही करने का प्रयास किया गया था और इस बात के संकेत मिले थे कि 
अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देनेवाले राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान पर नजर 
रखने के लिए तैयार हो रहा है, आज क्लिंटन प्रशासन भारत के एक राज्य जम्मू 
और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से आतंकवाद को भड़काने 
और साथ देने की ओर से नजर फेरे हुए है। वह बार-बार यह घोषणा करके कि 
पूरा राज्य एक विवादग्रस्त क्षेत्र है कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का भी समर्थन 
करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति के बाद भी कि जम्मू 
और कश्मीर में यदि जनमत संग्रह कराया गया तो उस राज्य के, मुसलिम भी 
पाकिस्तान में शामिल होने के बारे में मतदान नहीं करेंगे, ऐसा हो रहा है। आगे, 
अमेरिका पाकिस्तान को दर्जनों एफ-16 विमानों की आपूर्ति करके उसे परमाणु 
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हथियारों का विकास करने, जिसके बारे में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी को पूरी 
जानकारी है, के लिए पुरस्कृत करने की तैयारी कर रहा है और उन विमानों में 
कुछ संशोधन करके भारत के बड़े भू-भाग पर परमाणु हथियारों से बमबारी की 
जा सकती है। इसी समय भारत को उसके द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी 
दी जाती है यदि भारत अपना परमाणु विकल्प जारी रखता है, अग्नि मिसाइल का 
विकास करना जारी रखता है और पृथ्वी मिसाइल तैनात करता है। 

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान यह महसूस कर रहा हो कि 
जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करते रहने ओर उन्हें भड़काते 
रहने से उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता। साथ ही, इस वर्ष की शुरुआत में 
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जिनेवा में आयोजित वार्षिक सत्र में अपने 
निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद, पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों 
की रक्षा की आड़ में कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के अपने प्रयास 
को छोड़ा नहीं है। विश्वसनीय रिपोर्ट है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को महासभा 
में एक बार फिर भारत-विरोधी संकल्प पारित कराने का प्रयास करेगा। इस रिपोर्ट 
में यह भी बताया गया हे कि पाकिस्तान वर्ष की समाप्ति के पूर्व संयुक्त राष्ट्र 
सुरक्षा परिषद्‌ में इस प्रश्‍न पर बहस कराने का प्रयास करेगा। इस प्रकार 
आतंकवाद को भड़कानेवाला पाकिस्तान उसके शिकार भारत को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय 
मंचों पर कठघरे में खड़े करने का प्रयास करेगा। 


राब की अमेरिका यात्रा असफल सिद्ध हुई 

इस पृष्ठभूमि के आधार पर प्रधानमंत्री पी.बी. नरसिंह राव की अमेरिका 
यात्रा को विफल ही माना जा सकता है। बातावरण में अस्थायी सुधार से इस 
तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय 
अखंडता को प्रभावित करनेवाले किसी भी मुद्दे पर वह क्लिंटन को अपना 
दृष्टिकोण समझा पाने में असफल रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन अभी भी यह नहीं 
समझ पा रहा है कि जब तक पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की घाटी में और 
अन्य स्थानों पर आतंकवाद को फैलाने में सक्रिय है तब तक कश्मीर में 
मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में भारत पर उँगुली उठाने की कोई तुक 
नहीं है। वस्तुतः राष्ट्रपति क्लिंटन ने यह कहकर कि कश्मीर में आतंकवाद को 
जारी रखने के लिए जो भी सहायता दी जा रही है, वह पाकिस्तान में निजी स्रोतों 
को दी जा रही है, पाकिस्तान सरकार को माफ कर दिया है। अमेरिका अभी भी 
यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि परमाणु हथियारों एवं उनकी डिलिवरी 
प्रणालियों के प्रसार के मुद्दों को विश्वव्यापी भेदभाव रहित माध्यम से ही 
सुलझाया जा सकता हैं। जब तक एक भी देश के पास परमाणु हथियार हैं तब 
तक भारत अपने परमाणु विकल्प को नहीं छोड़ सकता है। भारत तब तक 
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स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के विकास को नहीं छोड़ सकता हे जब तक किसी भी 
अन्य देश के पास ऐसी मिसाइल मौजूद है। 


कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद जारी हे 

उसी तरह से भारत सरकार पाकिस्तान को यह समझा नहीं पाई है कि भारत 
के धैर्य की एक सीमा है। कश्मीर में आधे दशक से पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद 
फैलाते रहना भारत सरकार को यह समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था कि 
वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकती है। यदि पाकिस्तान 
शीघ्र ही आतंकवाद को सहायता देना और उकसाना बंद नहीं करता है तो भारत 
को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर में उसकी घृणित गतिविधियों 
पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस वर्ष फरवरी-मार्च में संयुक्त राष्ट्र 
मानवाधिकार आयोग के वार्षिक सत्र में भारतीय शिष्टमंडल को श्री अटल बिहारी 
बाजपेयी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व पर गर्व है। उनकी बुद्धिमत्ता और राज-कौशल 
से पाकिस्तान के भारत को बदनाम करने और उसकी छवि मलिन करने के दूषित 
उद्देश्य को परास्त करने में भारतीय शिष्टमंडल के प्रयासों को काफी बल मिला 


है। 


विश्व व्यापार संगठन 
मैट का स्थान लेने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की तैयारी हो 


रही है। इसकी स्थापना से पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के 
कई देश विश्व व्यापार संगठन के चार्टर को पर्यावरणीय और सामाजिक खंडों जो 
भारत और अन्य देशों के लिए घातक हे, से लाद देना चाहते हैं । 'न्यायोचित' 
व्यापार प्रबंधित व्यापार का शिष्ट वचन है, लेकिन व्यापार का यह प्रबंधन केवल 
संपन्न देशों पर लागू होगा। जहाँ तक विकासशील देशों का संबंध है, उनके बाजार 
मुक्‍त व्यापार के सिद्धांत का पालन करेंगे। अर्थात्‌ विकसित देश अपने द्वारा 
स्थापित लागत संरचना के आधार पर कुछ भी और हर चीज का निर्यात करने 
के लिए स्वतंत्र होंगे। भाजपा भारत सरकार का आह्वान करती है कि वह अन्य 
विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के नए संगठन को विकासशील 
देशों के समूह के विरुद्ध चार्टर से लादने के प्रयास का मुकाबला करने के लिए 
कार्य करे। भारत सरकार भी सुपर 301 के रूप में ऐसे राष्ट्रीय कानून को बनाए 
रखने के बिरोध में अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करे, क्योंकि वह कानून 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बहुपक्षीय विनियम के विपरीत है। 


CE पुस्तक लि 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पटना 15-17 सितंबर, 1994 


परमाणु-जोखिम 

यूरोप, पाकिस्तान तथा अमेरिका में जिस प्रकार के तथ्यों का उद्घाटन हुआ 
है, उससे यह बात उभरकर आई है कि भारत को अपने शत्रुओ से गंभीर खतरा 
है। जर्मनी से प्राप्त समाचारों के अनुसार, रूसी गणराज्य और पूर्वी यूरोपीय देशों 
से परमाणु और ट्रीटियम की जो कालाबाजारी हो रही है, उसका आयात करने में 
जिन देशों की रुचि है, उनमें पाकिस्तान भी है। इस बात का भी वास्तविक खतरा 
है कि हथियार ग्रेड की विखंड्य सामग्री कहीं नशीली औषधियों के तस्करों, संगठित 
अपराधी-गिरोहों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के पास न 
पहुँच जाए। 

अभी हथियार ग्रेड को विखंडित सामग्री का मूल्यांकन किया ही जा रहा था 
कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जोरदार रहस्योद्घाटन किया कि 
पाकिस्तान पहले ही भारत के खिलाफ परमाणु बम बना चुका है। वाशिंगटन में 
पाकिस्तान के वायुसेना अटेची ने एक और रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि 
लगभग एक वर्ष पूर्व पाकिस्तान बंबई के भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी 
करने ही वाला था। 

इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो इनमें पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि 
पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से एक दुष्ट परमाणु शक्ति संपन्न राज्य समझा जाना 
चाहिए। पाकिस्तान द्वारा न केवल भारत में, अपितु कुछ अन्य इसलामी देशों में 


भी आतंकवाद भड़काने में उसकी भूमिका भी सर्वविदित है, जिसके बारे में और 
विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। 


लगभग पिछले एक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी भारत द्वारा परमाणु शस्त्र 
बनाने की आवश्यकता पर जोर दे रही है। भाजपा का यह दूढ़ विश्वास है कि 
भारत को स्वयं अपनी मिसाइल प्रणाली का विकास और उसे तैनात करने का 


52 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


काम जारी रखना चाहिए। नरसिंह राव सरकार ने परमाणु शस्त्रों का निर्माण न कर 
तथा अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों के विकास को रोककर अपने प्राथमिक कर्तव्य 
की अवहेलना की है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा सरकार से अपने 
शुतुरमुर्ग जैसे रवैये को त्यागने और देश को वाह्य आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित 
करने के लिए परमाणु शस्त्र बनाने एवं इन शस्त्रों का उपयोग रक्षा-बलों को 
सुसज्जित करने की प्रक्रिया को तुरंत आरंभ करने का आग्रह करती है। इसके 
अलावा भारत सरकार को 'अग्नि' और 'पृथ्वी' मिसाइलों के परीक्षण तथा 
विकास-कार्यो को फिर से शुरू कर देना चाहिए, ताकि इन्हें सैन्य बलों में तैनात 
किया जा सके। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अत्यंत स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देना 
आवश्यक समझती है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को वास्तविक और 
तात्कालिक खतरा है। अतः यह अत्यंत चिंता का विषय है. कि भारत सरकार ने 
इस खतरे के महत्त्व को नहीं समझा और पाकिस्तान को इस खतरे का मुंहतोड 
जवाब देने के लिए अपने देश में सैन्य बलों को सुदृढ़ करने हेतु अपनी तैयारी 
में वृद्धि करने की बजाय उसने केवल अंतरराष्ट्रीय काररवाई करने पर अपना 


ध्यान केंद्रित रखा। . 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कोलकाता 10-12 अप्रैल, 1993 


बॉग्लादेश से घुसपैठ 
“विगत कई वर्षों से बांग्लादेश के लोगों की लगातार गैरकानूनी घुसपैठ ने 
इतना भयानक रूप धारण कर लिया है कि इसके कारण हमारे राष्ट्र की पंथ 
निरपेक्ष राजनीति, अर्थव्यवस्था, एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो 
गया है। भारत सरकार एवं बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य उत्तर पूर्वी 
राज्यों की सरकारें भी भारत-बाँग्लादेश सीमा के उस पार से होनेवाले इस मौन 
जनसांख्यिक आक्रमण को रोकने में बुरी तरह विफल ही नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें 
संरक्षण भी दे रही हैं। हमारी पूर्वी सीमाओं से होनेबाला यह विसर्पी आक्रमण 
उनकी शुतुरमुर्ग सी प्रवृत्ति का ज्वलंत प्रमाण है। इसमें हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों 
में राजनीतिक और सुरक्षा-संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। नौवें दशक 
के आरंभ में असम के लोगों को जिन मर्मघाती अनुभवों से गुजरना पड़ा था, 
उनकी पुनरावृत्ति का खतरा उपस्थित हो गया है, क्योंकि उस राज्य में बॉग्लादेशियों 
का अविरल प्रवेश अक्षुण्ण रूप से हो रहा है। 
भाजपा हमारे पंथनिरपेक्ष समाज, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए उपस्थित 
इस खतरे के बदले हुए लक्षणों की ओर सरकार और लोगों का ध्यान बराबर 
आकर्षित करती रही है। कितु पश्चिम बंगाल की सी.पी. आई. (एम) सरकार, 
बिहार को जनता दल सरकार एवं केंद्र तथा कुछ अन्य राज्यों की कांग्रेस (इ) 
सरकारों ने अपनी वोट-बैंक की राजनीति के कारण इस समस्या को कम करके 
दिखाने और तथ्यों को दबाने की चेष्टा सदा की है। उन्होंने अत्यंत विस्फोटक 
संभावनाओंवाली इस महत्त्वपूर्ण समस्या की पूर्णतः उपेक्षा की है और भाजपा द्वारा 
समस्या का उल्लेख किए जाने पर कांग्रेस (इ) तथा अन्य विरोधी दलों तथा छद्म 
निरपेक्षतावादियों द्वारा इसे सांप्रदायिक एवं पूर्णतः अतिरंजित बताया जाता है। वे 
भूल जाते हैं कि बॉग्लादेशी घुसपैठ की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे संकीर्ण 
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राजनीतिक स्वार्था से न देखकर राष्ट्रीय चिंता का प्रधान विषय समझना चाहिए। 
घुसपैठियों द्वारा पैदा किया गया यह खतरा बहुआयामी है। जनसांख्यिकीय 
ढाँचे उलट-पलट हो गए हैं। इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़े 
हैं। नगर और ग्रामीण, दोनों ही अंचलों में असुरक्षा की भावना प्रबल हो रही है। 
लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनावी संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। ये गैर-कानूनी 
घुसपैठिये इन कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। घुसपैठियों के बढ़ते समूहों के कारण हर 
प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। नाना प्रकार के गुप्त कायों-निषिद्ध पदार्थों की 
तस्करी आदि में इनका उपयोग होने के समाचार हमें देश के हर हिस्से से मिलते 
रहे हैं। विदेशी तत्त्वों और एजेंसियों से इनके गठबंधन बराबर बन रहे हें। इन 
तत्त्वों द्वारा कानून लागू करनेवाले अधिकारियों, पुलिस आदि को चुनोती दिए जाने 
के उदाहरण भी कम नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकरक वर्तमान और 
भविष्य की संभावनाओं के साथ स्थिति एक भयावह दृश्य प्रस्तुत करती है। श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में पाँचवें दशक के आसपास जो कुछ कहा 
था उसपर यदि सरकार ध्यान देती तो देश को बॉग्लादेशियों की निरंतर घुसपैठ से 
उत्पन्न गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। 
ठोस आँकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विभिन्न राज्यों में घुसपैठियों की 
व्यापक उपस्थिति हमारे सामने एक चुनौती है। फिर भी केंद्रीय सरकार इसके 
प्रति लापरवाह है, जिससे न तो आगे होनेवाली घुसपैठ प्रभावी ढंग से रोकी जा 
सकती है और न हमारे कानून के अनुसार उन्हें वापस बाँग्लादेश भेजा ही जा 
सकता ÈI 
बॉग्लादेश के विशेषज्ञों ने 1981-91 की जनसांख्यिकीय भविष्यवाणी में 
घोषित आँकड़ों में एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों की कमी की घोषणा की है। 
ये तथ्य चकित कर देनेवाले हैं। इनकी यह व्याख्या हो सकती है कि इन 
बाग्लादेशियों ने गैर-कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश किया है। प्रवास संबंधी अनेक 
अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि एक करोड़ 50 लाख से अधिक बाँग्लादेशियों 
ने भारत में प्रवेश किया है और वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए हैं। पश्चिम 
बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एवं नगालैंड के सीमावर्ती जिलों 
की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि दिखाई दी है। एक आकलन के अनुसार, असम 
की जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई भाग बाँग्लादेशी अप्रवासियों और उनकी 
संतानों का है। विश्‍वस्त रूप से समाचार मिले हैं कि दो लाख से अधिक 
बाग्लादेशी प्रतिवर्ष केबल पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीमावर्ती जिलों मे 
यथासंभव सीमा तक अप्रवासियों के भर जाने पर नए घुसपेठिए उत्तर प्रदेश, बिहार, 
दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश कर्नाटक आदि की ओर मुड़े। 
समाचारों के अनुसार सिक्किम में करीब एक लाख बाँग्लादेशी घुसपेठिये श्रमिकों 
के रूप में उपस्थित हैं। यह संख्या निकट भविष्य में दुगुनी हो जाएगी, जिससे 3. 
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5 लाख को आबादीवाले एक सीमावर्ती राज्य में जनसांख्यिकीय संतुलन पूरे तौर 
पर बिगड़ जाएगा | 
कुछ वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय के एक अध्ययन ने सूचित किया था कि किस 
प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों के विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में घुसपैठियों ने निर्वाचकीय 
संतुलन को प्रभावित किया था। 400 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में किए गए 
सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें तो केवल बॉग्लादेशी घुसपैठियों की ही 
विजय होगी, जबकि अन्य 100 क्षेत्रों में वे निर्णायक तत्त्व के रूप में उभर चुके 
हैं। उत्तर पूर्व राज्यों के अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों में, जहाँ गैर-कानूनी घुसपैठियों के 
गुप्त अड्डे बने हुए हैं निर्वाचन-परिणामों का निर्णय लगभग एक हजार मतों के 
अंतर से ही हो जाता है। केवल दिल्ली में ही पाँच लाख से अधिक बांग्लादेशी 
हैं। राजनीतिक दलों के साथ घुसपैठियों की साँठ-गाँठ है। उन्हें कितना संगठित 
राजनीतिक समर्थन मिलता है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है 
कि निर्वाचन-सूची को सत्यापित करने के प्रयास का 'थोथे बहाने' बताकर विरोध 
किया जाता है और रुकावटें डाली जाती हें, जबकि बाँग्लादेश के एक साप्ताहिक 
'ढाका कोरियर' के 6-12 सितंबर, 1991' अंक में वहाँ के दो पत्रकारों ने स्पष्ट 
रूप से भारत में घुसपैठियों की भारी उपस्थिति पर प्रकाश डाला है। बाग्लादेश को 
सरकार ही नहीं, मानन-अधिकारों के हमारे संरक्षक और धर्मनिरपेक्षतावादी प्रत्यक्ष 
वास्तविकता को अस्वीकार करने की चेष्टा करते हैं। अब इन तथ्यों के बारे में 
अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार को सन्‌ 1987 में प्राप्त 
सूचनाओं के अनुसार, प. बंगाल सरकार को अपनी गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम 
से यह जानकारी मिली थी कि इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या एक 
समय लगभग 50 लाख थी कितु मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु समस्या की गंभीरता को 
कम करके बताने की और इसे भाजपा द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर उछालने के रूप में 
प्रस्तुत करने की चेष्टा करते रहे हैं। 

घुसपैठियों के प्रभावी बोट-बैंक की शक्तिशली लाबी के कारण पिछले दिनों 
असम के मुख्यमंत्री को अपमानित होना पड़ा। यद्यपि प्रधानमंत्री ने यह तथ्य 
स्वीकार किया था कि असम में भारी संख्या में घुसपैठ हुई है, तथापि मुख्यमंत्री 
[को विधानसभा में यह कहकर अपने वक्तव्य से मुकरना पड़ा कि वे गृह मंत्रालय 
को किसी रिपोर्ट से भ्रम में पड़ गए थे। 

प. बंगाल के मुख्यमंत्री लोगों का भय दूर करने के लिए कभी-कभी 
अनिच्छापूर्वक इस समस्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय 
ओर सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस समस्या से निपटने में 
राजनीतिक सत्ताधारियों की गंभीरता के अभाव का यह ज्वलंत प्रमाण है। 

गुप्तचर विभाग को सूचनाओं के अनुसार, जमात-ए-इसलामी के करीब 7000 
रूढ़िवादी कार्यकर्ता देहातों के धार्मिक स्थलों में घुस गए हैं। देश के विभिन्न भागों 
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में इन घुसपैठियों द्वारा भूमि और संपत्ति खरीदने की सूचनाएँ मिली हैं। मणिपुर में 
यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि घुसपैठियों ने पृथकतावादियों के साथ संपक 
स्थापित कर लिया है। यह आवश्यक है कि सरकार समस्या के इन सभी आयामों 
और परिणामों पर ध्यान दे तथा स्थिति का सामना करने के लिए प्रभावी कदम 
उठाए। प. बंगाल में घुसपैठियों ने 'बॉग्लादेश मुहाजिर संघ' नामक अपना संगठन 
बनाया है, जो अपनी माँगें पेश करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए सम्मेलन 
का आयोजन करते हैं। हम नहीं चाहते कि देश के असली नागरिक कभी परेशान 
किए जाएँ, लेकिन हम यह भी सहन नहीं कर सकते कि विघटनवाद को बढ़ावा 
देने के उद्देश्य से हमारे सीमांत क्षेत्र घुसपैठियों से भर जाएँ। यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि ढाका के बुद्धिजीवियों का एक वर्ग लेबेस्त्राम, अर्थात्‌ “आवास के लिए 
स्थान' के सिद्धांत की दुहाई देकर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉग्लादेशी घुसपैठियों 
के अनियंत्रित प्रवास को वैध बनाने के लिए सचेष्ट है। लेकिन कांग्रेसी सरकार 
अपने बोट-बैंक की राजनीति के खेल में ही व्यस्त है। 
पिछले वर्ष सितंबर के सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट रूप से अपने-अपने 
राज्य की स्थिति का विवरण दिया था। उन सूचनाओं के आलोक में कई निर्णय 
भी लिये गए, किंतु वास्तविक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। देश को यह जानने 
का अधिकार है कि कहाँ तक वे निर्णय कार्यान्वित हुए और उनके क्या परिणाम 
निकले। 3 
भाजपा माँग करती है कि बॉग्लादेशी घुसपैठियों के सभी पहलुओं को लेकर 
सरकार एक श्वेत-पत्र जारी करे। इस समस्या का सामना करने के लिए नीति 
और कार्यक्रम निर्धारित करने के साथ-साथ सरकार बॉग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों 
पर होनेवाले बार-बार के आक्रमणों की उपेक्षा नहीं कर सकती जो स्वेच्छा से 
नहीं, बल्कि निरंतर होनेवाले अत्याचार से पीड़ित शरणार्थियों के रूप में आश्रय 
खोजते हुए भारत में आते हैं। पिछले दिसंबर में बॉग्लादेश में जो कुछ हुआ, वह 
इसका नवीनतम उदाहरण है। हमारे वरिष्ठ नेता स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 
तत्कालीन सरकार की दुलमुल नीति के विरोध में अपना उच्च पद बिना किसी 
लोभ के तत्काल त्याग दिया था। यह दृष्टिगत रखना होगा कि असहाय हिंदू 
शरणार्थी भी अपनी संपत्ति से वंचित हुए हैं और उनकी क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास के 
लिए बॉग्लादेश से समुचित समझौता करना आवश्यक है। 
भाजपा स्थिति की गंभीरता और इसके परिणामों के संदर्भ में सरकार को 
लगातार सचेत करती रही है, किंतु सरकार वोट-बैंक की राजनीति के संकीर्ण 
स्वार्थो में पड़कर अपने राष्ट्रीय दायित्व की घोर उपेक्षा और अल्पसंख्यकवाद की 
चापलूसी कर रही है। हमारे देश के लोग बेचैन भी हैं और आनेवाली विपत्ति के 
प्रति सजग भी। भाजपा सभी वर्गों को संगठित करने का प्रयास जारी रखेगी, ताकि 
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज एवं लोकतंत्र को बचाया जा सके। 
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भाजपा माँग करती है कि घुसपैठ के संकटों का सामना करने के लिए 
निम्नलिखित प्रतिरोधात्मक एवं सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ-- 

1. वर्तमान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दीर्घ और घुसपैठ के लिए 
अनेकों मार्गोबाली सीमा पर तारों की समुचित बाड़ लगाकर भविष्य में 
घुसपैठ को रोकने के लिए संबंधित राज्यों से परामर्श करके सीमा पर 
गश्त लगाने की व्यवस्था केंद्रीय सरकार के खर्चे पर करना। 

2. अवैध अप्रबासी की प्रभावी एवं द्रुत पहचान तथा इनके मताधिकार-हरण 
और निर्वासन की चरणबद्ध योजना सुनिश्चित करना। 

3. घुसपैठियों का पता लगाना; उन्हें पहचानने, रोकने और उन्हें निर्वासित 
करने के लिए पूर्ण और अबाधित अधिकार एवं आधुनिक, वैज्ञानिक 
उपकरण प्रदान किए जाएँ। 

4. नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (रजिस्टर) तैयार करना और उसे चालू 
रखना। 

5. नागरिकता पहचान कार्ड आरंभ करके इसे सर्वप्रथम सीमावर्ती अंचलों से 
ही प्रचलित करना। 

6. विधि-विषयक एवं प्रशासनिक अनुभवों के आलोक में संबद्ध कानून 
और अधिनियमों में उद्देश्यमूलक संशोधन और विदेशी नागरिकता 
कानून का सख्ती से लागू करना। 

7. असम का आई.एम.डी.री. अधिनियम अविलंब रद्द कर दिया जाए, 
क्योंकि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा है। 

8. मतदाता-सूची के संशोधन में निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों और आदेशों को 
अवज्ञा होने पर ऐसा करनेवाले अधिकारियों को निवारक दंड दिया जाए। 

9. घुसपैठ के संबंध में विश्वमत तैयार करने और दुनिया को वास्तविक स्थिति 
से अवगत कराने के लिए सरकार को पहले कूटनीति करनी चाहिए एवं 
बौंग्लादेश में मानवीय अधिकारों के हनन को उजागर करना चाहिए। 

10. विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मिल- 
जुलकर परस्पर सहमति से इस संबंध में नीतियों को कार्यान्वित करना 
होगा। 

11. घुसपैठियों द्वारा देश के किसी भी भाग में बेनामी या दूसरे छदम नाम से 


क्रय की गई भूमि और संपत्ति रद्द तथा गैर-कानूनी मानी जाए और इस 
बारे में कानूनी व्यबस्था की जाए। 


12. घुसपैठियों को रोजगार देनेवाले व्यक्त, संस्था या अधिकारी के विरुद्ध 
कानूनी काररवाई को जानी चाहिए। 


o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


सारनाथ 13-15 मार्च, 1992 


डंकल प्रस्तावों पर प्रेस नोट 
भारतीय जनता पार्टी सरकार से डंकल प्रस्तावों के बारे में बातचीत करने 
की पहल करने का आग्रह करती है, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में नहीं हैं। भाजपा 
महसूस करती है कि वर्तमान रूप में प्रस्ताव देश के आर्थिक विकास-कृषि और 
उद्योगों, दोनों के लिए हानिकारक हैं। 
जबकि व्यापार और टैरिफ के सामान्य करार, अर्थात्‌ गैट का उद्देश्य 
अर्थव्यवस्था का विकास करना था, डंकल प्रस्ताव का लक्ष्य बाजारों के लिए मार्ग 
खोलना है। यह भी कि गेट के अंतर्गत केवल वस्तुएँ (कृषि उत्पादों को छोड़कर) 
शामिल थीं, किंतु डंकल प्रस्तावों में वस्तुओं के अलावा व्यापार संबंध निवेश 
उपाय, अर्थात्‌ ट्रिम्स, व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार और बैंकिंग तथा 
बीमा सहित अन्य सेवाओं को भी शामिल किया गया और अब कृषि को भी 
शामिल कर लिया गया है। नए प्रस्तावों में एक बुनियादी परिवर्तन यह है कि गैट 
उन्नत, विकासशील और कम विकसित देशों की तीन विभिन्न श्रेणियों को मानता 
था, इनसे अलग-अलग व्यबहार करता था, परंतु डंकल ड्राफ्ट ने दूसरी श्रेणी को 
समाप्त कर दिया और इस तरह से भारत जैसे विकासशील देश को अत्यधिक 
उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ स्पर्धा करने हेतु छोड़ दिया। 
भाजपा महसूस करती है कि उत्पाद पेटेंटों को औषधियों पर लागू करने से 
औषधियों की कीमतें बढ़ जाएँगी। “अनिवार्य लाइसेंसिंग पेटेंटों' के प्रावधान को 
कमजोर बनाकर डंकल प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो इससे 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। उत्पाद पेटेंट अधिकार प्राप्त करने . 
पर यदि पेटेंटधारी मेजबान देश में अपने आविष्कार का वाणिज्यीकरण नहीं करता 
है तो “अनिवार्य लाइसेंस की कमी के कारण' मेजबान देश को बहुराष्ट्रीय कंपनी 
की मूल यूनिट से आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। इसके अलावा इससे भुगतान 
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शेष पर विपरीत असर पड़ेगा, जिससे रोजगार-अवसरों को नुकसान पहुँचेगा 
क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ कम हो जाएँगी। 

ट्म्स के संदर्भ में द्विपक्षीय करारों से मामले को निपटाने की बात रखकर 
डंकल प्रस्ताव यहाँ पर अस्पष्ट हैं। यदि सेवा-क्षेत्र के. लिए दरवाजे खोलने ही हें 
तो भारतीय श्रमिकों की मुक्त आवाजाही के प्रावधान को भी रखना चाहिए। 

इस प्रकार सीमा-शुल्कों में जबरदस्त कटोती का प्रस्ताव भी बिना सोचे-समझे 
स्वीकार नहीं करना चाहिए। सीमा-शुल्क मात्र राजस्व के लिए नहीं है, बल्कि यह 
सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 
सीमा-शुल्क के बारे में प्रत्येक मामले पर विचार करते हुए उसे वर्तमान 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आँका जाना चाहिए। 

भाजपा डंकल प्रस्तावों का जबरदस्त विरोध करती है, क्योंकि इनके कुल 

पैकेज को स्वीकार करने से इसकी शर्त अपने को बेचने के समान है। प्रत्येक 
मद पर उसके गुण तथा अवगुण के अनुसार विचार करना चाहिए। 

भाजपा डंकल प्रस्तावों के बारे में, विशेष रूप से निम्नलिखित के बारे में, 

फिर से बातचीत करने का आग्रह सरकार से करती है- 

1. औषधियों, रसायनों, कृषि आदि क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंटों के विस्तार को 
स्वीकार नहीं करना चाहिए। 

2. पेटेंटों की अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था का भारत पेटेंट ऐक्ट, 1970 के 
अनुरूप प्रावधान करना चाहिए। 

3. सीमा-शुल्क कम करने के प्रश्‍न पर मामले-दर-मामले के आधार पर 
वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करना 
चाहिए। 

4. विदेशी बैंकों और बीमा-कंपनियों को भारत में प्रबेश की अनुमति केवल 
भारतीय प्राइवेट सेक्टर के प्रबेश पर निर्णय के बाद ही देनी चाहिए और 
बह भी तब, जब भारतीय श्रमिकों की मुक्त आवाजाही का प्रावधान भी 
कर लिया जाए। 

5. टेक्सटाइल कोटा प्रणाली को दस वर्षों की बजाय प्रस्ताव के अनुसार 
तीन वर्ष के अंदर वितरित कर दिया जाए। 

6. डंकल प्रस्तावों को एक समग्र पैकेज के रूप में स्वीकार नहीं करना 
चाहिए। 

7. गैट के संस्थागत ढांचे में कोई परिवर्तन करने और उसे बौद्धिक संपदा 
अधिकार तथा निवेश संबद्ध सेवाओं से जोड़ते हुए बहूद्देशीय व्यापार 
संगठन में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 
की सहायक संस्था विश्‍व बौद्धिक संपदा संगठन को बौद्धिक संपदा 
अधिकारों पर अपना निगरानी का काम जारी रखने देना चाहिए। o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


गांधीनगर 1-3 मई, 1992 


शीतयुद्ध के उपरांत अंतरराष्ट्रीय स्थिति 
शीतयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता और अशांति के लक्षण 
दिखाई पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्थिति अभी तक स्थिर नहीं हो पाई है, किंतु एक 
बात बिलकुल साफ है कि शीतयुद्ध के बाद की शक्ति-सरंचना में संतुलन का 
अभाव है। यह स्थिति अपने आप में विश्व के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, 
क्योंकि किसी एक देश या एक जैसी विचारधारावाले देश-समूह के हाथों में 
अनियंत्रित शक्ति के केंद्रित होने से एकाधिकारवादी प्रवृत्ति अनिवार्यतः पनपती है। 
आज भी एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। कुछ शक्तिशाली 
देशों के एक समूह द्वारा तीसरे विश्व के देशों के साथ किया जा रहा व्यवहार 
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत सिद्धांत का खुला उल्लंघन करता है। ये देश अपने 
जीवन-दर्शन एवं अपने राजनीतिक और आर्थिक ढाँचों को तीसरे विश्व के देशों 
पर थोपने के लिए खुल्लमखुला दबाव डालते हैं। साथ ही, उनके प्रतिमान दोहरे 
हैं। अधिकतर समृद्ध देशों में वर्णभेद व्यापक रूप से प्रचलित है, जो मानवाधिकारों 
का पूरी तरह से उल्लंघन है, तथापि इन देशों के विभिन्न विचारोंवाले नेता वर्णभेद 
का दमन करने की बजाय उसे बढ़ावा देते हैं। दो नागरिक विमानों को नष्ट करने 
में एक देश विशेष द्वारा निभाई गई उसकी कथित भूमिका के लिए तो संयुक्त राष्ट्र 
सुरक्षा परिषद्‌ उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाती है, परंतु पाकिस्तान द्वारा भारत के 
विरुद्ध आतंकवादियों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही 
घृणित गतिविधियों के निश्चत प्रमाण मिलने पर भी पाकिस्तान के साथ उसका 
व्यवहार यथापूर्व बना हुआ है। i 
विकासशील देशों के परमाणु अप्रसार, प्रतिरक्षा व्यय, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी 
आदि के बारे में भी दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं। इसी प्रकार, आर्थिक क्षेत्र में 
अविकसित देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुदान और संरक्षण देने पर उनकी 
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आलोचना की जाती है। वे यह भी चाहते हें कि विकासशील देश बौद्धिक संपदा 
के अधिकार के संरक्षण-संबंधी उनकी दृष्टि का अनुगमन करें। 
यह सर्वथा स्पष्ट है कि अपने वर्तमान रूप में संयुक्‍त राष्ट्र संघ न्याययुक्‍त 
विश्व की स्थापना का उपकरण नहीं बन सकता। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ 
असंतुलित शक्ति-संरचना के आधार पर चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पाँच 
स्थायी सदस्यों में चार मित्र राष्ट्र हें ओर पाँचबाँ देश चीन इस समय अपने 
अधिकारों का दृढ़ता से उपयोग नहीं करना चाहता। अतः संयुक्‍त राष्ट्र संघ को 
लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसमें सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे उसे 
राष्ट्रों की समानता के आधार पर एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना का 
प्रभावशाली उपकरण बनाया जा सके। 
मजहबी आधार पर कुछ राष्ट्रों की गिरोहबंदी भी चिंता का दूसरा विषय है। 
इसलामी. सम्मेलन संगठन मजहब के आधार पर राजनीतिक निर्णय करता है। 
कश्मीर के मामले पर उसका प्रस्ताव मजहबी भावनाओं से प्रेरित होकर दुर्भावना 
उत्पन्न करता है, अतः इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिए। 
परमाणु आयुधवाले देश के रूप में पाकिस्तान के उभरने के कारण भारत 
की सुरक्षा को सबसे गंभीर खतरा है। पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और 
असम में उग्रवाद को सहायता तथा बढ़ावा देता है, गुजरात एवं राजस्थान के 
सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को प्रोत्साहित करता है तथा तस्करी और मादक द्रव्यों 
के व्यापार में सहायक है। दो वर्ष पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीर को- 
'देश विभाजन की असमाप्त प्रक्रिया' बताया था। उसी राष्ट्रपति ने इस सप्ताह के 
आरंभ में घोषित किया है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और जब तक वह कश्मीर 
पर कब्जा नहीं कर लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। 
जब पाकिस्तान यह भली-भॉति समझ जाएगा कि भारत के साथ उसकी 
निरंतर शत्रुता उसके विनाश का कारण बनेगी, तभी वह भावनात्मक स्तर पर 
भारत के साथ मित्रता करेगा। दुर्भाग्य से पिछले चालीस वर्षों से अधिक समय से 
भारत की विशेष एवं प्रतिरक्षा नीतियों में स्पष्टता का अभाव रहा है और उनमें 
विश्व की वस्तुगत स्थिति को ठीक समझने में भी असमर्थता झलकती है। 
सन्‌ 1962 में भारत को अपमानित करने के बाद जब चीन परमाणु आयुध 
संपन्न हो गया, तब भी भारत सचेत नहीं हुआ। अब, जबकि पाकिस्तान भी 
परमाणु आयुध संपन्न राज्य बन चुका है और जब भाजपा यह माँग कर रही है 
कि भारत को अपनी सुरक्षा करने के लिए अवश्यमेव परमाणु विकल्प को 
क्रियान्बित करना चाहिए, तब भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इस विकल्प 
का परित्याग करने के लिए भारत सरकार पर भारी दबाव डाला जा रहा है। इस 
संबंध में भाजपा केंद्रीय सरकार की भूमिका के प्रति राष्ट्र को सचेत करना चाहती 


है। 
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इसी वर्ष मार्च के आरंभ में प्रधानमंत्री ने अपने पूर्व॑वर्तियों द्वारा इस प्रश्न 
पर बरती अस्पष्टता की नीति का भी त्याग करके स्पष्ट रूप से घोषणा कर 
दी-“हम परमाणु आयुध न बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।” इसके बाद 
विदेश सचिव की वाशिंगटन यात्रा के समय अधिकांश चर्चा दक्षिण एशिया में 
परमाणु अप्रसार पर ही केंद्रित रही। यह भी तय हुआ कि यह विचार-विमर्श 
जारी रहेगा और अमेरिका का आग्रह था कि अगली वार्त्तां आठ सप्ताह के भीतर 
ही की जाए। विदेश सचिव के पास उसे स्वीकारने के अतिरिक्त और कोई 
विकल्प था ही नहीं। अब यह धारणा जोर पकड़ती जा रही है कि कुछ ही समय 
बाद भारत सरकार विकल्प के परित्याग के सिद्धांत को औपचारिक रूप से 
स्वीकार कर लेगी। 
परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का सरकार का निर्णय स्वागत 
योग्य है। अमेरिका और अन्य देशों के इस दबाव के प्रति निर्दिष्ट रक्षा के उपायों 
को भारत अपने परमाणु कार्यक्रमों पर पूरी तरह लागू करे। आज की स्थिति में 
इस प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान को परमाणु आयुधों को नष्ट करने के लिए विवश 
किया जा सकेगा। पहली बात तो यह है कि यह विश्वास ही नहीं किया जा सकता 
कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कितने 
परमाणु आयुध हैं, इसका ठीक-ठीक पता लगाना संभव नहीं है। इसको मालूम 
करने की कोई पूर्ण वैज्ञानिक त्रुटिरहित पद्धति नहीं है। पाकिस्तान किसी भी 
तहखाने में आसानी से आयुधों को छिपा सकता है। 
इसके अतिरिक्त भारत द्वारा “अग्नि! प्रक्षेपास्त्र के निर्माण का कार्यक्रम तथा 
असामरिक अंतरिक्ष अनुसंधान एवं उपयोग का कार्यक्रम भी खटाई में पड़ गया 
है। कुल मिलाकर हमपर लागू किए जानेवाले अपेक्षित प्रतिबंध हमारे देश के 
सुरक्षा-हितों को संकट में डाल देंगे। 
देश की एकता और अखंडता (जिसमें विदेशी आक्रमणं से सुरक्षा भी 
सम्मिलित है) के प्रति भाजपा की गंभीर विवेकपूर्ण दृष्टि सुविदित एबं समादूत रही 
है। भाजपा केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह किसी भी स्थिति में अपने 
परमाणु विकल्प का परित्याग तो न ही करे, साथ ही वह इस विकल्प को अविलंब 
क्रियान्चित भी करे। इसके अतिरिक्त अग्नि प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण एवं विस्तार में 
भी किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए। 
बाग्लादेशियों की बड़े पैमाने पर भारत में लगातार घुसपैठ हमारी राजव्यवस्था, 
शांति एवं सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह अत्यंत दुभाग्यपूर्ण है कि 
पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्रीय सरकार ने जनसंख्या के अनुपात को बदल 
देनेबाले इस आक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया È! 
बाग्लादेशियों का उपयोग कर अपना वोट-बैंक बढ़ाने में ही उनका स्वार्थ निहित 
है। भाजपा इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए तथा अधिकारियों को 
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इसपर राजनीतिक स्वार्थ की अपेक्षा आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विचार करने के 
लिए विवश करने हेतु राष्ट्र का आह्वान करती है। 
भाजपा बाँगलादेश को तीन बीघा के हस्तांतरण का विरोध करने का अपना 
संकल्प दोहराती हे। बॉग्लादेश के साथ समझौता करते समय भारत सरकार ने न 
तो इस क्षेत्र के भारतीयों की भावनाओं एवं हितों को ध्यान में रखा और न ही 
उक्त प्रस्तावित हस्तांतरण से उत्पन्न सुरक्षा-पहलुओं को महत्त्व दिया। 
भाजपा प्राकृतिक साधनों के अनुकूल विकास में विश्वास रखती है। उसकी 
धारण है कि पश्चिमी जगत्‌ जिस ढंग से साधनों का अपव्यय कर रहा है, उसकी 
कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। पर्यावरण और परिस्थितिकी के क्षेत्र 
में वास्तविक विश्वस्तरीय कार्यक्रम का सूत्रपात तब तक संभव नहीं है जब तक 
विकसित देश राष्ट्रसंघ द्वार आयोजित किए जानेवाले पर्यावरण-संबंधी आगामी 
सम्मेलन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की इच्छा के साथ संकल्प लेने के लिए 
तत्पर न हो। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वह विकासशील देशों को इस विषय 
पर एकजुट करने का हर संभव प्रयास करे, ताकि वे देश अपने आर्थिक विकास 
के कार्यक्रम हाथ में लेते समय पर्यावरण की रक्षा को भी ध्यान में रखें। 
भाजपा भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 
स्वागत करती है, जिसके लिए वह दीर्घकाल से आग्रह कर रही थी। हम केंद्रीय 
सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह यथाशीघ्र इजरायल में अपने राजदूत की 
नियुक्ति करे और दोनों देशों के बीच व्यापक आधार पर मित्रता तथा सहयोग का 
विकास करने का हर संभव प्रयास करे। 
भाजपा मार्च, 1992 में दक्षिण अफ्रीका में हुए जनमत-संग्रह के परिणाम का 
स्वागत करती है। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक, वाणिज्यिक 
एवं सांस्कृतिक संबंधों की पुनर्स्थापना में और देर करने का कोई औचित्य नहीं 
है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के विपुलसंख्यक निवासियों को देखते हुए इस 
मामले में भारत सरकार द्वारा शीघ्र काररबाई करना आवश्यक है। 
अफगानिस्तान की जनता विदेशी शक्तियों द्वारा लादे गए युद्ध की यातना 12 
वर्षो तक भोगती रही। अब कुछ आशा बंधी है कि उसकी यातना का अंत और 
अफगानिस्तान में शांति तथा विकास के युग की शुरुआत हो सकती है। यह 
परमावश्यक है कि केंद्रीय सरकार उस देश में विकसित हो रही स्थिति पर 
ध्यानपूर्णक दृष्टि रखे और अफगानिस्तान तथा भारत के लोगों के हितों के 
अनुकूल कार्य करे। 
भाजपा ने एक बार फिर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच 
आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने और गहरे करने की महत्ता पर 
बल दिया है तथा इस बारे में द्रुत गति से काररवाई करने का आग्रह केंद्रीय 
सरकार से किया है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 22-24 अगस्त, 1992 


बॉग्लादेशियों की घुसपैठ 
भारत में बॉग्लादेशी मुसलिम नागरिकों की घुसपैठ ने पूर्वी भारत और उत्तरं 
पूर्व के लगभग सभी राज्यों में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह घटनाक्रम 
संपूर्ण देश के कस्बों और शहरों में चिंतनीय रूप से दृष्टिगत है। अनुमान है कि 
बॉग्लादेश की सीमापारकर असम, त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल में डेढ़ करोड़ 
से अधिक विदेशी बिना वैध दस्तावेजों के घुस आए हैं। विश्व बैंक के अनुमान 
के अनुसार, इस शताब्दी के समाप्त होने तक बॉग्लादेश की जनसंख्या 20 करोड़ 
से अधिक हो जाएगी। अतः आगामी दशक में भारत में पॉच-छह करोड़ लोगों 
के घुस आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में भारतीय 
सीमा के अंदर राजनीतिक संरक्षण मिलने के फलस्वरूप बॉग्लादेशी मुसलमानों को 
बड़ी संख्या में घुसपैठ करने का प्रोत्साहन मिला है। सुरक्षा-अभिकरण एवं पुलिस 
इन गैर-कानूनी आप्रवासियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने में असमर्थ रहे हैं। 
समृद्ध और मध्यम वर्ग के आप्रवासियों ने सामान्य रूप से अथवा जोर-जबरदस्ती 
से खरीदकर सीमावर्ती क्षेत्र की भूमि हथिया ली है। निर्धन आप्रवासी देश-भर के 
नगरों में मजदूरी करने लगे हैं। इस तरह लाखों बॉग्लादेशी अहमदाबाद, कटक, 
हैदराबाद, बंगलौर, कानपुर, पटना, इलाहाबाद तथा यहाँ तक कि दूर के छोटे-छोटे 
कस्बों में फैल गए हैं। बहुत ही संयत अनुमान के अनुसार भी पूर्वी भारत के परे 
देश के अन्य कस्बों और शहरों में इनकी संख्या दस लाख होगी। 
अभी हाल में गृह राज्यमंत्री ने संसदू में एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए यह स्वीकार 
क्रिया कि राजधानी दिल्ली ब अन्य राज्यों में अधिक बाग्लादेशी बसे हुए हैं। मंत्री 
महोदय ने यह भी कहा कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में बाग्लादेशियों की भरमार 
होने के समाचार मिले हैं क्योंकि अधिकतर बाग्लादेशी नागरिक चोरी-छुपे प्रवेश करते 
हैं और भूमिगत हो जाते हैं । इसलिए ऐसे कितने लोग भारत में रहे हैं, इसके ठीक-ठीक 
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औँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्मरण रहे कि इन बॉग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा किए जा रहे 
विभिन्न अपराधों के बारे में समाचार राष्ट्रीय समाचार-पत्रो में प्रकाशित किए जा रहे 
हैं, जिनमें तस्करी और देह व्यापार जैसे अपराध भी शामिल हैं। 
बिहार में बाँग्लादेशियों की बाढ़ के कारण इस राज्य के कम से कम 12 जिलों, 
किशनगंज, पूर्णिया, ओररया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगाडिया, बेगूसराय, 
भागलपुर, साहबगंज और गोंडा में स्थिति खतरनाक हो गई है। इन जिलों में लगभग 
18 लाख घुसपैठिये भर गए हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि किशनगंज जिले 
के किशनगंज खंड की 12 पंचायतों में 14 हजार बांग्लादेशी भी शामिल हैं। धन्य 
है वोट-बैंक की राजनीति, जिसके कारण इनमें से अधिकतर लोग मतदाता के रूप 
में पंजीकृत हो गए हैं। उपर्युक्त जिलों में मतदाताओं की असाधारण वृद्धि बिहार 
में हुई, जो औसत वृद्धि से डेढ़ गुना है। कुछ जिलों में तो यह राज्य की औसत 
वृद्धि से दुगनी-तिगुनी तक है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अनेक घुसपैठिये 
आप्रबासी सरपंच और मुखिया चुन लिए गए हें, जिससे बिना किसी बाधा या 
रुकावट के और घुसपैठ करने की सुविधा हो गई है। 
स्वल्प जनसंख्यावाला सिक्किम राज्य गंभीर जनसांख्यिकीय संकट के कगार 
तक पहुँच गया है, क्योंकि पाँच वर्षा में राज्य के विभिन्न भागों में बाग्लादेशी 
घुसपैठियों का अखंड प्रवाह बना रहा है। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों के 
रूप में काम करनेवाले घुसपैठियों की संख्या राज्य की स्थानीय जनसंख्या को 40 
प्रतिशत तक हो गई है। संयत अनुमान के अनुसार भी असम, सिक्किम, मणिपुर, 
त्रिपुरा और मेघालय में इन विदेशियों की संख्या 70 लाख तो है ही। 
कई वर्ष तक इन घुसपैठियों के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते रहने 
के बाद पश्‍चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को एक वर्ष पहले उनकी उपस्थिति 
को तब स्वीकार करना पड़ा, जब कलकत्ता में इन घुसपैठियों ने नागरिकता की 
माग करने के लिए बड़ी संख्या में जुलूस निकाला। तब उनको गिरफ्तार तक नहीं 
किया गया। आश्चर्य नहीं कि आज पश्चिम बंगाल में बाग्लादेशी घुसपैठियों को 
संख्या 70 लाख तक हो गई है। 1971 से 1992 तक बाँग्लादेश सरकार की 
जनगणना रिपोर्टो से पता चलता है कि भारत की सीमा से लगे बॉग्लादेश के जिलों 
से ही लगभग 75 लाख लोग देशांतरण कर चुके हैं। हाल में जनसंख्या-वृद्धि के 
बारे में ढाका विश्वविद्यालय में एक विचार-गोष्ठी हुई थी, जिसमें अनेक वक्‍ताओं 
ने स्वीकार किया कि बॉग्लादेश के एक करोड़ से अधिक लोग पड़ोसी देशों में 
जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जिलों के सरकारी अभिलेखों में अद्भुत विसंगतियाँ 
मिली हैं, जबकि 1981 की जनगणना के अनुसार नदिया जिले की जनसंख्या 29 
लाख थी, वहाँ 1986 तक जिन लोगों को राशन कार्ड जारी किए गए, उनकी संख्या 
45 लाख थी। निश्चय ही मात्र 5 वर्षा में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या में यह 
बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसी तरह की विसंगतियाँ कलकत्ता के खिदिरपुर क्षेत्र में 
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पाई गई हैं, जहाँ जारी किए गए राशन काडों की संख्या जनगणना के अनुसार 
जनसंख्या से लगभग दुगुनी है। 
यह भी देखने में आया है कि 1961 से 1971 तक या 1971 से 1981 तक 
के दस वर्षों में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या वृद्धि की औसत दर 20 प्रतिशत है। 
परंतु आश्चर्य है कि जबकि दूर स्थित तथा दरिद्रताग्रस्त बाकुंडा या पुरुलिया जिलों 
में यह दर 16 प्रतिशत है, हुगली में यह 15 प्रतिशत ही है वहीं यह दर सीमावर्ती 
जिलों में बहुत ऊँची चली गई है। नादिया जिले में वृद्धि-दर लगभग 30 प्रतिशत 
और उत्तर 24 परगना में यह सर्वाधिक (42 प्रतिशत) है। 
इन अधिकांश घुसपैठियों को मतदाता-सूची में शामिल कर लिया गया है। 
प्रमुखतः जनसांख्यिकी परिवर्तन और इसके फलस्वरूप सामाजिक तनाव के अलावा 
घुसपैठ से जुड़ी अन्य बुराइयाँ भी कम खतरनाक नहीं हैं। सीमा पर रह रहे ऐसे लोगों 
के कारण, जिनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती 
है। सीमा पर डकैती, पशुओं की चोरी, तस्करी तथा अन्य अपराध खूब होते हैं। 
पूर्वी भारत के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बड़ी संख्या में विदेशियों की 
उपस्थिति के दबाव के कारण इन राज्यों की आर्थिक प्रगति और रोजगार की 
संभावनाएँ क्षीण होती हैं। सीमावर्ती तस्करी के फलस्वरूप भारत से चीनी, मिट्टी 
का तेल, दालें, साधारण नमक, मसाले आदि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ बाहर 
चली जाती हैं। फलतः इन राज्यों में इन वस्तुओं की प्रायः कमी हो जाती है। देश 
में अवैध रूप से स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, औषधियों और मादक द्रव्यों तथा 
हथियारों के आने से आर्थिक स्थिरता एबं सामाजिक शांति बुरी तरह खतरे में 
पड़ती है और राजनीतिक हिंसा तथा आतंकवाद बढ़ते हैं। 
जमायत-ए-इसलामी, इसलामिक सेवक संघ आदि संस्थाओं का इन घुसपैठियों 
पर अत्यधिक प्रभाव है। ये संगठन उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वी भारत के सामाजिक 
ताने-बाने में लगातार सांप्रदायिक जहर भरते रहते हैं। ये तत्त्व अलगाववादी ताकतों 
को सहायता देने और उन्हें भड़काने के लिए लगातार जबरदस्त प्रचार करते रहते 
हैं। बाग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार तथा उड़ीसा 
के कुछ भागों को मिलाकर एक स्वतंत्र (बृहद्‌ बंग) राज्य को स्थापना के समर्थन 
में साहित्य बाँटा जा रहा है। बॉग्लादेशी खुलेआम बसने के लिए अतिरिक्त भूमि 
की माँग कर रहे हैं। गुलाम उसमानी के नेतृत्व में घुसपैठियों के समर्थकों द्वारा 
संस्थापित एक राजनीतिक पार्टी “असम यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट के साथ समान 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उल्फा द्वारा हाथ मिलाने की खबरें मिली हैं। 
बाँग्लादेश द्वारा इसलाम को राज्य-धर्म घोषित करने के बाद हिंदुओं, सिखों, 
बौद्धों और ईसाइयों की दशा दयनीय हो गई है। उन्हें नागरिक और सांस्कृतिक 
अधिकारों से बंचित कर अपने जीवन और सम्मान की रक्षा हेतु अपने घर-बार 
त्यागने के लिए मजबूर कर दिया गया। संयुक्‍त राष्ट्र संघ के शरणार्थी आयोग के 
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अधीन ऐसे लोगों को जो भारत में शरण ले रहे हैं, शरणार्थी माना जाना चाहिए 
जबकि घुसपैठियों को सभी तरह की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन शरणार्थियों 
को राशन कार्ड से भी वंचित रखा जा रहा है। भारत सरकार बॉग्लादेश में उनकी 
सुरक्षा को माँग करने में बुरी तरह विफल रही है। उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, 
यहाँ तक कि बेगम खालिदा जिया की भारत-यात्रा के दौरान भी, मानवाधिकार के 
उल्लंघन किए जाने के इस प्रश्‍न को कभी नहीं उठाया। बॉग्लादेशी प्रधानमंत्री के 
साथ विचार-विमर्श करते समय इन घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या के विषय 
को न उठाकर भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूल की है। हमारी सुरक्षा को प्रभावित 
करनेवाले इस मुद्दे पर केंद्रीय सरकार का ऐसा लापरवाही भरा रवैया है। 

भारत सरकार और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा बिहार की 
सरकारों द्वारा इस समस्या के प्रति पूरी तरह से लापरवाही बरतने पर भाजपा अपनी 
गहन चिंता व्यक्‍त करती है, क्योंकि इस समस्या की उपेक्षा करना राष्ट्र को खतरे 
में डालना ही है। 

भाजपा का मानना है कि निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है-- 

1. घर-घर जाकर अच्छी तरह से छानबीन कर सभी बॉग्लादेशी मुसलिम 
घुसपैठियों का पता लगाया जाए और उन्हें देश से निकाल बाहर कर दिया 
जाए। 

2. सभी घुसपैठियों के नाम मतदाता-सूची से निकाल दिए जाएँ। 

3. जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उन 
व्यक्तियों को दंड देने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। 

4. सीमा पर सतर्कता और सुदृढ़ की जाए तथा निहित स्वार्थों को समाप्त करने 
के लिए सीमा पर तैनात कार्मिकों का तबादला जल्दी-जल्दी किया जाए। 

5. गुप्त सूचना इकट्ठी करनेवाले सभी अभिकरणों का एक संयुक्त आयोग 
गठित किया जाए, ताकि इस प्रकार की सूचनाओं का कुशलतापूर्वक 
अनुश्रवण किया जा सके। 

6. घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों और पूर्वी 
भारत में संयुक्त कार्यबल बनाया जाए। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के 
लिए इस प्रकार का कार्यबल तुरंत बना दिया जाए। 

7. भारत सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करना चाहिए तथा पूर्वी 
भारत के सभी राज्यों में मतदाता पहचान-पत्र जारी करने चाहिए। 

8. सीमा राज्यों में अचल संपत्ति का विक्रय-विलेख अच्छी तरह छानबीन 


किए बिना अदालत में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में 
आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए। 


9. बौंग्लादेश द्वारा मानवाधिकार-उल्लंघन करने का प्रश्‍न अंतरराष्ट्रीय मंचों 
पर अवश्यमेव उठाना चाहिए। D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 7 नवंबर, 1992 


राष्ट्रीय हित की सुरक्षा 
भारत की विदेश नीति और कूटनीति तेजी से बदलती हुई दुनिया की 
चुनौतियों का सामना करने में विफल रही हैं। ऐसे विश्व के परिदृश्य में भारत को 
राष्ट्र हित के लिए सक्रिय कूटनीति अपनाने की जरूरत है। लेकिन आज ऐसा 
नही हो रहा है। 
परमाणु हथियारों के अप्रसार तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी के नियंत्रण संबंधी 

भेदभावपूर्ण व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए भारत पर दिन-प्रतिदिन दबाव 
बढ़ता जा रहा है। कुछ देश न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों को बनाए रखना 
चाहते हैं, बल्कि उन्हें और परिष्कृत करना तथा उनका स्तर भी बढ़ाना चाहते हैं, 
लेकिन तर्क तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सामान्य तौर पर स्वीकृत गैर-भेदभावपूर्ण 
मानकों का जरा भी सम्मान नहीं करते हुए भारत पर अपने परमाणु विकल्प को 
बंद करने के लिए दबाव डालते रहते हैं। वे लोग मिसाइलों तथा रॉकेटों, चाहे सैन्य 
उद्देश्यों के लिए हों अथवा नागरिक उद्देश्यों के लिए, का विकास करने की 
प्रौद्योगिकी केवल अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए भारत पर अपने मिसाइल 
विकास कार्यक्रम को बंद कर देने का दबाव निरंतर बना रहता है तथा प्रौद्योगिकीय 

तौर पर अधिक विकसित देशों पर उसकी निर्भरता बनी हुई है। ऐसा विश्वास करने 

के लिए पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं और भारत सरकार इन क्षेत्रों में भी रियायत 

देने के लिए फिसलती नजर आ रही है, जैसा कि आर्थिक क्षेत्र में वह पहले ही 

कर चुकी है। सरकार लगातार भले ही कह रही हो कि वह परमाणु अप्रसार संधि 

पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि सरकार कुछ क्षेत्रीय समझौतों 

को स्वीकार करने के दबाव का प्रतिरोध नहीं कर पाएगी, जिसका अर्थ होगा अपने 

परमाणु विकल्प को छोड़ देना। इसी प्रकार अग्नि मिसाइल के विकास तथा उपग्रहों 

को भेजने के लिए रॉकेटों का कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय दबाव के अधीन बाधित है। 
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भाजपा राष्ट्रों की संप्रभुता संबंधी समानता के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास करती है । 
जब तक पूरे विश्व में प्रत्येक देश के लिए परमाणु हथियारों को अवैध नहीं ठहरा 
दिया जाता तब तक भारत को न सिफ अपने परमाणु विकल्प को खुला रखना 
चीहए, बल्कि तत्काल ऐसे हथियारों का निर्माण करके उनकी तैनाती कर देनी 
चाहिए। इस चापलूसी के दौर में भारत को सैन्य और सिविल उद्देश्यों के लिए 
मिसाइलों और रॉकेटों के विकास के अपने कार्यक्रम को तेज करना चाहिए। 
भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा 
से संबंधित मामलों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 


पाकिस्तान 


भारत के कुछ पड़ोसी देश हमारे आंतरिक सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप कर रहे 
हैं। पाकिस्तान पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में सहायता दे रहा 
है, उन्हें उकसा रहा है और प्रत्यक्ष तौर पर उसमें भाग ले रहा है। पाकिस्तान 
राजस्थान और गुजरात की हमारी सीमाओं पर घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। 
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण तथा कश्मीरी 
मुसलिमों के साथ व्यवहार पर संकल्प जारी करती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक-दूसरे के साथ मिलने-जुलने का नाटक 
जारी है। ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। 


ईरान 


ईरान के राष्ट्रपति की जकार्त्ता में भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती 
है। वापस लौटते समय वह पाकिस्तान में रुकते हैं, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान 
के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समर्थन देने की घोषणा करते हैं तथा कश्मीर में 
मुसलिमों के साथ व्यवहार पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। भाजपा भारत और 
ईरान के बीच अच्छे संबंधों के लिए इच्छुक है, किंतु ऐसा आपसी सद्भावना पर 
आधारित होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान कश्मीर में मुसलिमों के दुःखों पर 
घड़ियाली आँसू बहाते हैं, लेकिन दोनों ही देश अपनी मुसलिम जनसंख्या के साथ 
अत्याचार करते हैं। क्या पाकिस्तान के शिया मुसलिम नहीं हैं। क्या ईरान में कर्द 
मुसलिम नहीं हैं? और जरा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बरताव 
पर गौर कीजिए। नवाज शरीफ सरकार यह चाहती है कि पाकिस्तान के नागरिकों 
के परिचय-पत्रों में उनके धर्म के बारे में उल्लेख रहना चाहिए। इससे गैर-मुसलिमों 
के साथ भेदभाव करना आसान हो जाएगा। 


बांग्लादेश से अवैध आत्रजन e 
कई वर्षों से भाजपा सरकार और अन्य राजनीतिक दलों का ध्यान बॉग्लादेः 
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से अवैध आत्रजन की समस्या की ओर दिलाती रही है, लेकिन वे सब अपने 
राजनीतिक हित को देखते हुए उस चेतावनी की उपेक्षा करते आए हैं। अब भारत 
में 15 मिलियन अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यह संख्या सन्‌ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान 
से भारत में पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार द्वारा प्रवेश कराए गए लोगों की 
संख्या से 50 प्रतिशत अधिक है। भारत ने अवैध बॉग्लादेशी प्रवासियों को 
बॉग्लादेश वापस भेजने हेतु काररवाई की तो बेगम खालिदा जिया ने इसे साजिश 
करार देना शुरू कर दिया। अवैध आत्रजन से असम में बहुत सारी समस्याएँ पैदा 
हो चुकी हैं। अब यह पूर्वोत्तर के अन्य भागों तक फैल चुकी है और भारत के 
कई भागों में आर्थिक ओर सामाजिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन भारत 
सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने के बारे में कोई 
प्रतिबद्धता नहीं दिखलाती है। इस बात के पक्के सबूत हैं कि भारत में पूर्वोत्तर 
क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने के लिए बॉग्लादेश में 6 समूहों को प्रशिक्षित किया जा 
रहा है और उन्हें हथियार मुहैया कराया जा रहा है। वहाँ बॉग्लादेश मुजाहिद वाहिनी 
भी है, जो भारत में बॉग्लादेशी अवैध प्रवासियों के हितों की रक्षा करने का कार्य 
करती है। भारत सरकार इन गतिविधियों को बंद कराने के लिए बॉग्लादेश सरकार 
के साथ क्या प्रयास कर रही है? 


सुविचारित नीति की आवश्यकता 

भारत को पारस्परिकता के आधार पर अन्य देशों के साथ संबंध तय करने 
चाहिए। भारत विश्व के सभी देशों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना 
चाहेगा 

भारत किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है और 
वह उम्मीद करता है कि अन्य देश भी भारत के साथ वही बरताव करें। 

विदेश नीति और कूटनीति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा केवल भ्रमण-यात्रा 
करने से ही सफल नहीं हो जाती हैं। राजनीतिक स्तर पर बैठकें तभी सार्थक हो 
सकती हैं जब सुविचारित नीति हो तथा पूर्ण कूटनीतिक तैयारी की गई हो। वर्तमान 
में इन बिदेश यात्राओं से सिर्फ भारत के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में यात्रा 


करनेवालों को प्रचार मिलता है। 


मध्य एशिया है ji 
मध्य एशियाई गणराज्यो के साथ पारस्परिक लाभकारी संबंध कायम करने में 


असाधारण विलंब हुआ है। केवल शिष्टमंडलों का आना-जाना ही पर्याप्त नहीं है। 
भारत को इन सभी गणराज्यों में अपने दूतावासों को सक्रिय करने की आवश्यकता 
है। अब तक केवल एक राजदूत ने ही अपना कार्यभार ग्रहण किया है। चार देशों 
में भारत का राजदूत ही नहीं है। मध्य एशियाई गणराज्यों में भारत के लिए अच्छी 
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सद्भावना है, लेकिन भारत सरकार उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने में विफल 
रही है और इस प्रकार से टर्की, ईरान और पाकिस्तान ने पूरा लाभ उठा लिया 
है। सरकार आखिर किस बात की प्रतीक्षा कर रही है? 


दक्षिण अफ्रीका 


इसी तरह भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में 
विफल रही है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के गहरे हित हैं। कम-से-कम बड़ी 
संख्या में भारतीय मूल के लोग तो वहाँ रहते ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के. साथ 
विमान सेवा संबंध स्थापित किए जाने का मामला भी किन्हीं विचारों में अटका 
हुआ है, जो किसी को भी स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार की हिचकिचाहटों को 


समझना मुश्किल हो रहा है। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका को सरकार के साथ तीस 
अफ्रीकी देशों ने संबंध स्थापित किए हैं। 


दक्षिण-पूर्व एशिया 

दक्षिण-पूर्व एशिया दूसरा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा की जा रही है। उस क्षेत्र में 
अमेरिकी उपस्थिति में नियोजित ढंग से हो रही कमी के कारण सामाजिक स्थिति 
तेजी से बदल रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग 
को बढ़ाने का भारत के पास अच्छा अवसर है। लेकिन इस बात के बिलकुल 
ही संकेत नहीं मिल रहे हैं कि उन अवसरों का दोहन करने की बात को तो छोड़ 
दिया जाए, भारत सरकार को इन अवसरों के बारे में जानकारी भी है। 

भारत सरकार अफगानिस्तान से भागकर भारत आए हिंदुओं और सिख 
शरणार्थियों के हितों के प्रति पूरी उपेक्षा बरतने की दोषी रही है। संयुक्त राष्ट्र के 
शरणार्थी आयुक्त उन लोगों के प्रति निष्ठुर रवैया अपनाते हैं और उन्हें उस समूह 
का दर्जा देने से इनकार कर देते हैं ताकि उन्हें उस एजेंसी से आसानी से सहायता 
नहीं मिल सके। अंतरराष्ट्रीय सहायता उपलब्ध होने तक भारत सरकार न तो 
संयुक्त राष्ट्र के आयुक्त पर उन शरणार्थियों की सहायता करने के लिए दबाव 


बनाती है और न ही उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं 
कोई काररवाई करती है। 


फौजी 


उसी प्रकार भारत सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के हितों 
की रक्षा करने में विफल रही है। फीजी में कई वर्षों से रह रहे भारतीय मूल के 
लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उनसे 
दूसरे दर्ज के नागरिकों के समान बरताव किया जा रहा है। भारत सरकार उन 
लोगों को स्थिति में सुधार करने में विफल रही है। हाल ही में शारजाह में कुछ 
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भारतीयों को नाट्य प्रदर्शन करने के लिए 6 वर्षों की सजा सुनाई गई है। लेकिन 
इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने उन लोगों को जेल से 
रिहा कराने हेतु कुछ किया हे या नहीं। 

यह स्पष्ट है कि नरसिंह राव सरकार अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के | 
महत्त्वपूर्ण हितों की रक्षा करने में सफल नहीं रही है। धारणा यह बन रही है कि 


नरसिंह राव सरकार अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों ही स्तर पर डगमगा रही है। 
OD 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 2 फरवरी, 1991 


विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों व विदेशों में बसे भारतीयों के 
संबंध में नीति बनाने की आवश्यकता 
वर्तमान में भारतीय मूल के डेढ़ करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे हैं। उन 
लोगों के विरुद्ध नस्लीय आधार पर भेदभाव किए जाने की खबरें समय-समय पर 
आती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले युगांडा तथा अन्य देशों में बसे भारतीय मूल के 
लोगों को अपनी संपत्ति छोड़कर भागना तथा अन्य देशों में बसना पड़ा था। 
उन देशों में 150 वर्ष पूर्व भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने 

के लिए ले जाया गया था और वहाँ उन लोगों की संख्या कुल जनसंख्या को 50 
प्रतिशत से अधिक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे लोगों की समस्याओं के प्रति 
उदासीनता की नीति दरशाए जाने से न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हितों को काफी 
नुकसान पहुँचा है, बल्कि ऐसे लोगों, जो बहुतायत में हैं, के साथ हो रहे अत्याचार 
को वैधता भी प्राप्त हो रही है। 4 वर्ष पूर्व फिजी में यथोचित तरीके से निर्वाचित 
सरकार को वहाँ की सेना ने जबरन हटा दिया था। लगभग पाँच महीने पूर्व 

सेनाधिकारियों ने सूरीनाम में निर्वाचित सरकार को जबरन हटाकर प्रशासन के 

नियंत्रण को अपने हाथ में ले लिया। फिजी के मामले में तो सरकार ने सशस्त्र 

सेनाओं द्वारा प्रशासन पर जबरन कब्जे की निंदा करने को आवश्यक ही नहीं 

समझा। 

भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन यह माँग करता हे कि भारत 

सरकार को विदेशों में बसे भारतीय लोगों के संबंध में एक स्पष्ट नीति बना लेनी 

चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं को संतोषप्रद ढंग से सुलझाने के लिए प्रभावी 

कदम उठाए जा सके। 


o 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


जयपुर 1-3 फरवरी, 1991 


खाड़ी युद्ध 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली में 19 जनवरी, 1991 


को हुई अपनी बैठक में खाड़ी-युद्ध पर विचार करते हुए गंभीर चिंता व्यक्त 
की थी। उस समय भी हमने अन्य क्षेत्रों एवं स्तरों तक इस युद्ध के फैल जाने 
की आशंका के प्रति सचेत किया था। युद्ध की अब तक की प्रगति, संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका के युद्ध उद्देश्यों के संबंध में राष्ट्रपति बुश की घोषणा तथा युद्ध 
के जैविक, रासायनिक एवं आणविक आयाम ग्रहण करने के बारे में राष्ट्रपति 
सद्दाम हुसैन की चेतावनी भाजपा द्वारा पहले ही व्यक्त की गई चिंता की पुष्टि 
करती है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह सुनिश्चित मत है कि इन 
परिणतियों या युद्ध की दीर्घता के फलस्वरूप अकल्पनीय विश्व-त्रासदी घटित 
हो सकती है। ध्यान रहे कि मिस्र, सऊदी अरब से लेकर सीरिया, ईरान, तुर्की 
तक प्रायः सभी इसलामी राज्यों ने ईराक द्वारा कुवैत पर अधिकार जमाने का 
विरोध किया है। 
युद्ध की अनेकानेक अचिंत्य अतर्क्य स्थितियों एवं उसके लंबे खिंचने तथा 
विभिन्‍न आयामों में व्याप्त होने की आशंकाओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी 


की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वक्तव्य इस प्रकार है-- 

1. हम सब संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त प्रस्तावों के पक्ष में रहे हैं एवं उन्हें 
सुदृढ़ बनाने तथा समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत 
के अंतरराष्ट्रीय आचरण के मूल में यह भावना सदा सुसंगत रूप से 
निहित रही है। इस सिद्धांत का अडिग समर्थन निर्गुट आंदोलन भी करता 
रहा है एवं यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के 
प्रस्ताव क्रमांक 678 का सभी समर्थन करें, ईराक कुवैत पर किए गए 
अपने आक्रमण को निरस्त करे, तथा बहुराष्ट्रीय सेना को शीघ्र ही वापस 
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बुलाने की प्रक्रिया चालू करने के लिए सभी जरूरी कदम अविलंब उठाए 
जाएँ। 

2. खाड़ी-युद्ध का विस्तार गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के क्रमांक 660 से 678 तक के प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय सेना को 
न तो युद्ध को फैलाने का और न संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के विपरीत 
युद्ध-उद्देश्यों की घोषणा करने का अधिकार देते हैं। कुवैत से ईराक के 
आक्रमण को निरस्त करने का अर्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यह नहीं लगा 
सकता कि ईराकी युद्ध तंत्र को विनष्ट कर देना चाहिए। 

3. इस युद्ध की शीघ्र समाप्ति एवं शांति की स्थापना सर्वोच्च प्राथमिकता का 
विषय है। यह प्राथमिकता क्षेत्रीय और विभिन्न गुटों के हितों के अनुकूल 
होने के साथ-साथ सार्वभौम है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम समग्र 
मानवता को प्रभावित कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर हम दोहराते 
हैं कि इस युद्ध को न तो भौगोलिक रूप से और न किसी अन्य आयाम 
की दृष्टि से विस्तृत होने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

4. भाजपा की सम्मति है कि अपने समान अवबोधवाले देशों के सहयोग से 
ऐसे कूटनीतिक प्रयासों को अविलंब आरंभ किया जाए, जो संयुक्त राष्ट्र 
संघ सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव क्रमांक 678 के अनुरूप युद्ध की विवेचना 
करने के लिए शीघ्र ही सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक बुलाने में सफल हों। यह 
भी आवश्यक है कि महासचिव द्वारा अपनी ईराक-यात्रा के संबंध में दिए 
गए प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया जाए। भारत सरकार से हमारा 
अनुरोध है कि वह इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए। 

5. इसके अनंतर समग्र पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन का आयोजन किया 
जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मौजूदा प्रस्तावों एवं उस 
क्षेत्र के अन्य संबद्ध मुद्दों पर सम्यक्‌ विचार किया जा सके। भाजपा का 
मत है कि जिस प्रकार इजरायल को अधिकार है कि वह राष्ट्र समूह में 
अपना अस्तित्त्व बनाए रखे, उसी प्रकार फिलस्तीनियों को भी बसने के 
लिए भूमि प्राप्त करने का अक्षुण्ण अधिकार है। 

6. अंत में, केंद्रीय सरकार से ऐसी आवश्यक पहल करने का अनुरोध 
भाजपा करती है, जिससे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द की 
स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते रह सके। 

भारत सरकार को यह अवश्य ही स्पष्ट करना चाहिए कि खाड़ी के देशों में 

बसे भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए इस समय इसने कौन-कौन से कदम 
उठाए हैं। इस परीक्षा की घड़ी में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी राजनीतिक 


दलों से कम से कम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रश्‍न पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की 
अपील करती है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


तिरुवनंतपुरम 30 सितंबर, 1991 


शीतयुद्ध की समाप्ति 

भारतीय जनता पार्टी शीतयुद्ध की समाप्ति तथा प्रमुख शक्तियों के बीच 
बैमनस्य में हो रही कमी की प्रक्रिया का स्वागत करती है जहाँ शत्रुतापूर्ण तथा 
प्रतिस्पर्धापूर्ण सैद्धांतिक संबंधों के स्थान पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय 
समस्याओं को सहयोग और समझौते की भावना से सुलझाने का माहौल बना है। 
इस संदर्भ में नाइजीरिया की आजादी, अंगोला में गृहयुद्ध की समाप्ति, कंबोडिया 
नें संघर्ष की लगभग समाप्ति, गृहयुद्धरत पक्षों को हथियार देने से मना करने के 
माध्यम से अफगानिस्तान में युद्ध विराम कराने के प्रयास, संयुक्‍त राष्ट्र के माध्यम 
से उन लोगों के बीच वार्त्ता शुरू कराने के प्रयास, और अंत में पश्चिमी एशिया 
में शांति सम्मेलन आयोजन पर लगभग बन चुकी सहमति उल्लेखनीय हैं। 
अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्वाचोब शीतयुद्ध की 
समाप्ति तथा परमाणु निःशस्त्रीकरण, जिससे परमाणु विध्वंस का खतरा कम हो 
गया है, की प्रक्रिया शुरू करने के क्रम में दरशाई गई बुद्धिमत्ता तथा राजकौशल 
के लिए बधाई के पात्र हैं। आशा कौ जाती है कि राष्ट्रपति बुश द्वारा परमाणु 
हथियारों में हाल में कटौती किए जाने की घोषणा के प्रत्युत्तर में जल्द राष्ट्रपति 


गोर्बाचोब भी वैसी ही घोषणा करेंगे। 


समाप्ति तथा लोकतंत्र का उदय स्वागत योग्य 
घटनाएँ हैं। भारत और सोवियत संघ ने लगभग चार दशकों से अपने बीच मैत्री 
और सहयोग का विकास किया है और उसे बढ़ाया है। वहाँ अभी अंतरगणराज्यीय 
संबंधों तथा केंद्र और विभिन्न गणराज्यों के बीच के सहयोग की दिशा स्पष्ट नहीं 
है, फिर भी सोवियत संघ तथा उसके गणराज्यों के साथ मैत्री और सहयोग जारी 
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रखना भारत के हित में है। यदि स्थिति की माँग हो तो भारत को विभिन्न 
गणराज्यों में राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना करनी चाहिए। 


यूरोप-अमेरिकी गठबंधन 

आज की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में एक महागठबंधन यूरोपीय गठबंधन उभरकर 
सामने आया है, जिसमें अब सोवियत संघ को भागीदार बनाया गया है। अपनी 
संप्रभुता के कारण अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, रक्षा और संस्कृति पर 
इसके प्रभाव से बच पाना तथा अपनी स्वतंत्रता और पृथक्‌ पहचान बनाए रखने 
में कठिनाई आएगी। 


भारत पर दबाव 

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद हम 
विभिन्न प्रकार के दवाबों से बच नहीं पाए हैं। वस्तुतः हम पाकिस्तान, जो कि 
अपने जन्म से लेकर अधिकतर समय तक सैन्य अधिनायकवाद के अधीन रहा 
है, की अपेक्षा कहीं अधिक दवाब में रहे हैं। 

आज भारत को अपनी एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए 
विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी एकता और क्षेत्रीय 
अखंडता को छिन्न-भिन्न करने के प्रयासों में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है, और 
ये प्रयास आज भी समाप्त नहीं हुए हैं। 

हमारी आर्थिक स्वतंत्रता आज संकट में है। भारत सरकार को अर्थव्यवस्था 
के उन क्षेत्रों, जिनमें बिदेशी निवेश या विदेशी प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है, के 
मामले में भी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अपने दरवाजे खोलने को बाध्य होना पड़ा 
है। जहाँ यूरोप-अमेरिका गठबंधन पाकिस्तान को परमाणु-संपन्न राष्ट्र बनने से 
रोक पाने में विफल रहा है, वहीं उसने उसे वित्तीय प्रोत्साहन दिया है जबकि वह 
अति आधुनिक पारंपरिक हथियार जुटाने में ही व्यस्त रहा है। हाल की खबरों से 
यह पता चलता है कि अमेरिका द्वारा जब्त किए गए सैकड़ों इराकी टैंक 
पाकिस्तान को मुफ्त में उपहार में दिए गए हैं, लेकिन साथ ही परमाणु अप्रसार 
व्यबस्था का एक अंग बनने के लिए भारत पर पड़नेवाला दबाव रुका नहीं है। 
इसके अलावा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यबस्था (एल.टी.सी.आर.) के सदस्यों 
का प्रयास है कि भारत को अपनी रक्षा उद्देश्यों के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी प्राप्त 
करने तथा विकसित करने से रोका जाए। इस बात पर भी अत्यधिक जोर दिया 


जा रहा है कि ऋण के रूप में भी भारत को यदि वित्तीय सहायता प्राप्त करनी 
है तो उसे अपने रक्षा व्यय में कटौती करनी होगी। 
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भारत को तत्काल कुछ कदम उठाने होंगे 

भारतीय जनता पार्टी की राय यह है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव से 
बचाने के लिए भारत सरकार को रक्षा तथा विदेशी मामलों के क्षेत्र में तत्काल 
कुछ कदम उठाने चाहिए-- 

. पाकिस्तान अब एक परमाणु शक्ति-संपन्‍न राज्य है और भारतीय प्रायद्वीप 
में सैन्य समीकरण बदल गया है। भारत सरकार को भारत की एकता 
और क्षेत्रीय अखंडता को पाकिस्तान से मिली चुनौती का सामना करने 
के लिए परमाणु विकल्प का उपयोग करने सहित सभी प्रकार के उपाय 
करने चाहिए । 

. हमें अपनी रक्षा तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक मिसाइलों का 
विकास करने और उनकी तैनाती करने सहित मजबूत रक्षा अनुसंधान 
और विकास कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। 

. विदेश नीति को इस प्रकार फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि 

विदेशों में हमारे मित्रों की संख्या अधिकतम हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 

बैठकों में महज भाग लेते रहना और वहाँ से आडंबरपूर्ण वक्‍तव्य जारी 
करते रहना ही मित्र बनाने लिए पर्याप्त नहीं है। 

हमारी कूटनीति द्विपक्षीय रूप से कहीं अधिक मजबूत और सक्रिय होनी 

चाहिए, जिससे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर हम अपने दृष्टिकोण से उन लोंगों को 

अवगत करा सकें तथा उनके साथ समझ कायम कर सकें और उनका 
समर्थन हासिल कर सकें। 

आर्थिक कूटनीति को पारंपरिक कूटनीति के साथ समेकित करना 

चाहिए। हमारे मिशनों के आर्थिक और वाणिज्यिक अनुभागों को सुदृढ़ 

किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक देश में स्थित मिशन प्रमुख को निजी तौर 
पर आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य का पर्यवेक्षण करना चाहिए। 

हमें इजरायल के साथ तत्काल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने 

चाहिए। 

- दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने में कुछ समय 
लग सकता है। चूँकि उस देश में श्वेत-अश्वेतों के बीच वार्त्ता जारी है, 
तो ऐसे समय में सहायता नहीं करने का कोई कारण नहीं है। इसके 
अलावा, हमें भारतीयों तथा दक्षिण अफ्रीकावासियों के पारस्परिक लाभ, 
विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोगों की सुविधा, के 
लिए व्यापारिक संबंध कायम करने चाहिए। 

. नेपाल में एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी नीति के प्र भावी होने से 
उस देश के साथ और अधिक गहरा संबंध स्थापित करने का बड़ा 
अवसर है। राजनीतिक और आर्थिक सहयोगों के अलावा दोनों देशों के 
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बीच धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन काफी मजबूत हैं। 

हमें अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के रास्ते में व्याप्त अवरोधों 
को दूर करने का सुदृढ़ प्रयास करना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश इस दिशा 
में हमारे प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तब उनके साथ 
नजदीकी और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध कायम नहीं कर सकने 
का कोई कारण मौजूद नहीं है। भारत की सुरक्षा, एकता और क्षेत्रीय 
अखंडता को प्रभावित करनेवाले मामलों का बलिदान किए बगैर हमें 
अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में उदारता दिखानी चाहिए। 


, हमें भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सचेष्ट 


रहना चाहिए। समुचित और न्यायोचित तरीके से दोनों देशों के बीच सीमा 
समस्या का समाधान करना आवश्यक है। साथ ही पारस्परिक हित और 
चिंता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन के साथ राजनीतिक 
वार्त्ता शुरू करने की आवश्यकता है। 


. अब तक भारत राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्को 


के लिए मुख्य रूप से पश्चिम की ओर देखता रहा है। यही समय है कि 
हम अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक पूर्व की ओर भी अपना 
ध्यान केंद्रित करें। दक्षिण-पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के व्यापार 
और निवेश, राजनीतिक वार्त्ता, व्यापक और अधिक गहन संपर्को पर 
भारत सरकार को निरंतर ध्यान देना चाहिए। विशेषकर हमें जापान के 
साथ अपने संबंधों को गहरा बनाने तथा उसमें विविधता लाने पर जोर 
देना चाहिए। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


चेन्नई 21-23 जुलाई, 1990 


फिजी में प्रजातियों में अलगाव 

भारतीय जनता पार्टी फिजी में एक अन्य प्रकार के प्रजाति-पार्थक्य का 
प्रमाण देनेवाले लगातार किए जा रहे कार्यों से अत्यंत चिंतित.है। इस बार पूजा 
और सांस्कृतिक अत्तेकत्व की स्वतंत्रता से इनकार किए जाने के कारण भी चिंतित 
है। यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने 
के बावजूद हमारी सरकार द्वारा इस मुद्दे को उपयुक्त ढंग से अंतरराष्ट्रीय 
काररवाई के लिए नहीं उठाया गया है। 14 मई, 1987 से आकस्मिक शासन-परिवर्तन 
के माध्यम से प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया था। फिजी 
का सन्‌ 1970 का संविधान, जो आपसी सौहार्द के लिए एक दस्तावेज था, समाप्त 
कर दिया गया। इसके फलस्वरूप फिजी में रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों को 
उनके मूल मानव-अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 

25 जून, 1990 को फिजी की ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ ने संविधान के नए 
मसौदे की पुष्टि कर दी है। जब उसे घोषित किया जाएगा तो उसके परिणामस्वरूप 
भारतीय मूल के लोग राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर हो 
जाएँगे। इसका अर्थ यह होगा कि प्रजाति-पार्थकय को अत्यंत निंदनीय रूप से 
प्रभावी कर दिया जाएगां। 

प्रस्तावित परिवर्तनों में निम्नलिखित अधिनियम हैं जो अंतरिम सरकार के 
द्वारा भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध लागू किए गए हैं- 

« कृषि तथा किराएदार अधिनियम 

° मास्टर शुगरकेन एंवार्ड 

° समाचार-पत्र पंजीकरण अधिनियम 
° शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव 
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श्रमिक कानूनों को लागू करने में ढिलाई, जिनके द्वारा भारतीय मूल के 

श्रमिकों को संरक्षण मिलता था और बैंक वित्त-प्रबंध करना आदि हें । 

अतः भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार से माँग करती है कि निम्नलिखित 

कदमों को अवश्य उठाया जाए-- 

1. फिजी के मामले को आगामी जुलाई-अगस्त, 1990 में होनेवाली मानव 
अधिकार आयोग की उपसमिति के समक्ष सत्र में उठाया जाए और 
फरवरी, 1991 में होनेवाली मानव-अधिकार आयोग की बैठक में इसके 
लिए हस्तक्षेप किया जाए। 
केंद्रीय सरकार को यह मामला अंतरराष्ट्रीय महासभा में उठाने के लिए 
प्रयास करना चाहिए। 

2. फिजी में भारतीय मूल के लोगों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता 
दी जानी चाहिए। 

3. विदेशों में बसे और भारतीय मूल के लोगों की देखभाल करने के लिए 
विदेश मंत्रालय में एक विशेष सेल गठित करना चाहिए। देश को किसी 
भी हालत में यह नहीं भूलना चाहिए कि फिजी में भारतीय मूल के लोग 
दुर्दशा में हैं। 


श्रीलंका 

भाजपा हाल ही में पूर्वी व उत्तरी श्रीलंका में दिनोदिन बिगड़ती हुई स्थिति को 
बेहद चिंता के साथ देखती है। हमारी आशा थी कि भारतीय शांति सेना की बापसी 
के बाद से इस समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाना संभव हो सकेगा। लेकिन 
वहाँ पर संघर्ष कौ बढ़ती तीव्रता हमारी आशा को झुठलाती है। भाई-भाई का खून 
बहानेवाली यह लड़ाई, जो आज भी उस देश में जारी है, से वहाँ के उत्तरी व पूर्वी 
प्रांतो में सामान्य ब निर्दोष नागरिकों को अनेक तकलीफों ने घेर लिया है। 

यह सच्चाई है कि श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं ने नागरिक ठिकानों पर हवाई 
जहाजों से बमबारी शुरू कर दी है। ये रास्ता तो खाली लड़ाइयों में नहीं अपनाया 
जाता है। लंकाई सेना का रुख बताता है कि वहाँ स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। 
सैकड़ों घर व इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, हजारों तमिल परिवार बेघर-बार होकर 
शरणार्थी बन गए हैं, और कई निरपराध नागरिक मारे जा रहे हैं। वही लोग इस 
संघर्ष के शिकार बन रहे हैं जिनके हितों की रक्षा का दावा दोनों संघर्षरत पक्ष कर 
रहे हैं। नागरिक ठिकानों पर हवाई बमबारी पर भाजपा दुःख प्रकट करती है और 
इसकी भर्त्सना करती है। श्रीलंका से भारी तादाद में आनेवाले नए तमिल 
शरणार्थियों को बाढ़ एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे हम दुःखद मानव त्रासदी मानते 
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हैं। यह भारत के लिए गहन चिंता का विषय भी है। 
श्रीलंका के भीतर जारी घटनाक्रमों का पड़ोसी राज्य तमिलनाडु पर निश्चित 
रूप से गंभीर असर पड़ रहा है। इस अन्यथा शांत और शांतिप्रिय राज्य में 
आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर भाजपा अपनी चिंता और व्यग्रता प्रकट करती 
है। भाजपा उम्मीद करती है कि राज्य सरकार स्वयं इस चुनौती का सामना कर 
सकेगी। साथ ही केंद्र सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु उत्तरी 
श्रीलंका में जारी संघर्ष का गढ़ न बन जाए। 
एक ओर भाजपा का मानना है कि उत्तरी व पूर्वी श्रीलंका में जारी संघर्ष 
उचित स्वायत्तता और समान अधिकारों के लिए न्यायोचित माँगों की अभिव्यक्ति 
है, साथ ही यह पूरी तरह अस्बीकार्य उपद्रव और आतंकवाद के खिलाफ एक 
लडाई भी है। भाजपा श्रीलंका के भीतर एकतापूर्ण, शांतिपूर्ण और न्यायोचित नीति 
की पक्षधर है। श्रीलंका और भारत को जोड़नेवाली सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और 
सामाजिक कड़ियाँ सदियों पुरानी हैं। यहाँ तक कि समुद्र भी हमें बाँटने की बजाय 
जोड़ता ही है। हम उन सभी चीजों को मजबूत करने की इच्छा करते हैं जो हमें 
आपस में जोड़ती हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि केवल इसी तरीके से भारत शांति 
के लिए अपने वृहत्तर प्रभाव का उपयोग कर सकेगा। 
श्रीलंका के तमिलभाषी इलाकों में जारी उत्तरोत्तर सुधार प्रक्रियाओं के लाभ 
वर्तमान संघर्ष की बलि नहीं चढ़ जाने चाहिए। भाजपा पूर्वी व उत्तरी श्रीलंका में 
सत्ता अधिकारों के न्यायसंगत बँटवारे के पक्ष में है। इसलिए हम इस संघर्ष को 
समाप्त करने के लिए वार्त्तां को अविलंब दुबारा शुरू करने का आग्रह करते हैं। 
ऐसे में श्रीलंकाई सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि शांतिपूर्ण परिस्थितियाँ 
बहाल हों, जिससे कि आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर बातचीत की 
जा सके। तमिल अतिवादियों का भी उत्तरदायित्व है कि वे भाई-भाई का नाश 
करनेवाले इस संघर्ष को रोकें और बातचीत शुरू करें। इसलिए भाजपा की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी आहवान करती है कि : 
1. श्रीलंका सरकार और एल.टी.टी.ई. के बीच शत्रुता तत्काल समाप्त हो। 
2. जितनी जल्दी हो सके, श्रीलंका सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन का 
आयोजन किया जाए, जिसमें तमाम संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों को 
आमंत्रित किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा व एकता की रक्षा करनेवाला 
समाधान खोजा जा सके और साथ ही श्रीलंका के सभी नागरिकों के लिए 
समान आदर, समान अधिकार और समान अवसर भाषाई, धार्मिक और 
जातीय भेदभाव के बिना सुनिश्चित किए जा सकें। 
3. भारत की केंद्र सरकार और तमिलनाडु की राज्य सरकार को यथाशीघ्र 
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कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रीलंका के किसी 
आतंकवादी गुट को अपनी काररवाइयों को चलाने के लिए भारतभूमि 
को आधार बनाने की छूट न मिल सके। इसके अलावा तमिलनाडु की 
तटरेखा पर सभी तरह की तस्करी रोकने के लिए तत्काल कड़े कदम 
उठाए जाने चाहिए। 

4. केंद्र सरकार श्रीलंका से तमिलनाडु आनेवाले शरणार्थियों के लिए राहत 
कार्य चलाने में राज्य सरकार की सहायता करे। 

` मौके पर परिस्थितियों के अध्ययन के लिए एक सर्वदलीय संसदीय 
प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका भेजा जाना चाहिए। 

, भारत व श्रीलंका के एक संयुक्त संसदीय दल को भारत में श्रीलंकाई 
शरणार्थी शिविरों का दौरा करना चाहिए। इस दल का उद्देश्य हो कि वह 
शरणार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करे और ऐसी परिस्थिति के 
निर्माण हेतु कार्य करे, जिसमें ये शरणार्थी शांति, मर्यादा और सम्मान के 
साथ श्रीलंका में अपने घरों को लौट सकें। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


उदयपुर 3-5 मार्च, 1989 


सीमावर्ती राज्यों में अशांति 


सरकार पंजाब और अन्य मुद्दों का समाधान करने में विफल 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश की उत्तर-पूर्वी सीमाओं 
पर राज्यों में पैदा हो रही स्थिति को चिंताजनक समझती है। चार वर्ष पूर्व श्री 
राजीव गांधी को इस वादे पर सत्ता सौंपी गई थी कि वे पंजाब व असम की 
समस्याओं को सुलझा लेंगे, फूट डालनेवाली शक्तियों पर रोक लगा देंगे, देश की 
सीमाओं को सुरक्षित बना देंगे तथा इसकी एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे। 
सरकार इन वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है। हमारे सीमावर्ती राज्य 
गहरे संकट में फँस गए हैं तथा उन सबमें अशांति फैली हुई है। 


पंजाब में गंभीर स्थिति 

पंजाब जल रहा है, किंतु प्रधानमंत्री बाँसुरी बजा रहे हैं। वस्तुतः यह 
स्तब्धकारी है कि स्थिति का मुकाबला करने में अपनी घोर विफलता को अनुभव 
करने को बजाय वे विरोधी पक्ष के खिलाफ निराधार आरोप लगाते जा रहे हैं। 
हाल में पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार 
किया था कि पंजाब के सीमावर्ती जिलों में, जहाँ पर नशीले पदार्थों एवं करोड़ों 
रुपए के निषिद्ध सोने और विदेशी श्त्रास्त्रों की तस्करी निर्बाध रूप से चल रही 
है, स्थिति गंभीर” है। घुसपैठियों के निर्बाध आगमन से यह पता लगता है कि हमारी 
सीमाओं में बहुत से छिद्र हैं। इसके फलस्वरूप आतंकवाद चारों दिशाओं में अपने 
पंजे फैलाता जा रहा है। फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करना, लोगों को 
फाँसी पर चढ़ा देना और निर्दोष यात्रियों को गोलियों से भून देने की दृष्टि से 
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गाड़ियों का रोका जाना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं 


का पलायन निरंतर जारी है, यहाँ तक कि समृद्ध सिख भी गाँवों में रहना सुरक्षित 
नहीं समझते। 


भाजपा के खिलाफ निराधार आरोप 

यह अत्यधिक निंदनीय है कि राजीव सरकार आतंकवादियों के सुविदित मंड 
जैसे शरण-स्थलों का सफाया करने में भी विफल रही है। यह न तो पंजाब के 
साथ लगनेवाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा-पट्टी का निर्माण करके उसे 
सीलबंद कर सकी है और न ही इसने मंड क्षेत्र की छानबीन करके उसका सफाया 
करने के लिए अर्द्ध-सैनिक तथा पुलिस बलों को सेना की सहायता उपलब्ध कराई 
है। प्रधानमंत्री ने पंजाब की स्थिति पर चर्चा करने के उद्देश्य से एक सर्वदलीय 
सम्मेलन बुलाने के अपने वादे को पूरा करने की भी परवाह नहीं की। जाहिर है 
कि प्रधानमंत्री आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर पंजाब के मुद्दे से नाजायज 
फायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस स्थिति को लटकाए रखा है। हाल 
में संसद्‌ में उनकी बौखलाहट से इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें उन्होंने विपक्ष 
के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी खालिस्तान का विरोध 
दृढ़तापूर्वक करती रही है। एक ओर तो यह आतंकवाद का मुकाबला कर रही 
है और दूसरी ओर पंजाब में सामाजिक एवं सांप्रदायिक भाईभारे को सुरक्षित रखने 
में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बीसियों नेता और सक्रिय कार्यकर्ता, 
जिनमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, आतंकवादियों के हाथों शहीद हो चुके 
हैं। वस्तुतः यह अत्यधिक अपमानजनक है कि एक ऐसा नेता (जिसे भिंडराँवाले 
को एक संत बताने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई) विपक्ष के खिलाफ जिसमें 


भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, इस प्रकार के व्यापक आरोप लगाए कि हम 
आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करते रहे हैं। 


जम्मू एवं कश्मीर में भारत-विरोधी प्रचार 

जम्मू ब कश्मीर में जमायत-ए-इसलामी एवं इसी प्रकार के अन्य संगठनों 
के नेतृत्व में सांप्रदायिक तथा पाकिस्तान-समर्थक तत्त्व घाटी में हमारे देश के 
खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान चला रहे हैं। भारत-विरोधी भावनाओं को 
खुलेआम भड़काया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समोराह का बहिष्कार किया गया, 
यहाँ तक कि इस वर्ष 26 जनवरी को श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं फहराया 
जा सका। विदेशी शस्त्रो से सज्जित प्रशिक्षित युवक बिना रोकटोक चुपचाप घाटी 
में घुस रहे हैं। इन तत्त्वों ने बड़ी धृष्टतापूर्वक पुलिस उप-महानिरीक्षक के कश्मीर 
स्थित निवास पर हमला कर दिया। हिंदुओं को सताकर घाटी से बाहर निकालने 
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के लिए रश्दी की पुस्तक और मकबूल भट्ट की फाँसी के खिलाफ आंदोलन का 
सहारा लिया जा रहा है। 


जम्मू ब लद॒दाख के साथ भेदभाव 

इसी राज्य में अब दसियों वर्षों से राज्य के शासकों द्वारा जम्मू और लद्दाख 
क्षेत्रों के खिलाफ भेदभाव बरता जा रहा है। इस अन्याय के फलस्वरूप जम्मू क्षेत्र 
में अत्यधिक हताशा और असंतोष की भावना पैदा हो गई है। वजीर आयोग को 
रिपोर्ट, जिसमें जम्मू क्षेत्र में तीन नए जिले बनाने की सिफारिश की गई थी, उठाकर 
ताक पर रख दी गई है। जम्मू को उसकी आबादी के अनुपात और अन्य बातों 
को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में सीटों के आवंटन के लिए लोगों की माँग 
को निरंतर ठुकराया जाता रहा है। जम्मू, लदूदाख और कश्मीर घाटी के लिए तीन 
प्रादेशिक परिषदों के निर्माण की निरंतर की जा रही माँग की ओर बिलकुल ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में ईसाई पादरियों 
द्वारा अनेक बौद्ध धर्मावलंबियों का धर्म-परिवर्तन करवाना गंभीर चिंता का विषय 
है। गुरुपर्व के दिन घटी घटनाओं के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर आगजनी, लूट 
तथा हत्याएँ हुई। जब यह सब हो रहा हो तब मुख्यमंत्री स्वयं नगर में उपस्थित 
हों, राज्य प्रशासन के माथे पर एक कलंक के समान है। एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में 
इस प्रकार तेजी से बिगड़ती स्थिति को यदि तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो 
इससे देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। 


संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्तेजना 

संपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र धधक रहा है। केंद्रीय सरकार ने असम-समझौते को 
ईमानदारी से लागू नहीं किया। असम-बाँग्लादेश सीमा पर जो कॉटेदार तार लगाने 
का वादा किया गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और असम-समझौते के 
अनुसार घुसपैठियों का पता लगाने तथा मतदाता-सूचियों में से उनके नाम निकाल 
देने में कोई प्रगति नहीं हुई है। 


बोडो आंदोलन में कांग्रेस का हाथ 

एक ऐसे प्रदेश में, जहाँ बोडो लोगों की कुल आबादी 14 लाख है, असम को 
आधा-आधा बाँटने के लिए हाल में छेड़े गए बोडो आंदोलन ने अब हिंसात्मक 
रूप ले लिया है। अब इस बात को सब जानते हैं कि इस आंदोलन को भड़काने 
में मुख्य हाथ कांग्रेस पार्टी का है। यह स्मरणीय है कि ईसाई पादरी सदा ही इस 
क्षेत्र में इस प्रकार के राज्य के निर्माण का समर्थन करते रहे हें। कर्बी आंगलोंग 
में एक “स्वायत्त राज्य' बनाने की माँग भी जोर पकड़ती जा रही है। “अस्थिरीकरण 
की काररवाई' के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के आशीर्वाद से बराक घाटी के आक्सा 
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को बोडो आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 

अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठियों की निरंतर अवैध उपस्थिति ने उन्हें 
स्थानीय भारतीयों को तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त करने का अवसर प्रदान 
कर दिया है। 


त्रिपुरा में हत्याओं का बोलबाला 

टी:एन.वी. और त्रिपुरा सरकार के बीच शांति-समझोते पर हस्ताक्षर हो जाने 
के बाद भी निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएँ निर्बाध रूप से की जा रही हैं। पत्रकारों पर 
बर्बरतापूर्ण हमले किए गए हैं और राज्य में कानून तथा व्यवस्था पूर्णतया ठप हो 


गई है। 


कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में सांप्रदायिकता फैलाई 

भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी की बजह से संपूर्ण 
पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजनीति में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक विष पर संपूर्ण राष्ट्र गंभीरता 
से विचार करे। मिजोरम विधानसभा के लिए हाल में हुए चुनावों में कांग्रेस (इ) ने 
एक चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था, जिसमें स्कूलों के पाठ्यक्रम को बाइबल की 
शिक्षाओं के अनुरूप बदल डालने का वादा किया गया था। इस चुनाव घोषणा-पत्र 
में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि कांग्रेस का समाजवाद और 
उसकी धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म पर आधारित है। इसने ऐसे बिल्ले बॉटे थे, जिनपर 
यह नारा लिखा हुआ था-- "कांग्रेस (इ) का समर्थन करो, क्योंकि यह ईसाइयत का 
समर्थन करती है।' इसके बदले में चर्च ने कांग्रेस (इ) के उम्मीदवारों को वोट देने 
की अपील की थी। नए मुख्यमंत्री श्री ललथनवाला ने पद की शपथ ग्रहण करने के 
तुरंत पश्चात्‌ अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए चर्च के प्रति आभार व्यक्त किया 
था। इन सबकी वजह से अपने धर्म-परिवर्तन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए 
इसाई पादरियों के हौसले और बढ़ गए हैं। बृहत्तर मिजोरम की माँग में आई तेजी 
तथा असम का आगे और विभाजन करने के आंदोलन में जो गति आई है, उसका 
कारण इन आंदोलनों के प्रति ईसाई पादरियों द्वारा दिया गया समर्थन है, जो यह समझते 
हैं कि राज्य जितना अधिक छोटा होगा वहाँ धर्म-परिवर्तन उतना ही आसान होगा। 


बाँगलादेशियों की निर्बाध घुसपैठ 


पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल और निहार में बाँग्लादेश से घुसपैठ 
बेरोकटोक चल रही है। सिफ त्रिपुरा में 11,000 अवैध घुसपैठियों को बापस भेजने 
के लिए सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया था, किंतु अंदाजा यह है कि कांग्रेस 
(इ) और सी.पी.आई. (एम.) की मिलीभगत से राज्य में हजारों और घुसपैठिए 
रह रहे हैं। इन विदेशियों की मदद जमीनें खरीदने और नागरिक एवं मतदाता बनाने 
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में भी की जा रही है। आबादी के इस हमले के जारी रहने से देश कौ राजनीतिक 
स्थिति पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी । 


गुजरात में घुसपैठ और तस्करी 

गुजरात में पाकिस्तानियों की घुसपैठ से कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलिम 
आबादी में 900 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। पाकिस्तान के मछली मारनेवाले 
जहाज अकसर भारत के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में घुस आते हें । गत वर्ष ये लोग 
सितंबर और दिसंबर के बीच 123 मछुआरों का अपहरण करके ले गए थे, जिसके 
फलस्वरूप जखाउ पत्तन से हमारे मछली-व्यापार को बहुत अधिक हानि पहुंची । 
तटवर्ती क्षेत्र तस्करों के आश्रय-स्थल बन गए हैं। नशीली औषधियाँ, नशीले पदार्थ 
और अन्य निषिद्ध वस्तुएँ, जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है, नियमित रूप 
से कच्छ के रास्ते चोरी-छिपे भेजी जा रही हैं। 


राजस्थान में 5000 दोहरे नागरिक 

राजस्थान में भारत-पाक सीमा के पार से होनेवाले तस्करी-व्यापार में 
भयंकर वृद्धि हो गई है। सीमावर्ती जिलों के बाजारों में नशीले पदार्थो और अन्य 
निषिद्ध वस्तुओं की बाढ़ सी आ गई है। इसके लिए कठोरतम कानूनी उपाय करने 
की आवश्यकता है, ताकि तस्करी के किसी मामले में अपराधी पर यह सिद्ध करने 
को जिम्मेदारी हो कि उसके पास जो वस्तुएँ हैं, तस्करी द्वारा नहीं लाई गई हैं। 
प्रतिदिन 10,000 पशुओं की दर से पशुधन पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। 
राजस्थान सरकार ने केंद्रीय सरकार को 5000 ऐसे लोगों की एक सूची भेजी है, 
जिन्हें दोहरा नागरिक बताया गया है। 


भाजपा की माँगें 
सीमावर्ती राज्यों में विद्यमान भयंकर स्थिति का मुकाबला करने के लिए 
तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है-- 
1. पंजाब और जम्मू-कश्मीर के साथ लगी भारत-पाक सीमा के साथ-साथ 
एक सुरक्षा-पट्टी का निर्माण करके इसे सीलबंदकर दिया जाए। 
2. भारत-बाँग्लादेश सीमा पर काँटेदार तार की बाड़ लगाई जाए। 
3. घुसपैठियों की पहचान और मतदाता-सूचियों में से उनके नाम निकाल 
देने के काम को युद्धस्तर पर आरंभ किया जाए। 
4. नागरिकों की एक राष्ट्रीय पंजिका तैयार की जाए तथा सीमावर्ती राज्यों 
में सभी नागरिकों को पहचान-पत्र जारी किए जाएँ। 
5. इन घुसपैठियों के अधिकार में जो जमीन-जायदाद है, उसका पता लगाने 
के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए और इस प्रकार की 
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संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। 

6. विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। इसकी 
बजाय विदेशी अंशदानों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाए। किसी भी 
गैर-सरकारी संगठन को, चाहे वह धार्मिक या सामाजिक या अन्य प्रकार 
का हो, नगद अथवा जिन्स के रूप में कोई विदेशी अंशदान प्राप्त करने 
की मनाही कर दी जाए। 

. इन समस्याओं से निपटने के लिए गुप्तचरों के जाल को और मजबूत 
बनाया जाए। 

. गुजरात के समुद्रतट पर तटरक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और भारतीय 
जल-क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ को रोका जाए। 

भारतीय जनता पार्टी की यह भी माँग है कि सरकार एक श्‍वेत-पत्र प्रकाशित 

करे, जिसमें घुसपैठ, शस्त्रों और नशीले पदार्थों के अवैध आगमन, इन सीमावर्ती 

राज्यों में होनेवाली राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों तथा इस स्थिति का मुकाबला करने 
के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विस्तार से दिया गया हो। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पालमपुर 9 नवंबर, 1989 


भारत और उसके पड़ोसी 
भारत-नेपाल और भारत-श्रीलंका संबंधों में वर्तमान में आई भारी गिरावट 
पूरी तरह से उस अव्यवस्था के लक्षण हैं, जो राजीव गांधी के पाँच वर्षों के 
कुशासन के दौरान हमारी कूटनीति में व्याप्त हो गई है। 
अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा 
पारस्परिक लाभकारी संबंध विकसित करने का भारत सरकार का पूर्व घोषित 
उद्देश्य सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। चूँकि इस घोषित उद्देश्य को 
बिना संस्थागत स्थायित्व के, राष्ट्रीय लाभ की अपेक्षा निजी व्यक्तित्व को विराट 
बनाने के लिए तदर्थ रूप में जल्दबाजी में लागू किया गया था, इसलिए आज की 
स्थिति में देश के अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं। सार्क की 
प्रेरणा आज मंद पड़ चुकी है, इसके नीतिबंध को ढीला बनाया जा चुका है। 
भारत-नेपाल के संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि नेपाल की महामहिम 
सरकार कितनी भी निष्ठुर और अभद्र रही हो, राजीव गांधी द्वारा संबंधों को इस 
हद तक बिगड़ जाने देते रहना भारी ऐतिहासिक भूल है। कोई भी दो देश साझे 
विश्वास, संस्कृति और भूगोल की दृष्टि से आपस में एक-दूसरे से इतने नजदीक 
नहीं हैं जितने कि भारत और नेपाल। वस्तुतः दोनों देशों की नदियाँ हमें एक साथ 
` इतने नजदीक से जोड़े हुए हैं। हमारे संबंधों के आधार एक या दो संधियों से नहीं 
मापे जा सकते। वह आधार पारस्परिक विश्वास ही हो सकता है। भारतीय जनता 
पार्टी (भाजपा) सरकार से तत्काल वर्तमान स्थिति को सुधारने, नेपाल के साथ 
सदूभावपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे 
बढ़ने का अनुरोध करती है। बह संबंध एक-दूसरे पर निर्भर विकास और प्रगति 
को अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रुकना 
चाहिए। दोनों देशों के बीच बातचीत जल्दी से शुरू करनी चाहिए। 
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राष्ट्रपति प्रेमदासा द्वारा भारतीय शांतिरक्षक सेना (आई.पी.के.एफ.) को 
वापसी के लिए तिथि के बारे में हाल में की गई घोषणा से राजीव गांधी की 
भारत-श्रीलंका नीति की पूर्ण विफलता पर अब सरकारी मुहर लग गई है। इस 
संबंध में हमारी नीति पूरी तरह से अव्यवस्थित रही है और यह बात राष्ट्रपति 
प्रेमदासा की घोषणा पर सरकार के हतप्रभ रह जाने से पुष्ट हो जाती है। अब तो 
मुद्दा केवल वापसी कौ समय सारणी तय करने का है। इसलिए 
आई.पी.के.एफ. को अक्षम कूटनीति का चेहरा नहीं बनने देना चाहिए। भाजपा का 
यह मत है कि कांग्रेस सरकार द्वारा सतत रूप से अपनाई गई आपराधिक 
अदूरदर्शितापूर्ण नीति के परिणामस्वरूप देश को, विशेषकर भारतीय सेना को, 
मूल्य चुकाना पड़ा है। एल.टी.टी.ई. को प्रशिक्षित करना, हथियार मुहैय्या करना 
और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी भारी भूल थी, और आगे फिर श्रीलंका नीति 
के विकल्पों को एल.टी.टी.ई. कार्ड पर आधारित रखना भी एक भूल थी। फिर 
इसी एल.टी.टी.ई. के विरुद्ध हमारी सेना द्वारा अभियान चलाए जाने की अनुमति 
देकर देश के साथ अपराध किया गया है। भारतीय सेना को लगभग 3500 जवानों 
कौ जान देकर भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके लिए और कोई नहीं, केवल 
राजीव गांधी जिम्मेदार हैं। भाजपा यह मांग करती है कि सरकार राष्ट्र क्तो यह 
बताए कि इन जवानों की सुरक्षा किस प्रकार बढ़ी हे? भारत-श्रीलंका संबंध में 
अनिश्‍चितता की जो स्थिति व्याप्त है उससे कौन से राष्ट्रीय हित सध रहे हैं? 
भारत-अफगानिस्तान संदर्भ में यह बताने की आवश्यकता है कि एक दशक 
लंबे समय से अफगानिस्तान के विषय में कोई नीति न होने के कारण अब देश 
के पास के सुरक्षाहितों के लिए कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। अफगानिस्तान 
के अंदर व्याप्त वर्तमान संकट से भारत के सुरक्षाहितों को खतरा है। राजीव गांधी 
सरकार देश के लाभ के लिए स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाई है और यह एक 
बार फिर उनकी नीतियों की निंदा करने का अवसर देता है। भाजपा का मत है 
कि अफगानिस्तान में कांग्रेस नीति के परिणाम भारत के लिए उतने ही गंभीर होंगे 
जितने कि 50 के दशक में हमारी तिब्बत नीति के परिणाम रहे थे। 
बाग्लादेश को इसलामी राज्य के रूप में घोषित किए जाने के बाद से वहाँ 
से हिंदुओं का भारी संख्या में समीप के राज्यों, बंगाल, बिहार और असम की ओर 
पलायन शुरू हो गया है। इसके बावजूद राजीव गांधी सरकार की ओर से सतत 
रूप से चुप्पी साध लेना और प्रभावहीन बने रहना गंभीर चिंता का विषय है। 
भाजपा भूटान में उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के बारे में प्राप्त पहले की खबरों 
पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। बर्मा में हाल की घटना तथा उसके भीतर विगत 
के महीनों में व्याप्त गड़बड़ी हमारे लिए गहरी चिंता का कारण है। 
भाजपा सभी विद्यमान मुद्दों को आपसी लेन-देन की भावना से और राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान तथा चीन 
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गणराज्य के साथ संबंधों को सामान्य बनाए जाने के पक्ष में है। 
भाजपा इसलिए राजीव गांधी सरकार से यह बताने की माँग करती है कि 
भारत-पाक संदर्भ में हमारी प्रमुख चिंताओं को, जो नीचे वर्णित हैं, किस प्रकार 


सुलझाएगी-- 
° उनकी परमाणु आकांक्षाएँ 
° भारत में, विशेषकर पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में, आतंकवाद को 
उसके द्वारा सहायता दिया जाना 
° नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा 
० सियाचिन 
फिर इन मुद्दों को किस प्रकार सुलझा लिया गया है? किस प्रकार से फिर 
विदेश मंत्री ने संसद्‌ में भारत-पाक संबंधों में नए वातावरण पैदा होने पर जोर 
दिया था? 
भाजपा जहाँ पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी का स्वागत करती है वहीं बह 
एक व्यापक तथा एक-दूसरे को स्वीकार्य पैकेज के लिए कार्य करती रहेगी, ताकि 
दोनों देश सद्भावनापूर्ण तरीके से शांति और प्रगति के पथ पर चल सकें। 
भाजपा चीनी गणराज्य में इस वर्ष की शुरुआत में मार्शल लॉ लागू करने से 
लेकर तिब्बत तथा बीजिंग दोनों ही स्थानों पर उस देश के हजारों निर्दोष नागरिकों 
का संहार किए जाने की हाल की घटनाओं पर अपनी पीड़ा व्यक्‍त करती है। यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यह बड़ा 
ही खेदजनक मामला है कि राजीव गांधी ने चीनी गणराज्य की अपनी यात्रा के 
दौरान अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को उत्साहहीनता के साथ छोड़ दिया- जो 
कि तिब्बत के अधिकारों तथा मानवाधिकारों के लिए घातक है। भाजपा लोकतंत्र 
तथा व्यक्ति की स्वंतत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता अस्थायी 
असुविधाओं या बाहरी आदेशों के आधीन नही है। इसलिए हम इस मुद्दे पर, 
जिससे मानवता संबंधित है, सरकार की चुप्पी की निंदा करते हैं। दोनों कम्युनिस्ट 
पार्टियों और उनके सहयोगियों द्वारा विचारधारा के आधार पर हुए इस अत्याचार 
का समर्थन करने से इस बात का पता चलता है कि वे लोग शांतिपूर्ण, बल्कि 
गांधीवादी प्रदर्शनों के विरुद्ध भी कितने असहिष्णु हैं। हम भारत सरकार से यह 
भी अनुरोध करते हैं कि वह चीनी गणराज्य की राजीव गांधी की हाल की यात्रा . 
को ऐतिहासिक और गैर-पारस्परिक बताने को बेबकूफो को समझे। दो महान्‌ 
सभ्यताओं के बीच संबंध सुधारने चाहिए किंतु ऐसा पारस्परिक सम्मान और आदर 
की प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। भाजपा स्पष्ट तौर पर यह कहना 
चाहती है कि विदेशी संबंध के मामले में देश के सामने मुख्य चुनौती क्षेत्रीय है। 
यह हमारे सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को समुचित रूप न देने की वजह 
से है। भारत के राष्ट्रीय और सुरक्षा हित केवल दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, और 
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दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय संकटों और क्षेत्रीय भावनाओं 
को बेहतर ढंग से समझने में ही पूरे हो पाएँगे। इस क्षेत्र से संबंधित पहले की निर्देश 
नीति की, जिस पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को संरचना आधारित 
थी, वर्तमान में व्यावहारिकता कम हो चुकी है। उन सबकी समीक्षात्मक रूप से 
गहराई के साथ फिर से जाँच करने की आवश्यकता है। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अहमदाबाद 7-9 अक्तूबर, 1988 


फिजी और बाँगलादेश में मानवाधिकारों का हनन 
फिजी और बाँगलादेश में मानवाधिकारों का होनेवाला सतत उल्लंघन संपूर्ण 
सभ्य विश्व के लिए गहरी चिंता का विषय है। इन दोनों देशों के संविधान मजहबी 
राज्यों की स्थापना करने के लिए या तो रद्द कर दिए गए या संशोधित कर दिए 
गए हैं। इन दोनों देशों से हिंदुओं तथा अन्य धार्मिक समुदायों पर निर्बाध रूप से 
उत्पीड़न के लोमहर्षक विवरण निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीका जैसी 
घोर जातिवादी सरकार को भी शर्मिंदा कर देंगे। 
फिजी में अब एक वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, जब सीताबेनी राबूका 
ने एक सैनिक क्रांति करके विधिवत निर्वाचित तिमोकी बवांद्रा की सरकार का 
तख्ता पलट दिया था। डॉ. बवांद्रा की मिली-जुली सरकार मुख्यतः भारतीय मूल 
के फिजी नागरिकों के समर्थन से ही सत्तारूढ़ हुई थी। इसके फलस्वरूप बवांद्रा 
की समाजवादी सरकार में भारतीय मूल के फिजी निवासियों, जिनमें अधिकतर हिंदू 
हैं, का काफी प्रभुत्व था। फिजी के उग्रवादी जातिवादियों ने सैनिक क्रांति करके 
पंथनिरपेक्ष बवांद्रा सरकार से सत्ता छीन ली। लोकतंत्र की इस हत्या के तुरंत 
पश्चात्‌ राबूका ने जो स्वयं एक कट्टर मैथोडिस्ट ईसाई है, अपनी सैनिक सरकार 
बना ली और संविधान को समाप्त कर दिया, भारतीय मूल के फिजी निवासियों 
के राजनीतिक अधिकारों को खत्म कर दिया और ईसाई धर्म को राज्य का राजधर्म 
घोषित कर दिया। उसने भारतीय मूल के फिजी निवासियों की धार्मिक प्रथाओ और 
रीति-रिवाजों के खिलाफ घृणा फैलानी आरंभ कर दी और फिजी की दरिद्रता के 
लिए उन्हें दोषी ठहराया। इसके बाद राबूका ने यह शपथ ली कि वह भारतीय मूल 
के सभी 3,50,000 लोगो को ईसाई बनाकर रहेगा। 
यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राबूका ने भारत के खिलाफ घृणा का एक 
अत्यंत जहरीला आंदोलन छेड़ा जो हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का नहाना” ही 
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कहा जा सकता है। इसके फलस्वरूप भारतीय मूल के फिजी निवासियों पर 
नियोजित रूप से हमले किए गए, उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं को “बुरा 
धर्म' बताकर उनकी निंदा की गई। उनकी संपत्तियाँ लूट ली गईं, जब्त कर ली 
गईं और यहाँ तक कि जला दी गई! उनके 'रामायण' आदि पवित्र धर्मग्रंथों के पाठ 
पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके पूजा-स्थलों पर ताले लगा दिए गए, उनके 
आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, यहाँ तक 
कि उनके द्वारा परंपरागत तरीके से विवाह-समारोह करने की भी मनाही कर दी 
गईं। उनके बच्चों को परेशान किया गया और उनकी महिलाओं का शीलभंग 
किया गया। भारतीय मूल के ये फिजी निवासी सामान्य रूप से, और विशेष रूप 
से फिजी के हिंदू, जिनके राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार छीन लिये गए हैं, 
निरंतर भय और उत्पीड़न का शिकार बने हुए हैं। उन्हें मानव-गरिमा पर 
अत्यधिक बीभत्स आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा है। फिजी के अंतरिम 
प्रधानमंत्री रातु सर कामेसेस मारा ने जो नया संविधान प्रस्तावित किया है, उसमें 
गैर-ईसाई बहुमत पर अल्पसंख्यक ईसाइयों के शासन को स्थायी रूप से थोपने को 
व्यवस्था है। यदि इस संविधान के उपबंधों को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया गया 
तो भारतीय मूल के फिजी निवासियों की किस्मत हमेशा के लिए फूट जाएगी। वे 
अपने ही घर में एक आजाद नागरिक की बजाय गुलाम बना दिए जाएँगे। 
भारतीय जनता पार्टी फिजी में मानवाधिकारों के इस हनन को रोकने के लिए 
राष्ट्रमंडल देशों के साथ अपने कूटनीतिक प्रभाव का प्रयोग न कर सकने के लिए 
पूरी तरह केंद्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। पार्टी की राय में केंद्रीय सरकार 
ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। अब, जबकि फिजी राष्ट्रमंडल का सदस्य 
नहीं रहा है, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार आयोग तथा अन्य 
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना होगा। इसके साथ ही फिजी के पड़ोसी देशों, जैसे- 
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी कहना होगा कि वे भारतीय मूल के फिजी 
निवासियों के नागरिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को फिर से स्थापित करने के 
लिए अधिक प्रभावी भूमिका अदा करें। 
भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भेदभाव के खिलाफ, समानता एवं निष्पक्षता के 
आधार पर एक संविधान की स्थापना के लिए भारतीय मूल के फिजी निवासियों 
के न्यायसंगत संघर्ष का पूरा-पूरा समर्थन करती है। 
बांगलादेश के इसलामीकरण की प्रक्रिया से लगभग दो करोड़ हिंदुओं एवं 
बौद्धों तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो 
गया है। राष्ट्रपति इरशाद ने इस वर्ष के आरंभ में इसलाम को राज्यधर्म घोषित 
करने के लिए संविधान में संशोधन किया था, जिसके फलस्वरूप पंथनिरपेक्ष 
बांगलादेश अब एक मजहबी राज्य बन गया है। वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों 
का जीना दूभर हो गया है। यह नेहरू-लियाकत समझौते को नकारना है तथा सन्‌ 
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1971 की क्रांति को पूर्णतया निष्फल कर देने के समान है, जो भारत के लोगों 
के लिए गंभीर चिंता का विषय है। Sa 
बॉगलादेश प्रशासन द्वारा स्थानीय मुसलमानों से साँठ-गाँठ करके अल्पसंख्यकों 
का जो अमानवीय उत्पीड़न किया जा रहा है उसके फलस्वरूप गत छह मास के 
अंदर 50,000 से भी अधिक हिंदू बांगलादेश की सीमा-पार करके भारत में पहुँच 
चुके हैं। भारी बाढ़, जिसके फलस्वरूप संचार-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है, की 
बजह से यहाँ शरणार्थियों की भारी भीड़ कुछ समय के लिए रुक गई है। अब यह 
आशंका बनी हुई है कि यदि बागलादेश में वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो हिंदू बड़े 
पैमाने पर शीघ्र ही भारत और बाँगलादेश के बीच सामान्य रूप से रास्तों के खुल 
जाने पर यहाँ पलायन करके आ जाएँगे। ढाका से प्रकाशित दैनिक संवाद' (2 
अगस्त, 1988) में केंद्रीय छात्र संग्राम परिषद्‌ का एक वक्तव्य छपा है। यह परिषद्‌ 
बॉगलादेश के 15 छात्र-संघों का प्रतिनिधित्व करनेवाली केंद्रीय संस्था है। उसने 
दक्षिणी बॉगलादेश के फरीदपुर, गोपालगंज, नगेरहाट, झालकटी तथा फिरोजपुर 
जिलों में एक न एक बहाना बनाकर पुलिस द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न का 
लोमहर्षक वर्णन इस वक्तव्य में किया है। जो लोग भारत-बाँगलादेश सीमा-पार 
करके बनगाँव पहुँचे हैं और वहाँ शरणार्थी-शिविरों में रह रहे हैं, उन्होंने जान और 
माल के विनाश तथा हिंदू महिलाओं के शीलभंग की दर्दनाक कहानियाँ सुनाई हैं। 
इन पलायनकर्ताओं में, जो बहुत बड़ी संख्या में बाँगलादेश के ग्रामों से 
पलायन करके आए हैं, अधिक संख्या उन छात्रों की है, जो इस समय पश्चिम 
बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं। इन नौजवान लड़कों को इसलिए वहाँ से 
भगा दिया गया, क्योंकि उनपर यह संदेह था कि वे इरशाद की राजनीतिक विरोधी 
पार्टी “अवामी लीग' के समर्थक हैं। इन छात्रों ने अमानवीय अत्याचारों, उत्पीडन 
और जबरदस्ती धन बटोरने, झूठे आधारों पर गिरफ्तारियाँ करने, मंदिरों को नष्ट 
करने, संगठित रूप से नरसंहार करने, अपहरण और बलात्कार तथा बांगलादेश 
के अनेक सब-डिवीजनों में आतंक के लोमहर्षक वर्णन सुनाए है। 
इन सब वर्णनों से यह बात साफ हो गई है कि बांगलादेश में हिंदू, बोद्ध और 
ईसाई! ये धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अब 'जिम्मी' बनकर -रह गए हैं। उन्हें 
सार्वजनिक रूप से पूजा करने की इजाजत नहीं हे, वे शंख नहीं बजा सकते और 
न ही अपने घरों के बाहर किसी धार्मिक चिह को धारण कर सकते हैं। वे कोई 
धार्मिक समारोह या कीर्तन भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही स्कूलों में इसलामी 
धर्मग्रंथों का अध्ययन प्रत्येक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तकनीकी दृष्टि 
से नए कानून में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, जो 
संभवतः किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को रोकने के लिए समाविष्ट किए गए हैं 
और आँसू पॉछने से अधिक और कुछ नहीं हैं। व्यबहार में धार्मिक अल्पसंख्यक 
अपने हक के रूप में कोई संरक्षण नहीं माँग सकते। नए संविधान का मुख्य 
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उद्देश्य हिंदुओं के मनोबल को गिराना है, जिससे वे या तो जनरल इरशाद का 
समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाएँ अथवा वहाँ से भाग जाएँ। धार्मिक एवं 
राजनीतिक विश्वासों के लिए किसी का भी उत्पीड़न मानवाधिकारों का खुला 
उल्लंघन है और भारत के लोग इस घिनौने नाटक के मूक दर्शक बनकर नहीं 
रह सकते। 
शेख मुजीबुररहमान के अधीन जो बांगलादेश का संविधान बना था, उसमें 
पंथनिरपेक्षता का सिद्धांत एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में उल्लिखित किया गया 
था। इसी के आधार पर भारत में शरण लिये हुए लाखों हिंदू और बौद्ध शरणार्थियों 
को सन्‌ 1971 के बीभत्स अनुभव के बावजूद बॉगलादेश जाने के लिए राजी कर 
लिया गया था। सन्‌ 1975 में मुजीब की हत्या के पश्चात्‌ जनरल जियाउरहमान 
सत्तारूढ़ हुए। उन्होंने 'सेक्युलरिज्म' शब्द को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में से 
निकाल दिया और उस धारा (12) को भी खत्म कर दिया, जिसमें इन संवैधानिक 
प्रत्याभूतियों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए जानेवाले कदम वर्णित थे। इस 
तरह से इसलामीकरण की प्रक्रिया तो उसी वक्‍त शुरू हो गई थी। बाद में जब 
इरशाद गद्दी पर बैठे तो उन्होंने न केवल जिया की नीति का अनुसरण किया, 
अपितु शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन हिंदुओं की संपत्ति को जब्त करके एक 
और डंक मारा। अब तो बॉगलादेश के संविधान में आठवें संशोधन के पश्चात्‌ 
वहाँ पर इसलामीकरण की प्रक्रिया पूरे जोर पर हे। 
भारतीय जनता पार्टी की राय में-जब जिया के शासनकाल में 'सेक्युलरिज्म' 
को बांगलादेश के संविधान से निकाला गया था, उसी समय भारत सरकार द्वारा 
इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाना चाहिए था। धार्मिक अल्पसंख्यकों के 
जीवन और सम्मान के लिए भारतीयों की चिंता व्यक्त करने का बही उपयुक्त 
समय था। किंतु भारत सरकार उस समय बुरी तरह चूक गई। इतने महत्त्वपूर्ण 
मुद्दे पर भारत सरकार के मौन साध लेने से बाँगलादेश के सैनिक तानाशाहों के 
हौसले बढ़ गए और वे पूरे जोर-शोर से इसलामीकरण की नीति का अनुसरण 
करने लगे हैं। भारत सरकार की यह हठधर्मिंता न केवल अनैतिक थी, अपितु 
उन लाखों लोगों के साथ विश्‍वासघात भी थी, जो अपनी भावी सुरक्षा के लिए 
भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास करके बाँगलादेश लौट गए 
थे। बागलादेश में घटनेवाली इन घटनाओं पर अब भी भारत सरकार ने मौन 
धारण किया हुआ है। श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रपति इरशाद की हाल की यात्रा के 
दौरान भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल को वबामफ्रट सरकार और 
त्रिपुरा की कांग्रेस (इ) सरकार भी इस मामले में समान रूप से दोषी हैं। इतने 
महत्त्वपूर्ण मामले पर उनकी चुप्पी एवं उदासीनता रहस्यमयी नजर आती है। 
भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार से यह माँग है कि बह बाँगलादेश 
में रहनेवाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के नागरिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा 
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के लिए बॉगलादेश सरकार से गारंटी प्राप्त करने हेतु तत्काल कदम उठाए और 
इस प्रकार की व्यवस्था भी करे जो इन आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी 
कर सके। अब समय आ गया है कि भारत-बॉगलादेश का एक संयुक्त दल 
बॉगलादेश के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके तथ्यों की सूचना दे। बॉगलादेश की 
घटनाओं के खिलाफ विश्व-जनमत को संगठित करने के लिए मानवाधिकारों के 
हनन एवं उत्पीड़न के मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाना चाहिए। 

m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


विजयवाड़ा 31 दिसंबर, 1986-1 जनवरी, 1987 


घुसपैठ-संबंधी प्रतिवेदन 

सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर होनेवाली विदेशियों की घुसपैठ ने अनेक 
स्थानों पर. गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ पैदा कर दी हैं। 
बौंगलादेश से निर्बाध रूप से होनेबाले विदेशियों के इस आगमन का सबसे ज्यादा 
प्रभाव पूर्वी क्षेत्र के असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार 
पर पड़ा है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर को इसी 
प्रकार पाकिस्तानियो की घुसपैठ के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह 
सर्वविदित है कि असम में विदेशियों के इस मुद्दे ने कितना गंभीर रूप धारण कर 
लिया था, जिसके फलस्वरूप छह वर्ष तक लंबा आंदोलन चलता रहा। इसी प्रकार 
की स्थिति अब कुछ अन्य राज्यों में भी पैदा होती जा रही है। निम्नलिखित 


ऑंकड़ो से असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में इस समस्या की गंभीरता और 
भीषणता का पता लगता है। 


पश्चिम बंगाल 


पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से प्राप्त समाचारों के अनुसार, यह अनुमान 
लगाया गया है कि 5,55,000 बांगलादेशी घुसपैठिये और पर्यटक हर साल पश्चिम 
बंगाल में आते हैं, कितु लौटकर अपने देश में नहीं जाते। इन्हीं सूत्रों ने यह भी 
खबर दी है कि सन्‌ 1985 में समाप्त होनेवाले दस वर्षों में 44 लाख बॉगलादेशी 
सीमा पार करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसके फलस्वरूप 
मुर्शिदाबाद, मालदा, पश्चिम दिनाजपुर, कूच-निहार, नादिया और 24 परगना के 
सीमावर्ती जिलों में तथा कलकत्ता के खिदिरपुर और गार्डन रीच क्षेत्रों में आबादी 
बड़ी तेजी से बढ़ गई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि बॉगलादेश के 
ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने उत्तरी बंगाल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए 
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बॉगलादेशियों को 500 से अधिक अनुमति-पत्र नहीं दिए, किंतु 1985 के दौरान 
उसी अवधि में पश्चिम दिनाजपुर जिले की पहाड़ी चौकी पर ही विशेष अनुमतिप्राप्त 
5,000 बॉगलादेशियों के नाम लिखे हुए हैं। निम्नलिखित सारणी-। में दिए गए 
ऑकड़े पश्चिम बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में आनेवाले बाँगलादेशियों की 


संख्या बताते हैं-- 


सारणी-१ 

पश्चिम बंगाल में बॉगलादेशियों की अनुमानित संख्या 

कलकत्ता 10,00,000 
मुर्शिदाबाद 8,00,000 
पश्‍चिम दिनाजपुर 4,50,000 
हावड़ा 2,25,000 
कूच बिहार 1,00,000 
वीरभूम 45,000 
जलपाईगुड़ी 45,000 
24 परगना 10,00,000 
मालदा 7,00,000 
नादिया 3,50,000 
हुगली 1,50,000 
मिदनापुर 50,000 
पुरूलिया 45,000 
बाँकुड़ा 40,000 


सारणी-२ 


बाँगलादेश के विभिन्न जिलों से विभिन्न जनगणना के वर्षों के दौरान 
बाहर जानेवाले प्रवासियों की कुल संख्या- 


जिला 1951 1961 1974 
पाबना 37,500 70,615 99,166 
मैमनसिंह 29,755 1,22,729 ],11,250 
ढाका 57,402 —— == 
फरीदपुर 13,331 63,218 2,52,777 
कोमिल्ला 76,933 1,89,985 3,58,045 
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नोआखाली 95,045 


2,02,507 2,62,226 
बोगरा —— 11,577 16,488 
बाखड़गंज —— 51,140 14,978 
पोटुआखाली == == 1,84,540 
टंगैल —— —— 96,870 
योग 3,09,966 7,11,756 13,94,840 


(स्रोत--1984 की बांगलादेश की जनगणना रिपोर्ट का राष्ट्रीय अंक, पृष्ठ 25) 


सारणी-2 में बौगलादेश के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या के प्रवास के 
ऑकड़े दिए गए हैं। बॉगलादेश की जनगणना-रिपोर्टों में भी इस बात को स्वीकार 
किया गया है कि सन्‌ 1974 तक बॉगलादेश के दस सीमावर्ती जिलों से कुल 
24,16,562 लोग प्रवास कर गए। यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो 12,00,000 और 
लोग इन जिलों से प्रवास कर जाएँगे। उनका गंतव्य स्थान कौन-सा है? यदि 
बॉगलादेश के साथ जुड़े हुए असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की जनसंख्या में 
इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना की जाए तो इसका जवाब बड़ी आसानी 
से मिल सकता है। बॉगलादेश के अन्य जिलों से भी प्रवास जारी है, किंतु इस 
समय इन सबके जिलावार आँकड़े बताना मुश्किल हैं। विदेशियों के इस निर्बाध 
प्रवाह ने केवल भारत-बांगलादेश सीमा पर स्थित हजारों भारतीय गाँवों की 
जनसंख्या के ढाँचे को ही बदल दिया है, अपितु वहाँ पर गंभीर राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ पैदा कर दी हैं। 
बौंगलादेश और पश्चिम बंगाल के बीच की लगभग 1600 किलोमीटर लंबी 
विशाल सीमा पर बहुत कम पहरा है। हर 20 किलोमीटर पर स्थित चौकियाँ, जिन 
पर बहुत कम प्रहरी तैनात हैं, अवैध रूप से प्रवेश करनेवाले किसी भी व्यक्ति 
को रोकने में बाधा नहीं पहुँचातीं। भ्रष्ट अधिकारी भी हमारे क्षेत्र में प्रवेश 
करनेवाले लोगों की मदद करते हैं। भारत में आनेवाले अवैध आब्रजकों को 
रोकने की बजाय मार्क्सवादी और कांग्रेसी इनलोगों को राजनीतिक शरण देते È| 
इन दोनों पार्टियों के संरक्षण में काम करनेवाले एजेंट अब घुसपैठ की 
व्यवस्था करते हैं। सत्ता हथियाने की दृष्टि से घुसपैठियों के नाम अब मतदाता-सूचियों 
में भी लिखबाए जा रहे हैं। फलस्वरूप विधानसभा के 100 निर्वाचन-क्षेत्रों में 
मतदान का परिणाम इन विदेशियों के मतों पर निर्भर करेगा। 
पश्चिम बंगाल में इन लगभग 50,00,000 घुसपैठियों की बजह से तस्करी, 
नशीली दवाओं की बिक्री और देह-व्यापार बहुत बढ़ गया है। प्रतिदिन ऐसे 
समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि स्थानीय निवासियों को 
जबरन अपनी कृषि-भूमि और जायदाद बेचनी पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि संपूर्ण भारत-बांगलादेश सीमा के साथ-साथ एक ऐसी पट्टी बनाने की 
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कोशिश गंभीरतापूर्वक की जा रही है, जो संपूर्ण रूप से बाँगलादेशी घुसपैठियों से 
आबाद हो। इस चाल से यह भी पता लगता है कि पश्चिम बंगाल पर चुपचाप, 
किंतु सुनियोजित ढंग से एक आबादी ने हल्ला बोल दिया है। 


बिहार 
बिहार की स्थिति कुछ थोड़ी-सी भिन्न है क्योंकि इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 


प्रत्यक्ष रूप से बांगलादेश से नहीं मिलती, परंतु निहार में पूर्णिया जिले की सीमा 
पश्‍चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों से मिलती है, जहाँ से सीमा-पार 
करके ये घुसपैठिये बिहार में प्रवेश करते हैं। बिहार के कतिपय yasi में 
1965-81 के दौरान जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, जबकि संपूर्ण राज्य की 
जनसंख्या में 23.9 प्रतिशत की बृद्धि हुई। किंतु निम्नलिखित सारणी से यह पता 
लगता है कि कतिपय खंडों में कितनी भीषण वृद्धि हुई। 


सारणी-३ 
प्रखंड जनसंख्या की प्रतिशत-वृद्धि 
किशनगंज + 36.02 
दीघलबैंक + 39.32 
ठाकुरगंज + 32.14 
रानीगंज + 32.67 
सिकती + 29.47 
पलागी + 29.95 


किशनगंज क्षेत्र में मुसलिम मुहल्लों में लगभग 60 प्रतिशत आबादी बढ़ गई 
है। जाहिर है कि यह बाँगलादेशियों के आ जाने से हुआ है। इस प्रखंड के सिर्फ 
50 गाँवों में 7,500 से ज्यादा बांगलादेशी परिबार आकर बस गए हैं। निहार में किए 
गए सर्वेक्षणों के अनुसार, सन्‌ 1986 के मध्य तक बॉगलादेश से लगभग 10,00,000 
अवैध प्रबासी आ चुके हैं। निहार की कांग्रेस (इ) इन्हें मतदाता बनाने के लिए 
इनकी मदद करती है। कांग्रेसी नेताओं की राजनीतिक छत्रछाया में ये घुसपैठिए 
धोखे से उस भूमि को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, जो बिहार में संथाल लोगों 


के लिए सुरक्षित थी। 


सिक्किम 
हाल ही में इस राज्य में किए गए सर्वेक्षणे से यह पता लगा है कि लगभग 
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70,000 बौँगलादेशी इस कम आबादीवाले राज्य में भरे पड़े हैं। यह बड़े आश्चर्य 
की बात है कि ये विदेशी इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी रोक-टोक के सिक्किम 
में कैसे पहुँच गए। इनकी उपस्थिति से जो राजनीतिक और आर्थिक विकृतियाँ पैदा 


होंगी, उनसे इस बहुत ही संवेदनशील और शांतिप्रिय राज्य में शांति भंग होने का 
खतरा है। 


दिल्ली 


यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में बांगलादेशी घुसपैठियों की संख्या 
3,00,000 है। 


त्रिपुरा 

त्रिपुरा की लगभग पूरी सीमा बिलकुल असुरक्षित है। बॉगलादेशी घुसपैठियों 
को वहाँ आकर ठहरने, फसल काटने और फिर वापस चले जाने की पूरी आजादी 
है। इस सीमा से, जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, चटगाँव पहाड़ी 
क्षेत्र में छिपे हुए त्रिपुरा टी.एन.वी. दल के विद्रोहियों को जब चाहे भारत में घुस 
जाने और त्रिपुरा के लोगों को गोलियों से भूनकर धृष्टतापूर्वक लौट जाने की खुली 


छूट है। इसके फलस्वरूप पूरा त्रिपुरा राज्य उपद्रवग्रस्त हो गया है। पिछले दिनों 
वहाँ 106 व्यक्ति मारे गए। 


राजस्थान 


राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर दिनोदिन बढ़ती हुई 
पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या का शिकार बने हुए हैं। पाकिस्तान से लगी हुई 
सीमा (1547 किलोमीटर) गंगानगर से कच्छ तक फैली हुई है। इस सारी सीमा पर 
सीमा सुरक्षा बल की केवल 148 चौकियाँ हैं जो घुसपैठ को रोकने के लिए 
बिलकुल अपर्याप्त है। 1971-81 के दौरान बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर जिलों 
की आबादी में क्रमशः 48 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
है, जबकि इसके मुकाबले राजस्थान की सारी आबादी में वृद्धि 33 प्रतिशत थी। 
राजनीतिक ऊत्रछाया में इन घुसपैठियों ने धीरे-धीरे जमीन-जायदाद खरीद ली है 
और पाकिस्तानी मूल के बहुत सारे मजदूर राजस्थान नहर योजना में काम कर 


रहे हैं। 


गुजरात 


गुजरात में कच्छ का क्षेत्र घुसपैठ से सबसे अधिक प्रभावित है। गैर-कानूनी 
तरीके से सीमा-पार करनेवालों का नियमित रूप से ताँता बंधा हुआ है। इसके 
अतिरिक्त उनलोगों की भी संख्या काफी है जो वैध अनुमति-पत्र लेकर आते हैं, 
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किंतु वापस नहीं लौटते। न तो राज्य सरकार और न ही केंद्रीय सरकार उनका 
पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की कोई कोशिश करती हे । जैसा सरकारी 
दस्तावेजों से पता लगता है, 1980-85 के दौरान 10,326 पाकिस्तानी नागरिक वैध 
अनुमति-पत्र लेकर कच्छ में आए, लेकिन उनमें से केवल 195 ही वापस लौटे। 
कच्छ में भी इनके घुसने का वही तरीका है जो बंगाल और अन्य प्रदेशों में प्रयोग 
किया जाता है। सबसे पहले अवैध घुसपैठिए अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार करते हैं। 
उसके बाद कुछ दिनों तक छिपे रहते हैं, और उसके कुछ समय बाद सस्ती दर 
पर मजदूरी करने लगते हैं और फिर राशन कार्ड की माँग करते हैं। एक बार जब 
इनके पैर जम जाते हैं तो ये राजनीतिक छत्रछाया में अपने नाम मतदाता-सूचियों 
में लिखवा लेते हैं। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि ये घुसपैठिये सीमावर्ती राज्यों 
तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु इन्होंने देश के विभिन्न भागों में अपना जाल बिछा 
लिया है। इनकी बस्तियाँ अब लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों में छितराई हुई हैं 
जिनमें दिल्ली, बंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ भी शामिल हैं। 
बड़े पैमाने पर होनेवाली पाकिस्तानियों और बाँगलादेशियों की इस घुसपैठ को 
कभी कभार इक्का-दुक्का आनेवाले उन अतिदरिद्र लोगों के आने के समान नहीं 
समझना चाहिए, जो रोजगार अथवा आजीविका की तलाश में सीमा-पार करके 
चले आते हैं। यह न केवल अपनी अतिरिक्त आबादी को कम करने की 
धूर्तताभरी चाल है, अपितु अंतरराष्ट्रीय सीमा के भारत की ओर से इलाके में सीमा 
के साथ-साथ विदेशियों की एक ऐसी पट्टी बनाने की साजिश भी है, जिसमें 


उनको घनी आबादी हो। 
m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


विजयवाड़ा 2-4 जनवरी, 1987 


विदेशियों का बड़ी भारी संख्या में आगमन 

देश के सीमावर्ती राज्यों में विदेशियों के बड़ी भारी संख्या में लगातार आगमन 
तथा मतदाता-सूचियों में उनके नाम सम्मिलित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी 
गंभीर चिंता व्यक्त करती है। बॉगलादेश से इस निर्बाध गैर-कानूनी आत्रजन के 
फलस्वरूप असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के 
सीमावर्ती जिलों में आबादी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। इसके 
कारण संबेदनशील पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तनाव बड़ी तेजी 
से बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र में यद्यपि जम्मू और कश्मीर राज्य में 
भारत-विरोधी शक्तियों को उकसाने के लिए पाकिस्तानियो की निरंतर घुसपैठ 
सदा ही चिंता का विषय बनी रही है, तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी 


चुपचाप पंजाब में भी घुसते चले आ रहे हैं, किंतु अभी हाल में राजस्थान और 
गुजरात में भी घुसपैठ में बड़ी तेजी आई है। 


असम समझौते को कार्यान्वित करने में कोई प्रगति नहीं 

असम में 'असम गणसंग्राम परिषद' की सरकार के सत्तारूढ़ हो जाने के 
बावजूद घुसपैठियों की समस्या का कोई समाधान दिखाई नहीं देता। असम समझौते 
को कार्यान्वित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। न तो भारत-बौगलादेश सीमा पर 
काँटेदार तार लगाने के काम को गंभीरता से लिया गया है और न हो घुसपैठियों 
का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने का कोई प्रयत्न किया गया है। बराक घाटी 
में अवैध आब्रजन बिना रोक-टोक के निरंतर चल रहा है और ग्वालपाड़ा की 


सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र घाटी की चरभूमि घुसपैठियों के लिए एक उत्तम 
आश्रय-स्थल बन गया हे। 
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पश्चिम बंगाल में भयावह स्थिति 

पश्चिम बंगाल में भी स्थिति उतनी ही भयावह है। लगभग 1600 किलोमीटर 
की विशाल भारत-बाँगलादेश सीमा पर बहुत कम पहरा है। लगभग हर 20 
किलोमीटर पर स्थित चौकियाँ, जिनमें बहुत कम लोग तैनात हैं, सीमा लांघकर 
आनेवालों को रोकने के लिए सक्षम नहीं हैं। भ्रष्ट कर्मचारी भी भारतीय क्षेत्र में 
इन लोगों के प्रवेश को सुविधाजनक बना देते हैं। राज्य के गृह विभाग से प्राप्त 
औँकड़ों के अनुसार, सन्‌ 1985 के शुरू तक 44 लाख से ज्यादा बॉगलादेशी 
पश्चिम बंगाल में आकर बस गए हैं। हर साल लगभग 5,50,000 बाँगलादेशी 
घुसपैठिए और तथाकथित पर्यटक इस राज्य में प्रवेश करते हैं, लेकिन लौटकर 
अपने देश नहीं जाते। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यद्यपि ढाका स्थित 
भारतीय उच्चायोग द्वारा 1984-85 में 400 या 500 से अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र 
अनुमति-पत्र जारी नहीं किए गए, किंतु केवल पश्चिम दिनाजपुर जिले की पहाड़ी 
चौकी में ही, उसी अवधि के दौरान विशेष अनुमति-पत्रधारी 5,000 बॉगलादेशियों 
के नाम दर्ज हैं, जो स्पष्टतः जाली हैं। 


गाँवों की आबादी का तेजी से स्वरूप परिवर्तन 

सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि लगभग 50 लाख बाँगलादेशियों के पश्चिम 
बंगाल में घुस जाने का अनुमान है। उनके सीमावर्ती 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, 
मालदा, पश्चिम दिनाजपुर और कूच बिहार के जिलों में फैल जाने से अंतरराष्ट्रीय 
सीमा के साथ-साथ लगनेवाले हजारों गाँवों में आबादी का स्वरूप बिलकुल बदल 


गया हे। 


पश्चिम बंगाल में विदेशियों की भारी घुसपैठ 

पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार इस 
घुसपैठ को रोकने की बजाय इन विदेशियों को राजनीतिक शरण देती हैं। अब इन 
दोनों दलों के नेताओं के संरक्षण में एजेंटों द्वारा घुसपैठ की व्यवस्था की जा रही 
है। इन दोनों दलों के नेतागण सत्ता हथियाने की कोशिश में इन विदेशियों के नाम 
मतदाता-सूचियों में लिखवा रहे हैं। इस अवैध आत्रजन के फलस्वरूप 100 से 
ज्यादा निर्वाचन-क्षेत्रों में चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा। इस घुसपैठ के 
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर होंगे। 50 लाख से 
अधिक अवैध आब्रजकों के घुस जाने से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत 
दबाव पड़ रहा है। सीमावर्ती जिलों में तस्करी, देह-व्यापार, नशीले पदार्थों की 
बिक्री और हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाओं की 
खबरें छप रही हैं जिनमें स्वदेशी भू-स्वामियों को जबरदस्ती अपनी जमीन-जायदाद 
बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी भारत-बाँगलादेश 
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सीमा के साथ-साथ एक ऐसी पट्टी बनाने की कोशिश की जा रही हे, जिसमें 
पूर्णतया बॉगलादेशी ही रहते हों। यह पश्चिम बंगाल पर एक चुपचाप, किंतु 
योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या के धावा बोल देने का सूचक है। 


त्रिपुरा 

आदिवासी टी.एन.वी. उग्रवादी त्रिपुरा में अपना काम कर रहे हें। निर्दोष 
नागरिकों को गोली मारकर वे बाँगलादेश में चले जाते हैं, जो उनके लिए सुरक्षित 
शरण-स्थल बना हुआ है। आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए 
त्रिपुरा को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। 


सिक्किम 


इस समय 70,000 से भी ज्यादा बांगलादेशी सिक्किम में रह रहे हैं। 4 लाख 
से भी कम आबादीवाले राज्य में, जो हिमालय के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में 
स्थित है, इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों की उपस्थिति विभिन्न सामाजिक व 
आर्थिक विकृतियाँ पैदा करने के अतिरिक्त भारत की सुरक्षा के माहोल के लिए 
खतरनाक बन सकती है। 


बिहार 


बिहार के मामले में यद्यपि इस राज्य की सीमा बॉगलादेश की अंतरराष्ट्रीय 
सीमा के साथ नहीं लगती, किंतु इसका पूर्णिया जिला तथा किशनगंज सबडिबीजन 
पश्‍चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की सीमा पर स्थित हैं, जहाँ से 
घुसपैठिये बड़ी आसानी से घुस जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि बिहार 
राज्य में दस लाख बांगलादेशी छितराए पड़े हैं। कांग्रेस (इ) की राजनीतिक 
छत्रछाया में इन घुसपैठियों ने बिहार में धोखे से वह जमीन भी हथिया ली है, जो 
संथालों में बटने के लिए रखी गई थी। विदेशियों के बहुत बड़ी संख्या में मतदाता 
बन जाने के मामले न केवल पूर्णिया और किशनगंज में ही पकड़े गए हैं, अपितु 
कटिहार, सहरसा और संथाल परगना में भी इनका पता लगा है। बिहार में स्थिति 
बहुत ही भयानक हो गई है। 


उड़ीसा 


उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी घुसपैठ की सूचना मिली है। हाल के महीनों 
में एक लाख से अधिक बाँगलादेशी इस राज्य के बालासोर, कटक और पुरी जिलों 
में घुस गए हैं। 
ये बाँगलादेशी घुसपैठिये पूर्वी राज्यों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि धीरे-धीरे 
देश के विभिन्न भागों में फैल गए हैं। इनकी बस्तियाँ लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों 
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दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़ हैदराबाद, आदि में भी छितराई हुई हैं। अकेले दिल्ली में 
इनकी संख्या 3,00,000 पार कर जाने का अनुमान है। 


राजस्थान 

राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले पाकिस्तानी 
घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या का निशाना बने हुए हैं। पाकिस्तान की भारत से 
लगनेवाली 1547 किलोमीटर लंबी सीमा गंगानगर से कच्छ तक फैली हुई है। इस 
पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की केवल 148 चौकियाँ हैं, जो घुसपैठ को रोकने 
के लिए सर्वथा अपर्याप्त हैं। 1971-81 के दौरान बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर 
जिलों की जनसंख्या में क्रमशः 48 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई। इसके विपरीत संपूर्ण राजस्थान में वृद्धि की दर 33 प्रतिशत रही। इन घुसपैठियों 
ने राजनीतिक छत्रछाया में शनैः शनैः जमीन-जायदाद खरीद ली है और पाकिस्तान 
के रहनेवाले बहुत से मजदूर राजस्थान नहर योजना में काम कर रहे हैं। 


गुजरात 

गुजरात में कच्छ का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। अवैध रूप से सीमा-पार 
करनेवालों का नियमित ताँता बँधा हुआ है, और फिर ऐसे लोगों की काफी संख्या 
है जो बैध अनुमति-पत्र लेकर तो आते हैं किंतु अपने देश नहीं लौटते। न तो राज्य 
सरकार और न ही केंद्रीय सरकार ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने 
की कोई कोशिश करती है। 1980-85 के दौरान (जैसा सरकारी दस्तावेजों से पता 
लगता है) 10,326 पाकिस्तानी लोग वैध अनुमति-पत्र लेकर कच्छ में आए, किंतु 
उनमें से केवल 195 ही वापस लौटे। कच्छ में भी उन्होंने वही तरीका अपनाया, जो 
वे बंगाल में अथवा अन्यत्र अपनाए हुए E सबसे पहले ये अवैध आत्रजक 
अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार करते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक छिपे रहते हैं और 
तत्पश्चात्‌ वे अपने आपको सस्ते मजदूरों के रूप में पेश करते हैं और बाद में राशन 
कार्ड की माँग करते हैं। एक बार जब इनके पैर जम जाते हैं तो वे मतदाता-सूचियों 
में अपना नाम लिखवाने के लिए राजनीतिक छत्रछाया की तलाश करते हैं। 


केरल 
ऐसे पाकिस्तानी लोगों की भरमार है, जो वैध अनुमति-पत्र लेकर भारत आते 


हैं, किंतु अनुमति-पत्र की अवधि बीत जाने पर भी यहीं बैठे रहते हैं। स्वयं केरल 
सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि लगभग 2000 पाकिस्तानी लोग 
मियाद खत्म हो जाने के बाद भी उनके राज्य में रह रहे हैं। यह बड़े अचंभे की 
बात है कि राज्य प्रशासन के पास इन विदेशियों की पूरी जानकारी है, इसके 
बावजूद उन्हें वापस भेजने के लिए कोई काररवाई नहीं की गई। 
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राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा 

भारतीय जनता पार्टी की राय में पाकिस्तानियों और बॉगलादेशियो का इतनी 
भारी संख्या में यहाँ आना न केवल अपनी अधिक आबादी को कम करने की 
एक चाल है, अपितु बे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ उसके अंदर 
विदेशियों की घनी बस्तीवाली एक ऐसी पट्टी बनाना चाहते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा 
के लिए हमेशा के लिए खतरा बना रहे। यह वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रबुद्ध जनमत 
ने अभी तक इसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया, जिसकी बजह से राष्ट्र को सुरक्षा 
खतरे में पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी इस जनसंख्या के मौन आक्रमण से उपजे 
राजनीतिक खतरों के बारे में राष्ट्र को सचेत कर देना चाहती है। 

भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्था 
की सिद्धि के लिए इन विदेशियों का प्रयोग करना न केबल असंवैधानिक है, 
अपितु राष्ट्रविरोधी भी है। भारतीय जनता पार्टी की यह माँग है कि घुसपैठ को 
तत्काल युद्ध-स्तर पर रोका जाए। 

इस दिशा में निम्नलिखित उपाय तत्काल किए जाने चाहिए- 

, एक राष्ट्रीय नागरिक पंजिका बनाई जाए, जिसमें जन्म और मृत्यु का 
अनिवार्य रूप से पंजीकरण हो। 

. भारत-बांगलादेश सीमा पर काँटेदार तार की बाड़ लगाई जाए तथा उचित 
सतर्कता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित 
चौकियों की संख्या बढ़ाई जाए। 

3. उड़ीसा में समुद्रतट से घुसपैठ को रोकने के लिए तत्काल कारगर 
काररवाई की जाए। 

. संपूर्ण पश्चिमी सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा पट्टी बनाई जाए। 

. सीमावर्ती राज्यों में फोटो-युक्त पहचान-पत्र दिए जाएँ। 

6. घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें वापस भेजा जाए, किंतु इस प्रक्रिया में 
शरणार्थियों को परेशान न किया जाए। 

, भारत में अपनी मियाद से अधिक रहनेवाले विदेशियों का पता लगाने और 
उनको वापस भेजने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों की अच्छी तरह छानबीन की 
जाए। 

. जम्मू और कश्मीर पुनर्वास अधिनियम को रदूद किया जाए। 


. एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाए जो इस बात का ध्यान रखे कि सीमावर्ती 
क्षेत्रों में आबादी का अनुपात बदले नहीं। 


10. देश को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व 
सैनिकों को फिर से बसाया जाए। 


. मतदाता-सूचियों का विशेष रूप से पुनरीक्षण किया जाए और उनमें से 
विदेशियों के नाम निकाल दिए जाएँ। m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 10-11 अक्तूबर, 1987 


ढुलमुल बिदेश-नीति 

राजीव गांधी की सरकार की सुदीर्घ पक्षाघातग्रस्तता ने हमारी विदेश-नीति को 
समग्रतः, अर्थात्‌ उसके प्रतिपादन, क्रियान्वयन और अन्य देशों से हमारे संबंधों को 
बुरी तरह प्रभावित किया है। संप्रति देश की विदेश-नीति पूर्णतः दिगभ्रांत है। 
अत्यावश्यक राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को ऐसे अनाड़ीपन से कुसंचालित किया जा 
रहा है कि राष्ट्र के तात्कालिक एवं दीर्घकालीन हित संकटग्रस्त हो रहे हैं। 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन तीन मुददों पर सरकार की 
विफलता को उजागर करना चाहती है-- 

क. खाड़ी के देशों का युद्ध, 

ख. फौजी की हाल की घटनाएँ, और 

ग. श्रीलंका की भयावह स्थिति 

ईरान-इराक के सात वर्ष के युद्ध के दौरान अरब की खाडी में हुए हाल के 
गहरे बिगाड़, विदेशी नौ सेनाओं के वहाँ हुए जमाव, भारतीय व्यापारिक जहाजों पर 
हुई गोलाबारी एवं संयुक्‍त राज्य अमेरिका द्वारा उस क्षेत्र में स्वतःस्वीकृत पुलिस 
की भूमिका ग्रहण करने के बावजूद हमारी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। पश्चिम 
एशिया के इस क्षेत्र में होनेवाले घटनाक्रम से भारत के सुरक्षा-संबंधी हित गंभीर 
रूप से प्रभावित होंगे जिनके बारे में हम उदासीन नहीं रह सकते। 

फौजी में सेना द्वारा दूसरी बार सत्ताग्रहण के फलस्वरूप इस समस्या को 
बातचीत से हल करने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। यह प्रसंग राजीव गांधी की 
सरकार के कूटनीतिक दिवालियेपन को साफ दर्शाता है। सेना द्वारा बवांद्रा की 
निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर पहली बार सत्ता हथियाए जाने के बाद यदि 
भारत सरकार ने प्रभावशाली पहल की होती तो आज स्थिति में जो इतनी विकृति 


आई है, वह नहीं आती। 
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अब यह सिद्ध हो चुका है कि उक्त क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों के संबंध 
में संयुक्त राज्य अमेरिका का अवबोध फोजी के आंतरिक घटनाक्रम पर 
पड़नेवाला सर्वप्रमुख बाहरी प्रभाव है। इस तथ्य को उस द्वीपीय प्रदेश में भारतवंशियों 
की बृहत्‌ जनसंख्या के साथ फीजी द्वारा बरते जा रहे वर्णभेद को तथा मानव-अधिकारों 
और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखने पर राजीव सरकार 
का रवैया पूर्णतः अनुचित ठहरता है। 
हम सरकार के इस रवैये की निंदा करते हुए यह माँग करते हैं कि सरकार 
इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उसने फीजी में भारतवंशियों के हितों को सुरक्षित 
करने एवं लोकतंत्र का पुनरुद्धार करने के लिए क्या किया है? हमारी यह भी 
माँग है कि फौजी में हो रही इस त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार अविलंब 
राष्ट्रमंडल में शक्तिशाली कदम उठाए। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन पर उद्वेग 
प्रकट करती है। लोकतंत्रवादी चीन गणराज्य के साथ बंधुत्वपूर्ण शांतिमय संबंध 
और उसके साथ सीमा विवाद का शीघ्र निपटारा निश्चित ही मान्य है, किंतु तिब्बत 
के आंतरिक घटनाक्रम तथा उसके प्रति समग्र अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की चिंता 
आदि मुद्दों को भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 
हमारे देश की श्रीलंका संबंधी नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन द्वारा राजीव 
सरकार ने देश को अपयशभाजन बना दिया है, और सन्‌ 1962 के बाद हमारे 
राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक क्षतिग्रस्त कर दिया है। 
बचकानेपन को ही नीति बनाकर श्री राजीव गांधी ने अपनी वार्त्ताओं के द्वारा 
बिना किसी पुष्ट आधार के, एक अन्य देश में शांतिरक्षक की भूमिका अदा करने 
को जिम्मेदारी अपने देश के ऊपर थोप दी। एक बहुत पुरानी सामाजिक एवं 
जातीय समस्या को सुलझाने के लिए दो सरकारों के बीच किया गया एक 
प्रशासकीय समझोता भ्रांतियश समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया और बाद में 
उसे इस शताब्दी का सबसे बड़ा समझौता घोषित किया गया। भारतीय शांतिरक्षक 
सेना को श्रीलंका की सरकार के हुक्म के अधीन रखना एक अभूतपूर्व कदम है। 
भारत के लिए इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब यह श्री राजीव 
गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्‍न नहीं रहा। अब तो तमिलनाडु में हमारी घरेलू 
नीति, हमारे राष्ट्रीय हित, सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध और वस्तुतः 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति, सभी कुछ इसकी वजह से दाँव पर लग 
गए हें। वर्तमान कठिन गत्यवरोध में राष्ट्र को डालने की पूरी जिम्मेदारी राजीव 
सरकार की है। 
भारतीय जनता पार्टी यह माँग करती है कि श्रीलंका में तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति 
पर विचार करने के लिए तत्काल संसद्‌ का अधिवेशन बुलाया जाए और इसकी तैयारी 
के लिए सरकार अविलंब श्रीलंका के बारे में एक विस्तृत श्वेत-पत्र जारी करे। [1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 6-8 मई, 1986 


श्रीलंका की स्थिति 

श्रीलंका में स्थिति सुधरने का कोई संकेत नजर नहीं आता। यह बड़ी तेजी 
से बिगड़ती जा रही है। कड़बाहट बढ़ती जा रही है। हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही 
है। दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए उग्र रुख और सख्त होते जा रहे हैं। देश लगभग 
उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से लौटना मुश्किल है। वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति 
का अनिवार्य परिणाम हुआ हैः खून-खराबा, नरसंहार, आर्थिक विनाश और 
सामाजिक कष्ट। 

भारतीय जनता पार्टी की राय में हमारे निकटतम पड़ोसी देश में इन 
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटने से भारतवासियों को चिंता होना लाजमी है। बहुत 
बड़ी संख्या में तमिल नागरिकों एवं श्रीलंका के निवासियों की दयनीय स्थिति को 
देखकर शिक्षा, सरकारी नौकरियों, आर्थिक अवसरों और पुनर्वास जैसे विभिन्न 
विषयों के बारे में उनके प्रति किए जा रहे निरंतर शत्रुतापूर्ण भेदभाव को देखकर 
तथा राज्य के तंत्र के द्वारा उनके निर्मम दमन को देखकर प्रत्येक भारतवासी के 
मन में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति उपजती है। भारत में इस संबंध में जो 
अत्यधिक सामाजिक तनाव पैदा हो गया है, उसके प्रति भारत सरकार असंवेदनशील 
नहीं रह सकती। भारतीयों के साथ श्रीलंका के तमिलों के जो ऐतिहासिक जातीय 
संबंध हैं तथा उनमें जो मुहब्बत और प्यार का रिश्ता है, उसकी वजह से भारतीयों 
को उनके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त, कोई भी सुसभ्य 
सरकार दुनिया के किसी भी भाग में, और विशेष रूप से एक ऐसे देश में जो हमसे 
कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है, मानवता के नाते अपने भाइयों के मूलभूत 
मानवाधिकारों के संगठित रूप से व्यापक एवं निरंतर होनेबाले हनन की ओर से 
आँखें नहीं फेर सकती। 

भारत सरकार ने श्रीलंका के जातीय मुद्दे को हल करने में मदद करने के 
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लिए जो कूटनीतिक पहल की थी, वह बिलकुल विफल हो गई है। भारत सरकार 
के निष्फल मध्यस्थता के प्रयत्नों के फलस्वरूप श्रीलंका निवासी तमिलों की 
हालत और खराब हुई है। उस देश में मूलभूत मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन 
अब भी जारी है, जिसका असर हमारी घरेलू नीतियों पर निश्चित ही होगा। अब 
हमारी सरकार के पास कोई सार्थक कूटनीतिक चाल बाकी नहीं बची है। 
श्रीलंका के नागरिकों में बहुसंख्या सिंहलियों की है, जो बुद्ध धर्म को 
माननेवाले हैं ओर उसी पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास 
नहीं कर सकती कि श्रीलंका के लोगों ने विश्व के इस महान्‌ अवतार की शिक्षाओं 
को पूर्णतया भुला दिया होगा। बुद्ध धर्म का जन्म हिंदू धर्म से हुआ है। ये दोनों 
साथ-साथ चलते रहे हैं। यहाँ तक कि इन दोनों में पूर्ण शांति और संघर्ष अथवा 
हिंसा से मुक्ति के लिए होड़ लगी हुई थी। महान्‌ बुद्ध के सिद्धांत सिंहलियों और 
तमिलों के लिए, जो एक-दूसरे पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, मरहम लगाने का 
काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़नेवाले दोनों समुदायों की 
श्रीलंका के धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेताओं के साथ परस्पर प्रेम और सौहार्द्र की 
स्थापना करने हेतु बातचीत के लिए पहल करेगी। एक बार जब उन्हें यह अनुभव 
हो जाएगा कि जातीय एवं नस्ली विवाद भ्रामक हैं तो उनमें आपस में झगड़े की 
बड़ी वजह खत्म हो जाएगी। 
एक और उत्साहजनक बात यह है कि श्रीलंका की सरकार को अब यह 
अनुभव होने लगा है कि राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा और उसमें 
दूसरों से हिस्सा बैंटाना होगा। तमिलों को यह अनुभव होना चाहिए कि वे सभी 
प्रकार से बराबर के नागरिक हैं, और श्रीलंका की कानून व्यवस्था में से संवैधानिक 
अथवा कानूनी हीनता के सभी संकेत खत्म कर दिए जाने चाहिए। अगर इस संबंध 
में अधिकारों का कोई स्थायी विधेयक तैयार किया जाए, जिसे कानूनी तरीके से 
लागू किया जा सके तो यह स्वागतयोग्य कदम होगा। उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्रों में तमिल 
इलाकों को श्रीलंका की प्रभुसत्ता और अखंडता के ढाँचे के अंदर अधिकतम 
स्वायत्तता दे दी जाए। 
भारतीय जनता पार्टी का यह विचार है कि यद्यपि यह संघर्ष जातीय एवं 
राजनीतिक बताया जाता है, परंतु अंतिम विश्लेषण में बुनियादी रूप से यह आर्थिक 
है। श्रीलंका के तमिलों को वहाँ के नागरिकों को राज्य द्वारा दिए जानेवाले लाभों 
और अंशदान में तथा आर्थिक उपलब्धियों में अपना बराबर का हक मिलना चाहिए। 
पार्टी इस बात का स्वागत करती है कि लोग इस बात को अब अनुभव करने लगे 
हैं कि लोगों की आहत भावनाओं पर, विशेष रूप से श्रीलंका के शिक्षित तमिल 
युवकों की भावनाओं पर, आर्थिक न्याय ही मरहम लगाने का काम कर सकता 
है। श्रीलंका सरकार को क्षमता और ईमानदारी से यह कोई बाहर को बात नहीं 
है कि वह आर्थिक लाभो का न्यायोचित तरीके से वितरण सुनिश्चित करे। 
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भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष में रत तमिल गुटों को भी यह चेतावनी देना 
चाहती है कि यदि वे एक-दूसरे के खिलाफ हत्या और हिंसा का आश्रय लेंगे तो 
राज्य की हिंसा के विरुद्ध प्रतिवाद करने का उनके पास कोई औचित्य नहीं रह 
जाएगा। आपसी झगड़ों से उनके उद्देश्य को ही हानि पहुँचेगी। अतः उन्हें आपस 
में मिल-जुलकर एक आवाज से बोलना चाहिए, ताकि उनकी आवाज को उचित 
महत्त्व मिले और उनकी साख भी बन जाए। 

भारतीय जनता पार्टी यद्यपि इस बात को स्वीकार करती है कि हिंसा 

भड़कने के लिए पर्याप्त कारण हैं, परंतु फिर भी वह इसके प्रयोग को माफ नहीं 
कर सकती और न ही इसका समर्थन कर सकती है। इसके साथ ही भारतीय 
जनता पार्टी एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के जो संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल 
का सदस्य है, टुकड़े-टुकड़े करने के लिए आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं कर 
सकती। 

यद्यपि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि तमिलों के साथ पूर्ण न्याय 
किया जाए और वह उन्हें यह न्याय दिलाने की कोशिश भी करेगी, परंतु एक 
जिम्मेदार देश के जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में उसकी कुछ सीमाएँ हैं, 
जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 

शांति बातचीत के मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है, और इसे प्राप्त करने 


तथा मजबूत बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की जानी चाहिए। 
DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 19-21 जुलाई, 1985 


परमाणु बम 


भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के अपने कार्यक्रम 
को जारी रखने पर गहरी चिंता व्यक्‍त करती है। उसे इस बारे में रत्ती-भर भी संदेह 
नहीं है कि पाकिस्तान के प्रतिवादों के बावजूद उसके द्वारा परमाणु बम जैसे 
खतरनाक हथियार को बनाने का यह प्रयास केबल भारत को भयभीत करने के 
इरादे से किया जा रहा है और यह हमारे देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए 
भयंकर संकट पैदा कर सकता है। 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के हाल के वकतव्यों के कारण भी लोगों के मन 
में गंभीर आशंकाएँ पैदा हुई हें । यद्यपि प्रधानमंत्री की बातों से ऐसा आभास होता 
है कि सरकार के पास ऐसी निश्‍चित जानकारी हे कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने 
जा रहा है, तथापि उनसे यह पता नहीं लगता कि देश को इस खतरे का मुकाबला 
कैसे करना चाहिए, इस संबंध में प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई स्पष्ट बात है। 

भारतीय जनता पार्टी का यह दूढ़ मत है कि यह अत्यधिक गंभीर प्रश्‍न है 
तथा इस पर विचार वैसे सतही और सरसरी तौर पर नहीं किया जाना चाहिए जैसा 
कि प्रधानमंत्री करते प्रतीत होते हैं। 

पाकिस्तान सरकार को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा 
कूटनीतिक क्षेत्रों की मार्फत की गई काररवाई का कोई असर नहीं हुआ है। 

भारतीय जनता पार्टी को अब यह विश्‍वास हो गया है कि ऐसे गंभीर मामले 
में, जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा है, अब और अधिक 
समय तक देश दुलमुल और पलायनवादी नीति को नहीं अपना सकता। भारतीय 
जनता पार्टी यह घोषणा भी करना चाहती है कि पाकिस्तान की धमकी का 
मुकाबला करने के लिए भारत को एक या दूसरी बड़ी शक्ति के छाते के नीचे 
चाहे-अनचाहे ठेल देने के विचार का भी समर्थन वह कदापि नहीं कर सकती। 
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अतः भारतीय जनता पार्टी इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न के संबंध में स्वयं को 
विश्वास में लेने के लिए सरकार का आह्वान करती है। पाकिस्तान से प्राप्त 
समाचारों से यह पता लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम का खतरा वास्तविक 
है और इसके लिए तुरंत आवश्यक काररवाई करने को जरूरत है। अतः भारतीय 
जनता पार्टी सरकार का आह्वान करती है कि वह अपना परमाणु बम बनाने के 


लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अहमदाबाद 31 मार्च-2 अप्रैल, 1984 


दक्षिण एशिया के शिखर सम्मेलन का आयोजन 

प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा देश की सुरक्षा से संबंधित 
वक्तव्यों से चिंता घटने की बजाय बढ़ी है। सारा देश विस्मित है। ऐसा लगता है 
कि सरकार और उसके प्रबक्ता देश के प्रति बाह्य खतरों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने 
की जोरदार होड़ में लगे हैं। विदेश मंत्री महोदय ने यह बात स्मरण कराई है कि 
प्रधानमंत्री 1980 से इस प्रकार की घोषणा करती आ रही हैं। इसके बावजूद यदि 
लोग अभी तक समझ नहीं पाए तो इसका कारण यही है कि सरकार भारी खतरे 
को केवल गोल-मटोल बात कहकर रह जाती है, उसकी ठीक व्याख्या नहीं 
करती। 

भारतीय जनता पार्टी इस बात पर गंभीर चिंता प्रकट करती है कि परस्पर 
विरोधी वक्तव्य यह दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा और विदेश नीति के आकलन और 
उनके क्रियान्वयन के विषय में सरकार स्वयं संभ्रमित है। अतः आश्चर्य नहीं कि 
जिस ढंग से देश को खतरे के प्रति सचेत किया जा रहा है, वह स्वयं अपने 
उद्देश्य को पराजित कर रहा हो। बार-बार “भेड़िया आया' की आवाज लगाते 
रहने से उस ऊँचे आसन मात्र की ही नहीं, जिससे यह चेतावनी दी जा रही है, 
अपितु स्वयं देश की सुरक्षा की असंदिग्ध महत्ता का वजन भी घटता है। 

भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा 
आंतरिक और बाह्य खतरों से संरक्षण का विषय कोई संस्थागत राजनीति का 
विषय नहीं है। इस विषय में हमारी चिंता और जिज्ञासा संकुचित राजनीतिक हितों 
से पूर्णतः परे है। इसे कदापि चुनावी नारेबाजी का विषय नहीं बनाना चाहिए। परंतु 
ठीक इसी कारण से सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषयों को भी चुनावी 
लाभ के धुँधलके से अलग हटाकर नहीं देख सकता। हमारी विदेशी मामलों और 
प्रतिरक्षा की नीतियों पर भी राष्ट्रीय मतैक्य के न उभरने से काफी खिंचाव है। 
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राष्ट्रीय हितों के साथ प्रतिबद्धता का अर्थ विषय के प्रति आँखें मूँदना नहीं है। 
भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण नाजुक विषय पर सबको 
पूर्ण प्रतिबद्धता तथा विभिन्न राजनीतिक विचारवालों के बीच उद्देश्यपरक, 
व्यावहारिक तालमेल होना चाहिए। हम अब भी इस विषय में राष्ट्रीय मतैक्य का 
आह्वान करते हैं। 
ऐसे मतैक्य की पुनर्प्राप्त के लिए आवश्यक है कि सरकार देश और जनता 
को विश्वास में ले तथा देश की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत खतरे के अपने आकलन 
को सीधे और सरल रूप में सबको समझाए। यदि इस प्रकार की पहल नहीं की 
जाती है तो सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप अवश्य लगा रहेगा कि वह इस विषय 
में भी आंतरिक राजनीति का खेल खेल रहा है। 
यदि वास्तव में सरकार सुरक्षा को सर्वोपरि चिंता का विषय मानती है तो उसे 
राष्ट्रहितों को भी सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। परंतु इस बात का सबूत कि सरकार 
ऐसा नहीं करती यह है कि सामरिक महत्त्व के सीमा प्रदेशों में सरकार जानबूझकर 
निष्क्रिय बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। 
जो पहले असम में किया गया, अब वही सब पंजाब में दोहराया जा रहा है। 
कश्मीर में, जहाँ कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, वहाँ जानबूझकर अस्थिरता 
पैदा की जा रही है। सदैव राष्ट्रीय झंडा उठाए रखने का दिखावा करने की सत्तारूढ़ 
दल की प्रवृत्ति से कुछ ऐसी झलक मिलती है कि वह देशभक्ति का एकमात्र 
ठेकेदार बनकर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। देशभक्ति किसी एक व्यक्ति की 
बपौती नहीं है और न ही मुट्ठी भर लोग देशभक्ति की व्याख्या कर सकते हैं। 
देशभक्त की भावना का कोई दलगत अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
भारतीय जनता पार्टी सदैव पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सद्भाव की नीति 
की हामी रही है। हमने कभी किसी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें 
इस भूखंड में महाशक्तियों के अनन्य हितों के अस्तित्त्व को माना गया हो। दक्षिण 
एशिया के क्षेत्र में केबल बहाँ के देशों का ही दखल, उनकी जनता के हित ही 
सर्वोपरि हैं, न कि अमेरिका अथवा रूस के। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 
इस विषय में जनता सरकार की सफलता के विपरीत वर्तमान सरकार की पड़ोसी 
देशों के प्रति रोब-दाब की नीति के कारण एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न 
हो गया है। इसी कारण संपूर्ण दक्षिण एशिया की वर्तमान आवश्यकताओं के ठीक 
विपरीत महाशक्तियाँ अनिवार्यंतः इस ओर आकर्षित हो रही हैं। 
भारतीय जनता पार्टी का मत है कि अब सार्थक पहल करने का समय आ 
गया है। यह पहल इस क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थायी शांति स्थापित करने 
के लिए की जानी चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि 
अफगानिस्तान में रूसी कब्जे से प्रारंभ हुए घटनाक्रम को हम दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम 
और पश्‍्चिम-एशिया में महाशक्तियों की बढ़ती हुई उपस्थिति का एक भाग मान 
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कर चलें। अतः हमें अफगानिस्तान में घटी घटनाओं, उसके साथ हिंद महासागर 
में महाशक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के अलावा खाड़ी में ईरान और इराक के 
बीच चल रहे दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध को भी अपने सुरक्षा चिंतन में सम्मिलित करना 
होगा। हमारा विश्वास है कि इन तीनों को एक ही क्षेत्र के उपभाग मानकर चले 
बिना हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सार्थक और प्रभावी काररवाई 
की दिशा में पहल नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा-स्थिति को बिगाड़ने में 
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देना भी एक बड़ा कारण है। हमारे लिए 
यह चिंता का विषय अवश्य है, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि हथियार देना 
कारण की अपेक्षा परिणाम अधिक है। इसका वास्तविक कारण यह हे कि हमारे 
अड़ोस-पड़ोस में महाशक्तियों के हित-संबंध पैदा हो गए हैं। इस क्षेत्र के देशों के 
लिए आवश्यक है कि वे यहाँ अमेरिका और रूस के हितों की प्राथमिकता को 
अमान्य करने के साथ उन्हें इस इलाके से बाहर निकालने की दिशा में भी ठीक 
पहल करें। 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान--दोनों में से कोई भी शस्त्रो 
की नई दौड़ में पड़ने की स्थिति में नहीं है। महाशक्तियों की दृष्टि से सामरिक 
महत्त्व का क्षेत्र बनने से पहले भी इस क्षेत्र के देशों के लिए हिंद महासागर का 
सदा भारतीय महत्त्व रहा है। हम इस सर्वोपरि तथ्य को उनलोगों के हितों के 
अधीन नहीं कर सकते, जो सारी दुनिया को आपस में बाँटे रखना चाहते हैं। खाड़ी 
की दुःखद लड़ाई और होमरूज की जल-ग्रीबा के बंद होने के भय (जिसके कारण 
विकसित देशों तक तेल पहुँचना रूक सकता है) के पीछे भी महाशक्तियों के हितों 
की प्रधानता का सिद्धांत निहित है। यदि महाशक्तियाँ खुले अथवा परोक्ष रूप से 
इस युद्ध से न जुड़ी होतीं तो फेसला कभी का हो चुका होता। 
भाजपा का मत है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सम्मेलन के तत्त्वावधान में 
अब तक की गई पहल में अकारण ही अफसरशाही की एहतियात बरती गई है। 
इस प्रकार का सम्मेलन युक्तिसंगत, उपयोगी और प्रशंसनीय है, परंतु इस क्षेत्र में 
शांति की खोज के पीछे एक दूढ़ राजनयिक विश्वास की प्रेरणा का अभाव है। 
इसी कारण इस दिशा में यथेष्ट प्रगति नहीं हो पाई है। 
अब नवीन दिशाएँ खोजने का समय आ गया है। जिन खतरों की चर्चा की 
जा रही है, यदि वे सच हैं तो अब अधूरेपन से काम नहीं चलेगा। असामान्य 
स्थितियों का सामना सामान्य प्रत्याचरण से नहीं किया जाता। समय की माँग है 
कि छोटे राजनीतिक खिलवाड़ से अलग हटकर हम एक ऊँचे राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
के साथ एकजुट होकर दक्षिण एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति की 
खोज प्रारंभ करें। हमारा आग्रह है कि इस उद्देश्य को लेकर दक्षिण एशिया का 


एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया जाए, जो अन्य बातों के साथ निम्नलिखित 
दिशा में भी कार्य करे-- 
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1. अफगानिस्तान के संबंध में एक ऐसी संयुक्त क्षेत्रीय नीति तैयार की जाए, 
जिससे उसकी स्वतंत्रता और उसकी तटस्थ स्थिति की आश्वस्ति हो सके 
तथा वहाँ किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो। 

2. इस क्षेत्र के देशों की ओर से हिंद महासागर से महाशक्तियों के हटने तथा 

दियागोगार्शिया जैसे सब नाविक अड्डे तोड़ दिए जाने की माँग की जाए। 
` महाशक्तियाँ ईरान-इराक युद्ध में दखल देना बंद करें तथा यह युद्ध शीघ्र 
समाप्त हो। 

4. भयंकर अभाव और गरीबी के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना दक्षिण एशिया 
के लोगों का मूल कर्तव्य है, चाहे वे किसी भी देश के हों। जब तक 
हमारा आज का नेतृत्व अन्य सभी मतभेदों को भुलाकर इस संकट का 
मुकाबला करने के लिए पहल नहीं करेगा, तब तक जनता इन जंजीरों 
से मुक्ति नहीं पा सकेगी। 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


नई दिल्ली 13-14 अप्रैल, 1983 


वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति : सामान्य समीक्षा 


वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति 


वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अत्यधिक कटुता व तनाव व्याप्त है। विश्व 
में प्रभुता और सामरिक श्रेष्ठता के लिए महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता अन्य 
सभी चीजों को पीछे छोड़ चुकी है। एक-दूसरे का विनाश करने के साधनों को 
खोज जारी है, जिससे विश्व परमाणु विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। हथियारों के 
इस उन्मादी दौर में विश्व में हथियारों पर प्रतिदिन 150 मिलियन डॉलर से अधिक 
खर्च किया जा रहा है, जबकि अधिकतर लोग भूखे, आश्रयविहीन और अन्य 
आवश्यक वस्तुओं से वंचित हैं। मृत्यु के अधिक बड़े और शक्तिशाली साधनों 
के सामने अधिक न्यायोचित विश्व व्यवस्था की खोज करना अर्थहीन हो जाता है। 
यह गहरी चिंता का विषय है कि एशियाई और अफ्रीकी देशों की भूमि पर संघर्ष 
की सर्वाधिक नाजुक स्थिति बनी हुई है। इस भयंकर परिदृश्य में अधिकतर राष्ट्रों 
का महाशक्तियों के खेमे से दूर रहने की इच्छा व्यक्त करना तथा अपने कार्य 
में सार्वभौमिक स्वतंत्रता को दरशाना ही एकमात्र उद्धारक रास्ता है। गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन में अपना योगदान देकर इसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है । विशुद्ध 
गुटनिरपेक्षता इस अभिव्यक्ति की अनिवार्यता है जहाँ राष्ट्र न सिर्फ सार्वभौम होते 
हैं, बल्कि पूरी तरह से ऐसे दिखते भो हें । 

इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह मानना 
है कि हाल में ही दिल्ली में सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया 
जाना पूरे देश के लिए संतोष का विषय है। वास्तविक बहस गुटनिरपेक्षता को 
अवधारणा की वैधता को लेकर नहीं है। बहस इसके संचालन को लेकर जारी 
है। यह जो घोषणा की गई है कि भारत सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर तीन वर्षों 
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के अपने कार्यकाल में लीक से हटकर चलने की अनुमति नहीं देगा, यह इस बात 
की मूक स्वीकारोक्ति है कि इस मामले में कुछ भटकाव आया है। भाजपा का 
यह मत है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की इस अवधारणा की प्रमुख रूप से तकसंगतता 
बनी रहेगी, बशर्ते कि यह विशुद्ध गुटनिरपेक्ष आचरण को दरशाए। प्रधानमंत्री द्वारा 
सार्वजनिक तौर पर विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का उपहास करना विदेश नीति को दलगत 
राजनीति के तौर पर पक्षपातपूर्ण बनाने से अधिक कुछ नहीं है। इन्हीं प्रक्रियाओं 
से इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति खत्म होती है। अधिक न्यायोचित विश्व 
व्यवस्था स्थापित करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख आह्वान है और उसके पीछे 
यह सोच है कि सभी मानव एक ही परिवार के हैं। देश के अंदर आर्थिक 
विषमताओं को समाप्त करने हेतु कार्रवाई करते हुए तथा वृहत्तर दक्षिण-दक्षिण 
सहयोग की बहुमूल्य नीति का सक्रिय रूप से पालन करते हुए अधिक न्यायोचित 
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करना आसान होगा। भाजपा का यह 
मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वार्त्ता के दौर से निकलकर आज विश्व के 
सामने उत्पन्न इस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए तैयार होना 
चाहिए। भाजपा यह नोट करती है कि हाल में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में दक्षिणी 
मुद्राकोष की संस्था का गठन किया गया है। इसपर आगे जोर-शोर से कार्य होना 
चाहिए। जब तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हथियारों में पारस्परिक तौर पर कमी करने के 
लिए सहमत नहीं होते तब तक शांति और निःशस्त्रीकरण को तथा उसके तकों 
को आवश्यक विश्वसनीयता नहीं मिल पाएगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता 
को इस आधार पर भी आँका जाएगा कि इस सम्मेलन को महाशक्तियों के छदूम 
युद्धों का मंच बनने से रोकने में कितनी सफलता मिलती है। 


अफगानिस्तान 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गहरी चिंता के साथ इस बात को नोट 


किया कि सातवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन अफगानिस्तान में सोवियत सेना की लगातार 
उपस्थिति के बारे में नई पहल से संबंधित कोई प्रस्ताव लाने में विफल रहा। यह 
समस्या तीन वर्षों से अधिक पुरानी है। इसके निहितार्थ गहरे तथा दूरगामी हैं। यह 
गुटनिरपेक्ष समुदाय, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को सीधे प्रभावित कर रही है। 
जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गैर-आधिकारिक रूप से की गई पहल जारी 
रहनी चाहिए, वहीं गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा भी अधिक जोर-शोर से प्रयास करने की 


जरूरत है। 


पाकिस्तान wa 
भाजपा ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में महाशक्तियों के किसी भी विशिष्ट हित को 


पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हम लोग पड़ोसी देशों के साथ शांति की 
अवधारणा पर दूढ़ता से कायम हैं। उपमहाद्वीप में स्थायी शांति द्विपक्षीय संबंधों को 
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सुधारने की प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में संयुक्त 
भारत-पाक आयोग जैसी संस्था का स्वागत किया जाना चाहिए। तथापि, यह बहुत 
आगे तक कार्य नहीं कर पाई है। दोनों ही सरकारों की ओर से उसे आगे बढ़ने 
से अनावश्यक रूप से रोका जाता है। दोनों देशों के लाखों-लाखों लोगों का 
कल्याण दाँब पर है। भाजपा का यह मत है कि पाकिस्तान विगत के पूर्वग्रहों को 
पाले नहीं रखे। उसे अत्यधिक शस्त्र जुटाने के स्थापित पेटर्न और भारत के 
आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का परित्याग करना चाहिए। इन दो देशों के 
बीच बल प्रयोग नहीं करने के पारस्परिक समझौते को अधिक समय तक नहीं 
टाला जा सकता है। यह एक आवश्यक पहला कदम है। भाजपा इसलिए सरकार 
से यह अनुरोध करती है कि पाकिस्तान के साथ शांति और मैत्री की एक व्यापक 
संधि जल्दी-से-जल्दी की जानी चाहिए। 


चीन 


जहाँ चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हो रहे लगातार 
प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए वहीं सरकार को यह समझना चाहिए कि 
यह प्रयास अब आधिकारिक स्तर पर न करके राजनीतिक स्तर पर किया जाना 
चाहिए। अत्यधिक उम्मीदवाले अनावश्यक उल्लासोन्माद के बिना ही विशुद्ध तौर 
पर ऐसी पहल की आवश्यकता है। 


बांग्लादेश 


गंगाजल संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में बंग्लादेश के साथ किए 
जा रहे प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। इस समस्या के मामले में सीमित 
लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। इस शक्तिशाली नद प्रणाली का 
जल इन दोनों राष्ट्रों के कल्याण को प्रभावित करता है। हमारी संबंधित सरकारें 
इस साझा संपत्ति के मामले में राजनीति करने की स्थिति में नहीं हैं। 

ढाका में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के विदेश सचिवों के हुए हाल के सम्मेलन 
का दायरा सीमित है। भारत को इस सम्मेलन को पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र 
WA की एक बैठक के रूप में आगे बढ़ाने की सोद्देश्यपूर्ण पहल करनी 
चाहिए। ऐसी पहल की अभी बहुत जरूरत है। 


नेपाल 
भाजपा खेदपूर्वक नोट करती है कि भारत-नेपाल व्यापार संधि का अंतिम 
क्षण में जिस तरीके से नवीनीकरण किया गया, वह वर्तमान सरकार के घमंडी रुख 
को दरशाता हे, जो हमारे पड़ोसी को अनावश्यक रूप से ही विरोधी बना देता है। 
यह दोहराने की आवश्यकता है कि जनता सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे 
पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध अत्यधिक सहयोगात्मक एवं रचनात्मक रहा था। 
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भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार से आग्रह करती है कि वह पूरे दक्षिण 
एशिया को शांति का क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य करे। इस प्रकार के प्रयास तथा 
नेपाल द्वारा इस जोन को शांत क्षेत्र घोषित करने का आग्रह एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं हैं। शांति के लिए हमारा प्रयास चयनित आधार पर नहीं होना चाहिए। 


हिंद महासागर 

हिंद महासागर का नाभिकीयकरण तथा इस महत्त्वपूर्ण महासागर में महाशक्तियों 
की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता गहरी चिंता का विषय है। भाजपा को आशा है कि कोलंबो 
में होनेवाले आगामी सम्मेलन में इस समस्या के समाधान की दिशा में प्रगति होगी। 


कंपूचिया 

कंपूचिया की सीमाओं पर हाल के संघर्ष तथा थाई वायु सेना द्वारा बमबारी 
याद दिलाती है कि कंपूचिया का प्रश्‍न दक्षिण-पूर्व एशिया में अभी भी महत्त्वपूर्ण 
बिंदु है। भाजपा किसी भी संप्रभु राष्ट्र की धरती पर विदेशी सेना की उपस्थिति का 
विरोध करती है। कंपूचिया को मान्यता दिए जाने के प्रश्‍न पर वर्तमान सरकार की 
गलत सलाह पर आधारित नीतियों के कारण भारत स्वयं को अवांछनीय स्थिति 
में पाता हे, जहाँ न तो बह अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जोर दे पा रहा है, और 
न ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दृष्टिकोण को अपना पा रहा है जिसके अध्यक्ष की 
जिम्मेदारी वर्तमान में उसी पर है। 


पश्चिमी एशिया 

पश्चिमी एशिया में लगातार जारी गतिरोध को अनिश्‍चित काल तक बने रहने 
की अनुमति नहीं दौ जा सकती। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के 
माध्यम से समस्या का स्थायी समाधान ढूँढ़ा जा सकता है। फैज में हुए अरब 
शिखर सम्मेलन में प्रतिज्ञापित सिद्धांतों में वे परिलक्षित होते हैं। वह दस्तावेज 
पश्चिमी एशिया में सह-अस्तित्व और शांति का आधार है। फिलिस्तीनवासियों 
को उनके देश के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इजरायल को 
लेबनान में नहीं बने रहना चाहिए, वेस्ट बैंक पर अतिरिक्त अधिवास स्थापित 
करना जारी नहीँ रखना चाहिए तथा विश्व जनमत के विरुद्ध दुराग्रही आचरण नहीं 
अपनाना चाहिए। 

इजरायल को निश्चय ही अपना अस्तित्व बरकरार रखने का अधिकार है, 
कितु क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विस्तार करने का ऐसा अधिकार नहीं है, जिसमें 
उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा की अपनी अवधारणा को अपने ही ढंग से 


परिभाषित करने की स्वतंत्रता हो। a ka 
अमेरिका की हाल की यह घोषणा कि वह मध्य अमेरिका में क्यूबा जैसे देशों 


की स्थिति के निर्माण की अनुमति नहीँ दे सकता भी उतनी ही अस्वीकार्य है 
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जितना कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा अपने हित पर जोर दिया जाना। 
निकारागुआ, अलसल्वाडोर और क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों को विदेशी प्रभुत्व एवं 
हस्तक्षेप से मुकत होना चाहिए। 


नामीबिया 


भाजपा नामीबिया के प्रश्न का यथासंभव शीघ्र समाधान करने का अनुरोध 
करती है। दक्षिण अफ्रीका के श्वेत नस्लवादी शासन का कोई नैतिक आधार नहीं 
है। नामीबिया की समस्या के समाधान को अंगोला में विदेशी सेना की उपस्थिति 


से नहीं जोड़ा जा सकता। उस प्रकार के दृष्टिकोण से दो गलतियों को प्रश्नय 
मिलेगा। 


परमाणु निःशस्त्रीकरण 

यह अत्यधिक चिंता की बात है कि जहाँ विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर 
खड़ा है, महाशक्ति संपन्न देश सामरिक हथियारों को सीमित करने के लिए वार्त्ता 
कर रहे हैं और अंतरमहाद्वीपीय दूरी की मिसाइलें भी तैनात की जा रही हें । ऐसी 
स्थिति में निःशस्त्रीकरण मात्र शब्दाडंबर बनकर रह गया है। हम एक-दूसरे पर 
दोषारोपण करते जाने का दृश्य देखते चले आ रहे हैं। सोवियत रक्षा मंत्री द्वारा 
परमाणु विध्वंस की गंभीर चेतावनी दी गई है। विगत दो दशकों में महाशक्तियों 
के बीच संबंध सबसे अधिक उपेक्षायुक्त हो गया है। भाजपा का यह मत है कि 
मृत्यु के ये उपकरण शासन की प्रणाली को ही निष्क्रिय कर देते हैं ओर ये स्वय 
में ही एक बुराई हैं। पूरी मानवजाति के लिए इस खतरे को समाप्त करने को 
ania को मारक शक्ति के अंतर्गत अंकगणित के स्तर तक गिरा देना बेतुका 
है। भाजपा का यह मानना है कि महाशक्तियों को परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा 


में सोद्देश्य आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों का प्रभुत्व ही दाँब पर नहीं है, बल्कि 
पूरी मानवता ही दौँव पर है। 


दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग 

भाजपा के विचार में आज विश्व के सामने उपस्थित प्रमुख चुनौती आर्थिक 
है। बह हमारा साझा संकट' है। यह जीने के लिए कार्यक्रम का प्रश्‍न भर नहीं 
रह गया है। विश्व में खराब होती जा रही आर्थिक दशा विकासशील देशों की 
राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। इसमें और गिरावट आने से 
समाजों के विघटित हो जाने की संभावना बनती है और विश्व के कई भागों में 
अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। एकमात्र रास्ता है विश्व की अर्थव्यवस्था 
में सुधार के लिए सहयोग'। भाजपा सरकार से अनुरोध करती है कि व्यापार और 
बाणिज्य के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के लिए कार्य करने की दिशा में 
शुरुआत की जाए, जिससे दक्षिण एशिया साझा बाजार का मार्ग प्रशस्त हो सके।[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


लखनऊ 21-23 अक्तूबर, 1983 


श्रीमती गांधी का श्री आंद्रोपोब को पत्र 

भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं सोवियत राष्ट्रपति श्री आंद्रोपोव 
से संबद्ध उस प्रकरण के प्रति राष्ट्रीय कार्यकारिणी गंभीर उद्देग व्यक्‍त करती है, 
जिसके अंतर्गत अब यह सिद्ध हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने सोवियत नेता को एक 
गुप्त पत्र भेजा था। यह प्रकरण प्रधानमंत्री द्वारा सरकार के उचित माध्यमों का 
उल्लंघन कर मंत्रिमंडल, संसद्‌ एवं जनता को अंधेरे में रख गुप्त, षड्यंत्रमूलक 
कूटनीति में लिप्त होने के उनके अधिकार के संबंध में बुनियादी सवाल उठाता 
है। 

प्रेस की विविध खबरों एवं इस विषय पर किए गए प्रश्नों पर प्रधानमंत्री द्वारा 
दिए गए टालमटोल भरे, हकलाते उत्तरों से यह प्रकट होता है कि अपने इस गुप्त 
पत्र द्वारा उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों के प्रति विरोधी दलों में सोवियत 
पंचमॉगी के रूप में कार्यरत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध को शिथिल 
बनाने में सोवियत नेता से सहायता मागी थी। यह बहुत ही विस्मयजनक उपक्रम 
है। तत्त्वतः यह देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करना 
है। इसमें और अफगानिस्तान के अभागे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए उस पत्र में 
केवल मात्रा का भेद है, सिद्धांत का नहीं, जिसके द्वारा उन्होंने अपने देश के 
मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सोवियत सेनाओं को आमंत्रित किया था और. 
जो बाद में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण एवं अधिकार का बहाना बन 
गया। यदि अफगानिस्तान के उस प्रधानमंत्री को गोली नहीं मार दी गई होती, तो 
अपने उस उपक्रम के परिणाम के बारे में उसके विचार बहुत लाभप्रद होते। 

यह आश्चर्यजनक है कि इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री ने दूत के रूप में 
सी.पी. आई. के एक सदस्य को चुना। मंत्रिमंडल के उनके वरिष्ठ सहयोगी, भारत 
के रक्षामंत्री, जो उसी वायुयान से मास्को जा रहे थे, प्रधानमंत्री के इस गुप्त उपक्रम 
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से बिलकुल अनभिज्ञ थे। इस प्रकरण से सोवियत अधिकारियों के समुदाय में 
कितनी अवज्ञा और तिरस्कार की भावना उपजी होगी, इसका केवल अनुमान ही 
लगाया जा सकता है। सोवियत सरकार ने इस पत्र कौ विषयवस्तु की जानकारी 
सी.पी.आई. के नेताओं को दे दी। प्रधानमंत्री के पत्र का सोवियत सरकार ने क्या 
उत्तर भेजा, यह नहीं जाना जा सका, क्योंकि अनुमानतः वह भी गोपनीय ही होगा । 
यह निरर्थक तर्क कि श्रीमती गांधी ने वह पत्र अपनी पार्टी कौ अध्यक्षा की 
हैसियत से भेजा था बेकार है, क्योंकि वे अपनी पार्टी को अध्यक्षा और 
प्रधानमंत्री-दोनों हैं, जबकि श्री आंद्रोपोब अपनी पार्टी के महामंत्री और सोवियत 
सरकार के राष्ट्रपति हैं। यह प्रकरण इस व्यापक विश्वास को पुष्ट करता है कि 
श्रीमती गांधी खतरनाक सीमा तक मास्को पर अवलंबित तथा उससे संपृक्त हैं 
और इसी के फलस्वरूप जनता सरकार का विघटन हुआ था। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी माँग करती है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी 
शक्तियों के नाम लिखित सभी गुप्त पत्रों को प्रकाशित करे एवं श्रीमती गांधी की 
गुप्त कूटनीति के समग्र विषय पर संसद्‌ में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करे। इसके बिना 
जनता के मन में भरे संदेह दूर नहीं हो सकते। 
o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 12-14 फरवरी, 1982 


आई.एम.एफ. की क्रियाशील शर्तें 

श्रीमती इंदिरा गांधी के दुबारा सत्ता में आने के बाद से अब तक का सर्वाधिक 
उल्लेखनीय और सबसे ज्यादा खतरनाक घटनाक्रम यह रहा है कि हमारे राष्ट्र को 
सुनियोजित तरीके से और जान-बूझकर विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद के पास 
गिरवी रख दिया गया है। 

हमारी पिछली पीढ़ी ने बड़े-बड़े बलिदान देकर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल 
की थी। लेकिन बड़े दुःख और शर्म की बात है कि वर्तमान शासक अर्थव्यवस्था 
की जरूरत की मौखिक (शाब्दिक) श्रद्धांजलि देते हुए देश की आर्थिक स्वतंत्रता 
का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ताकतों के साथ सौदा कर रहे हैं, केवल इसलिए कि 
अपनी शाहखर्ची को पूरा कर सकें। 

पिछले कुछ माह में हमारी अर्थव्यवस्था के तीन खास पहलू इस स्थिति की 
गंभीरता का खुलासा करते हैं। सर्वप्रथम तो डॉलर की तुलना में रुपए का 
वास्तविक अवमूल्यन हुआ है। अगस्त 1981 से दिसंबर 1981 तक दुनिया की बड़ी 
मुद्राओं के मुकाबले डॉलर का मूल्य, घटा है। पर इसी दौरान रुपए के मुकाबले 
डॉलर मजबूत हुआ है। इस बात का कारण समझ नहीं आता कि क्यों केवल 
रुपया ही डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जबकि स्टर्लिंग, मार्क और येन 
मजबूत हुए हैं? यह कोई विरोधाभास नहीं है, न ही कोई दुर्घटना है; बल्कि 
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों का पालन करने के लिए जान-बूझकर की जा रही 
कवायद है। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ सौदा करनेवाले तत्कालीन वित्तमंत्री श्री 
बेंकटरामन ने ऐसा ही वायदा ऋण आवेदन के साथ अपने ज्ञापन में किया 


था-“कार्यक्रम की अवधि के दौरान सरकार विनिमय दर के संदर्भ में वास्तविक 
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नीति को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है।” 
ऋण देने से पूर्व आई.एम.एफ. द्वारा थोपी गई शर्तों में एक शर्त हमेशा रहती 
है कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए। दूरदर्शी आलोचकों ने इस आशंका के 
संकेत पर अपनी चिंता जताई भी थी, पर सरकार ने एक सिरे से इससे इनकार 
कर दिया। लेकिन जनता को इस इनकार का गूल्य समझने में ज्यादा वक्त नहीं 
लगा। 
हमारी अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है ऋण संकुचन, जो 
बिदेशी नेताओं के इशारे पर दुबारा किया जा रहा है। 
देश में उद्योग और व्यापार का दम घोंटनेवाली ऋण पर जकड़न भी भारत 
सरकार की उस प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो भारत सरकार ने आई.एम.एफ. 
के समक्ष की है। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता की है कि 25 व्यावसायिक क्षेत्रं 
को वित्त वर्ष के दौरान ऋणों की वृद्धि 18.9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इसी 
तरह सरकारी क्षेत्र का बैंक ऋण भी 20.1 प्रतिशत वृद्धि के भीतर सीमित था। 
बिदेशी ऋणदाता से की गई प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए सरकार ने 
उद्योगों को ऋण देना बंद कर दिया है। 
इसके विनाशकारी नतीजे निकले हैं। निजी ब सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में 
उद्योग आहत हैं। उनके पास बुनियादी जरूरतों के लिए भुगतान करने लायक धन 
भी नहीं है। सरकारी उपक्रम भी इसके कोई अपवाद नहीं हैं। निर्माताओं के पास 
बहुत कम कामचलाऊ पूँजी है। उपक्रमों को लकवा मारता जा रहा है। 
अनेक कंपनियों को धन जुटाने के लिए समानांतर अर्थव्यवस्था को शरण 
में जाना पड़ रहा है, जहाँ से 24 प्रतिशत या इससे भी ऊँची ब्याज-दर पर धन 
जुटाना पड़ रहा है। इन सबका प्रभाव जानना आसान है : उत्पादन लागत ऊँची 
जाएगी। चीजें महँगी होती जाएँगी। हालाकि इस जहर को फैलने में अभी कुछ और 
वक्‍त लग सकता है। 
लगभग संपूर्ण औद्योगिक जगत्‌-चस्त्र, विद्युत्‌, ऑटोमोबाइल, चीनी इत्यादिः 
सभी इस नीति से आहत हैं और इसके नुकसानदायक प्रभाब भी प्रकट होने लगे 
हैं। लाखों किसान अपना गन्ना बेच नहीं पा रहे हैं और उनके बकांए की भारी 
रकम चीनी मिलों के पास जमा होती जा रही है। कपास उत्पादक भी समान 
कठिनाई के दौर में हैं। उनकी बिक्री भी बेहद सीमित हो गई है। 
लघु इकाइयां तो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उनके लिए वस्तुओं को आशंकित 
करने की नीति या लघु स्तरीय उद्योग को दाम संबंधी प्राथमिकता देने की नीति 
भी ज्यादातर कागजों पर ही रह गई है। इस नीति को संवैधानिक सम्मति दिलाने 
की बजाय या उसे प्रभावी बनाने की बजाय बिद्यमान नीति पर, और साथ ही लघु 
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उद्योगों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा जा रहा है। यह भी आई.एम.एफ. को भेजे 
गए ज्ञापन के अनुरूप किया जा रहा है, जिसमें इन नीतियों के संबंध में कहा गया 
है कि “इनका कार्यान्वयन ऐसे तरीके से किया जाएगा जो संसाधनों के प्रयोग और 
उत्पादन की कुशलता का पूरा आदर करता हो।” 
तीसरे, आई.एम.एफ. ऋण देनेवाली एकमात्र विदेशी संस्था नहीं हे जिसपर 
हमारे शासक निर्भर हैं। वास्तव में अन्य स्रोतों से उधार लेने की कथा भी अपने 
आप में भयाबह है। 
वर्तमान वित्त वर्ष में भारत सरकार ने करीब 106 करोड़ रुपए विदेशों से 
उधार लेने की अनुमति दी है। इनमें से कोई भी उधार 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि 
ब्याज दर से कम पर नहीं है और कुछ में तो ब्याज दर 20 प्रतिशत तक ऊँची है। 
इन ऋणों का विश्लेषण करने पर सरकार को निष्ठुरता और अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
रुख का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 37 लाख डॉलर का कर्ज तो नई दिल्ली 
में एक पाँच सितारा होटल के वित्त प्रबंध के लिए लिया गया है। 
राजधानी में विलासितापूर्ण होटल बनाने के लिए ऊँची ब्याज दर पर 
अंतरराष्ट्रीय बाजार से उधार लेना कुछ ऐसी चीज है जो हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं 
का मजाक उड़ाती है, बल्कि यह तो ऐसे गरीब देश की आर्थिक समझ का भी 
मजाक है जहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हों और दसियों करोड़ गरीबी रेखा के नीचे 
जीवन बसर कर रहे हों। 
जहाँ आई.एम.एफ. ऋण के पक्ष में जो कुछ भी तर्क दिया जा सकता है कि 
हमारे विदेश व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए इसकी जरूरत है, वहीं अन्य 
हमारे आयात-निर्यात को तर्कसंगत बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत 
है। गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात में कटौती करने तथा निर्यात के रास्ते में मौजूद 
अवरोधों को दूर करने की जरूरत भी है। आई.एम.एफ. के दबाव में आकर 
आयात के उदारीकरण की अपनाई जानेवाली वर्तमान नीति की भी इसी दृष्टिकोण 
के साथ जाँच करने की जरूरत है। नारियल तेल, कच्चे रेशम और कोको के 
साथ-साथ स्टील, सीमेंट, उर्वरक आदि के आयात का भी कोई औचित्य नहीं जान 
पड़ता है। इन क्षेत्रों में हमें पहले अपनी खुद की क्षमता का पूरा उपयोग करना 
-चाहिए। 
वास्तव में रुपए के अवमूल्यन, ऋण आवंटन को अप्रत्याशित रूप से 
जकड़ना और निजी बैंकरों से अपारंपरिक दरों पर रिकॉर्ड स्तर पर त्रण लेना एक 
ही बीमारी के लक्षण हैं : हमारे शासक अपने आडंबरों को पूरा करने के लिए 
भावी पीढ़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय बित्तीय अधिपतियों के पास गिरवी रखने से भी 
नहीं हिचकेंगे ! 
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इस अपराध की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि 
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों में इसकी कोई जरूरत नहीं है। 
ओपेक (तेल उत्पादक राष्ट्रों के संगठन) के दाम कम हुए हैं। कच्चा तेल अब 
पिछले साल की तुलना में प्रति बैरल छह डॉलर कम दाम पर बिक रहा है--यह 
गिरावट करीब 18 प्रतिशत है। हाजिर बाजार में तो दाम और भी कम हैं। 
दरअसल, सस्ते कच्चे तेल का लाभ सस्ते पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की 
शक्ल में उपभोक्ता तक पहुँचाया जाना चाहिए। 
घरेलू मोरचे पर, जब जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने सत्ता सँभाली 
थी तो खाद्यान्न भंडारों में उनके द्वारा सन्‌ 1977 में छोड़े गए अनाज से दुगुनी मात्रा 
में अनाज मौजूद था। पिछले दो साल के दौरान मौसम अनुकूल था और हमारे 
किसानों ने भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया। हमारे कारखानों ने भी बेहतर 
परिणाम दिए। 
लेकिन अर्थव्यवस्था की ताकत को सोचे-समझे ढंग से खोखला बनानेवाले 
बजट प्रावधानों से विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। केवल दस दिन पहले 
रेल भाड़ों में की गई बढ़ोतरी से दाम बढ़ने तय हैं। इसी तरह आम बजट में नए 
कराधान प्रस्तावों से भी दाम बढ़ेंगे। सच्चाई यह है कि सरकार खुद चारों ओर दाम 
बढ़ा रही है और मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण का दावा भी कर रही है। सत्तारूढ़ दल 
में जारी अनिवार्य और संवेदनहीनता से स्थिति और ज्यादा भ्रामक हो रही है। 
उदाहरणार्थ गेहूँ के सरकारी खरीद मूल्य की घोषणा को बिना किसी ठोस 
कारणों के टाला जा रहा है। तय मूल्य किसानों की मेहनत की पूरी कीमत 
चुकानेवाले हों और किसानों को निराशा न झेलनी पड़े कि सरकार विदेशी 
उत्पादकों को कहीं ऊँचे दाम चुकाने को तैयार है, पर देशी किसानों को उचित 
मूल्य भी नहीं दे रही है। नई दोहरी नीति की शक्ल में जिस तरीके से सीमेंट उद्योग 
को अप्रत्याशित लाभ दिया गया है, उससे छोटे भवन निर्माता और सीमेंट आधारित 
लघु उद्योग सीमेंट उत्पादकों की दया पर निर्भर हो गए हैं। सीमेंट उद्योग ने जितनी 
मांग को थी उसे उससे कहां ज्यादा करोड़ों रुपए तोहफे के रूप में दे दिए गए। 
किस सोच के चलते सत्ता ने ऐसा किया, बह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। 
हमारी अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन कोई संयोगवश की गई गलती नहीं है, 
बल्कि यह जानबूझकर किया जा रहा षड्यंत्र लगता है। 
जब शासकों को अपनी जनता से जरूरी बल और समर्थन नहीं मिलता है 
तो चे दूसरे, यहाँ तक विदेशी समर्थन का भी दामन थाम लेते हैं। इंदिरा गांधी 
सरकार की आर्थिक नीति जनता व अपने आपमें विश्वास की कमी को धोखा 
देती है। एक ऐसी सत्ता, जो अपनी विदेश नीति को एक महाशक्ति की ओर और 
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आर्थिक नीति को दूसरी महाशक्ति की ओर झुकाती है तथा अपनी इस कमजोरी 
को गुट-निरपेक्षता की मिसाल बताती है, सामान्य परिस्थितियों में दया की पात्र है। 
लेकिन इसके खतरनाक दुष्परिणाम मामले को गंभीर बनाते हैं। 

अगर लड़ाई आर्थिक आजादी के लिए हो तो राष्ट्र कोई भी तकलीफ झेलने 
को तैयार है। लेकिन देश आज जिस तकलीफ को झेल रहा है, वह एकदम 
विपरीत कारण से है-हमारी अर्थव्यवस्था को एक नए किस्म के साम्राज्यवाद का 
बंधक बनाया जा रहा है। 

ऐसे में संघर्ष के अलावा कोई और चारा नहीं है। और जो इसके उत्तरदायी 
हैं, उन्हें इसके नतीजों के लिए न केवल अपने ऋणदाताओं को बल्कि उन लोगों 


को भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने उन्हें कर्ज लेने का अधिकार दिया। 
(m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कोचीन 23 अप्रैल, 1981 


भाजपा क्षेत्रीय प्रभाव की विचारधारा को नकारती हे 

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ने के लक्षण 
स्पष्ट हैं। आत्मघाती संघातक अस्त्र जुटाने की होड़ मची है। मानवता नए 
शीत-युद्ध की जकड़ में आती जा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर 
संकट के बादल घिरते जा रहे हें। 

जितना कुछ नजर आ रहा है, उससे कहीं अधिक दौंव पर चढ़ा है। भारत 
के राष्ट्रीय हित संघर्षशील सिद्धांतों और दिल्ली में परिवर्तनशील सरकारों के हितों 
तक ही सीमित नहीं, वरन्‌ उनसे भी ऊपर हैं। 


गुटनिरपेक्षता 


उदीयमान भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को 
उजागर करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यह विचार उपनिवेशवाद 
का बिरोध करने और सब प्रकार के आधिपत्य को अस्वीकार करने की भावना 
से उद्भूत हुआ। इससे मानवमात्र में जातीय समानता का स्वर उच्चरित हुआ। इसे 
अपनाकर महाशक्तियों के बीच जारी निरर्थक होड़ से सक्रिय रूप से पृथक रहने 
का प्रयास हुआ। यह नवोदित राष्ट्रों के लिए एक मंच बना। गुटनिरपेक्षता का एक 
नैतिक आधार था और भविष्य में रहेगा। 
भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि इस मौलिक विचार की उपयोगिता 
को पुनः पुष्ट करने और उसके प्रति आस्था प्रकट करने की आवश्यकता है। इस 
पर अपनी आस्था की दूढ़ता का इजहार द्विध्रुवीय विश्व के सिद्धांत को, जिसमें 
महाशक्तियों के हित ही महत्त्वपूर्ण होते हैं, अस्वीकार करके किया जाना चाहिए। 
हम इस कल्पना को दूढ़तापूर्वक नकारते हैं कि विश्व घटना प्रबाह को दिशा देने 
का दायित्व किसी एक महाशक्ति पर है। हम सब प्रकार के 'झुकावों' को भी 
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अस्वीकार करते हैं। “दुनिया का पुलिसमैन” होने का अमेरिका ने जो स्वयंभू 
दायित्व अपना लिया है, अथवा अफ्रीका में क्यूबाई सेनाएँ भेजकर कम्युनिज्म को 
जिस प्रकार अभिव्यंजित किया जा रहा है, उसे भी दूढ़तापूर्वक अस्वीकार करते 
हैं। 'प्रभाव क्षेत्र' के साम्राज्यवादी सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों को दूसरे देशों के 
मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार को भी हम अस्वीकार करते हैं। हम अपना 
यह मत भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कालक्रम विरुद्ध सिद्धांत को अपनाए 
जाने के कारण ही एशिया, अफ्रीका या अन्यत्र भी अंतरराष्ट्रीय तनातनी बढ़ाने 
में सबसे ज्यादा मदद मिली है। 
भारतीय जनता पार्टी इस प्रसंग में बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करती है कि 
हाल में ही नई दिल्ली में हुए सम्मेलन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू गुटनिरपेक्ष राष्ट्र 
समुदाय द्वारा इस प्रकार की चेतना का निर्माण करना था। आंदोलन के मूल विचार 
का पुनर्नवीकरण हुआ और उसके प्रति आस्था को दुहराया गया। इस प्रकार 
गुटनिरपेक्ष आत्मा का पुनर्जागरण हुआ। हमें सखेद स्वीकार करना पड़ता है कि 
हमारी सरकार, जो सम्मेलन की मेजबान थी, इस पुनर्नवीकरण की दिशा में पहल 
करने में बुरी तरह विफल रही। उसकी यह विफलता उस मसौदे के माध्यम से 
उजागर हुई जिसे उसने प्रचारित किया था और जिसे बाद में व्यापक संशोधन और 
परिवर्तन के बाद ही स्वीकार किया जा सका। 
भारतीय जनता पार्टी इस बारे में अपनी गहन चिंता व्यक्‍त करती है कि 
वर्तमान सरकार गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत को क्षरित करती जा रही है। राष्ट्रों 
के समुदाय में भारत के स्वर को अब बैसा सम्मान प्राप्त नहीं, जैसा कभी था। 
स्वतंत्र विचारों का नहीं, हमें तो अब दुविधा और संकोच का प्रतिनिधि स्वीकार 
किया जाता है। अफगानिस्तान के बारे में हमारे रवैये से और कंपूचिया को 
मान्यता देने से न तो किसी सिद्धांत का परिपालन हुआ और न हमारे राष्ट्रीय हित 
सिद्ध हुए। इस प्रक्रिया में गुट-निरपेक्ष देशों का एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण भाग 
हमसे विमुख हो गया। भाजपा सोवियत संघ के साथ संबंधों का आदर करती है। 
समानता और पारस्परिक हित के आधार पर हम इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाना 
चाहेंगे। परंतु हमें बड़े खेद के साथ यह भी कहना पड़ता है कि स्वतंत्र भारत के 
पिछले 34 वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री ही 
एक महाशक्ति की सामरिक दृष्टि का भाष्यकार और प्रवक्ता बना हो। 
भाजपा के विचार से तो सदी की नौवीं दशाब्दी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 
अग्रगामी गति और प्रभाव की निरंतरता कायम रखने के लिए हमें इस सचाई को 
स्वीकार करना चाहिए कि अफगानिस्तान में रूस के सैनिक हस्तक्षेप और पोलेंड के. 
प्रति रवैये तथा विएतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप और अलसल्वाडोर के प्रति अपनाए 
गए अमेरिकी सिद्धांत में ऐसी समानता है जो अशुभकारक है। हमें इस दिशा में काम 
करने की जरूरत है कि स्थायी और विवेकसम्मत क्षेत्रीय शांति स्थापित हो। यह भी 
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उतना ही आवश्यक है कि गुटनिरपेक्ष देश मिलकर ऐसी व्यवस्था करें, जिससे सदस्य 
राष्ट्र आपसी विवादों को द्विपक्षीय समझौते से हल कर सकें। 

वर्तमान इतिहास बड़ी भयावह गति से घूम रहा है। एक राष्ट्र के रूप में हमें 
दो घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो तत्काल गहन चिंता का कारण हैं। 
एक- अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के संभावित परिणाम, और, दो--पाकिस्तान 
को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई फिर शुरू होना। 


सोवियत संघ : अफगानिस्तान 


अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप, जो अब परोक्ष रूप से अधिकार 
जमाने की शकल अखितयार कर चुका है, प्रभाव क्षेत्र' के विवादग्रस्त सिद्धांत पर 
आधारित है, और भाजपा की दृष्टि में, रणनीति का यह रुझान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
एक राष्ट्र के रूप में हमपर इसका बड़ा महत्त्वपूर्ण तात्कालिक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 

अधिकार जमाने की इस काररवाई से खतरा यह है कि इस घटना से प्रभावित 
हो रही सीमा पर और अस्थिरता भड़केगी। भाजपा इसे अपना पुनीत दायित्व 
मानती है कि सरकार और देश को आगाह करे कि ऐसा गंभीर खतरा विद्यमान 
है। रूसी फौजों को अफगानिस्तान से हट जाना चाहिए। हमारा मत है कि एक 
राष्ट्र के रूप में हमें अपनी क्षेत्रीय भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए और 
अफगानिस्तान को सब प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से मुकत स्वतंत्र दर्जा फिर दिलाने 
के लिए क्षेत्रीय और गुटनिरपेक्ष पहल करनी चाहिए। ऐसा करके ही हम उस 
अफगान जनता की सहानुभूति फिर प्राप्त करने को आशा कर सकते हैं जिसे 


बर्तमान सरकार ने प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद बड़े दुःखद ढंग से त्याग 
दिया है। 


पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार 


भारतीय जनता पार्टी का मत है कि पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की 


सहायता के जिस कार्यक्रम पर विचार हो रहा है, बह स्थिति के दोषपूर्ण विश्लेषण 
पर आधारित है। सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका तुर्की से लेकर सऊदी 
अरब होते हुए पाकिस्तान तक एक घेराबंदी कर रहा है। भाजपा ऐसे सिद्धांतों को 
पहले ही अस्वीकार कर चुकी है। हमारे विचार से भारी मात्रा में हथियारों की 
सप्लाई से तो इस क्षेत्र में तनातनी ही बढ़ेगी। अतीत का दुःखद इतिहास भी इस 
आशंका की पुष्टि करता है। 

भाजपा का मत है कि इस क्षेत्र मैं शांति, सुरक्षा और समृद्धि तभी संभव है, 
जब भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो। पाकिस्तान को आक्रमण करने के लिए 


आधुनिकतम हथियारों की नहीं, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की 
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अरब जगत 

भाजपा का मत है कि ईरान-इराक युद्ध जारी रहना अरब देशों के व्यापक 
हित में नहीं है। आशंका तो यह है कि इससे विश्व का ध्यान महत्त्वपूर्ण 
फिलस्तीनी समस्या का हल खोजने से हट जाएगा। महाशक्तियों के हितों में 
टकराव के कारण खाड़ी के देश कई प्रकार के बढ़ते तनावों के केंद्र बन गए हैं। 
भाजपा को यकीन है कि इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मदद देने के 
लिए गुटनिरपेक्ष देश निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। 


अफ्रीका 

भाजपा का मत है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदवादी सरकार के बनने और 
नामीबिया पर आयोजित जेनेवा-वार्तता विफल हो जाने से गहन तनाव के केंद्र 
तैयार हो रहे हैं। ये समस्याएँ पश्चिम के नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी हैं और 
इसमें इनके विफल होने पर समूचे अफ्रीकी महाद्वीप को बड़े गंभीर परिणाम भुगतने 


होंगे । 


हमारी सुरक्षा का वातावरण 

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ भारत के सुरक्षा के वातावरण को विषाक्त 
बना रही हैं। सामरिक दृष्टि से हम एक त्रिकोण में बँध गए हैं। अक्साईचीन में 
चीन, अफगानिस्तान में रूस और दिएगोगार्शिया में अमेरिका बैठा है। हमारी 
गुटनिरपेक्ष स्थिति में हास हो जाने से हमारा सामरिक लचीलापन समाप्त हो गया 


है और वैकल्पिक नीति अपनाने की हमारी सामर्थ्य एकांगी हो गई है। 


प्रतिरक्षा में आत्मनिर्भरता 

यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछली जनता सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के 
बाद युद्ध की मनोदशा तैयार न करने में सावधानी तो बरती, परंतु साथ ही अपनी 
प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए और हथियार प्राप्त करने के कई 
स्रोत खोले। भारतीय वायु सेना और नौसेना के पुराने उपकरणों के स्थान पर नए 
उपकरणों की व्यवस्था करने का फैसला जनता सरकार का था। 

देश प्रतिरक्षा की तैयारी के मामले में तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता 
जब तक प्रतिरक्षा-उत्पादन के आधार को विस्तृत नहीं बनाया जाता | इससे प्रतिरक्षा 
अनुसंधान और विकास-कार्यक्रमों का महत्त्व भी उजागर होता है। इस महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र पर केवल मामूली धन खर्च किए जाने पर भाजपा चिंता व्यक्‍त करती हे । 
हमारे प्रतिरक्षा-बजट का सात प्रतिशत भाग ही स्वदेशी अनुसंधान प्रयास पर खर्च 
होता है। इस मामूली खर्च का भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि हमारी 
कुछ प्रतिरक्षा प्रयोगशालाएँ अकुशलता और भ्रष्टाचार की शिकार हैं। 
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हिंद महासागर 

दीर्घकाल से तनावमुक्त क्षेत्र रहा हिंद महासागर अब महाशक्तियों के बीच 
सीधे टकराव का क्षेत्र बन गया है। खाड़ी क्षेत्र के तेल पर निर्भर रहने की नाजुक 
स्थिति के कारण इस क्षेत्र में जंगी बेड़ों का अभूतपूर्व जमाव हो रहा है। इससे 
भारत प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है। हमारे समुद्री क्षेत्र को विदेशी नौसेनाओं के 
प्रभाव से मुक्त रखने तथा जलमार्गो और दूरस्थ द्वीप की रक्षा की आवश्यकता 
को देखते हुए इस स्थिति की महत्ता तथा प्रासंगिकता और बढ़ गई है। हिंद 
महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के लिए चल रहे प्रयत्न तभी सफल हो सकते 
हैं जब सभी तटवर्ती देश यह स्वीकार करें कि इस क्षेत्र में महाशकितयों के बीच 
जारी होड़ से उन सबके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। 


परमाणु 


पाकिस्तान की परमाणु आकांक्षाओं के पीछे जो खतरनाक संभावनाएँ छिपी 
हें उनसे इस उपमहाद्वीप में घोर सामरिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। हमारे 
बिचार से तो परमाणु मृत्यु का गणित है और इसमें प्रतिरोध के स्तर और सीमा 
के वस्तुवादी मूल्यांकन का कोई मानदंड नहीं। परमाणु आयुधों के रास्ते पर चलने 
से तो हमारे दोनों देशों की जनता का घोर अनिष्ट होगा। इससे किसी को किसी 
प्रकार का लाभ होने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। भाजपा परमाणु शक्ति 
के शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु साथ ही भाजपा यह भी 
नहीं कह सकती कि राष्ट्र के सामने इसके अन्य जो विकल्प हैं, उनको अकेले 
और अन्य राष्ट्रों से आगे आकर त्याग दिया जाए। हम अपने दृष्टिकोण और 
समझ के अनुसार, अपने देश और इसकी जनता की रक्षा की आवश्यकता के 
अनुसार, किसी भी समय स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। k 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


शिमला 27-29 जून, 1981 


भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण 

हमारी सशस्त्र सेना के लगभग 70 हजार कर्मी प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होते हैं। 
यह बिलकुल निरपवाद है कि सेवानिवृत्त होनेवाले ये सैन्यकर्मी राष्ट्र के रचनात्मक 
संवर्गो के अत्यधिक अनुशासित, अभिप्रेरित और प्रशिक्षित सदस्य होते हैं। 
सेवानिवृत्त होनेवाले अधिकतर सैन्यकर्मियों को अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्षों 
में रोजगार के नए अवसरों की तलाश करनी पड़ती है और उनके आगे रचनात्मक 
जीवन के कई वर्ष शेष होते हैं। उनकी भरती के दौरान उनमें से अधिकतर ग्रामीण 
पृष्ठभूमि से आते हैं। आजादी के बाद हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के 
कारण हमारे सैन्यकर्मियों के लिए अपने गाँवों में लाभकारी रोजगार प्राप्त करना 
संभव नहीं रह गया है। वर्ष भर में सेवानिवृत्त होनेवाले सैन्यकर्मियों में से बहुत 
थोड़े से सैन्यकर्मियों को नागरिक जीवन में समुचित रूप से पुनर्वास का अवसर 
मिल पाता है। 

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के पालन में इस कमी को दरशाना 
चाहती है। यह कहना आवश्यक है कि भूतपूर्व सैनिकों के मामले में कोरा 
आश्वासन देना और युद्ध के तुरंत बाद उनके लिए समुचित कल्याणकारी योजनाएँ 
बनाने की बात करना एक प्रथा सी बन गई है। भाजपा स्पष्ट शब्दों में इस राष्ट्रीय 
जिम्मेदारी के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। 

भाजपा का यह मानना है कि भूतपूर्व सैनिकों को दिए जा रहे वर्तमान लाभ 
उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भाजपा सेवानिवृत्त होनेवाले 
सभी सैन्यकर्मियों को पूर्ण लाभ प्रदान करने पर जोर देती है। ऐसा नहीं है कि 
उनमें से कुछेक प्रतिशत को ही वे लाभ दिए जाएँ। 

इस संदर्भ में भाजपा केंद्रीय स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक प्रकोष्ठ 
का गठन करेगी। यह प्रकोष्ठ केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर सैनिकों की 
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विधवाओं सहित भूतपूर्व सैनिकों की सभी समस्याओं को पहचान करने के लिए 
कार्य करेगा। यह पार्टी तथा सरकार दोनों को ही सेवानिवृत्त होनेवाले अथवा 
सेवानिवृत्त हो चुके भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित 
उपाय भी सुझाएगा। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्नलिखित सिफारिशें करती है- 
(क) पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच पेंशन विषमताओं को कम किए 
जाने की आवश्यकता है। 
(ख) सभी निःशक्त सैन्यकर्मियों को निःशकतता पेंशन देने के अलावा उनको 
योग्यता के अनुरूप उनका पूरी तरह से पुनर्वास किया जाना चाहिए। 
(ग) भूमि काश्तकारी के संबंध में सैनिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। 
(घ) सेवानिवृत्त होनेवाले सैन्यकर्मियों के लिए समुचित एवं राज्य द्वारा पूरी 
तरह प्रायोजित विश्वविद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति शुरू 
की जानी चाहिए, जिससे वे लोग सेवानिवृत्त होने पर समुचित रोजगार के 
अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। ' 
अंत में, भाजपा इस बात पर जोर देना चाहती है कि भूतपूर्व सैनिकों के 
कल्याण के समग्र प्रश्‍न का अनिवार्य पहलू सेवारत सैन्यकर्मियों की सेवा शर्तों के 
साथ गहरे तौर पर जोड़ा जाना है। यह सरकार से आग्रह करती है कि बह यथाशीघ्र 
ऐसे उपाय करने की पहल करे, जिससे हमारे रक्षाकर्मियों और सरकार के अन्य 
अंगों, जैसे आई.ए.एस., बी.एस.एफ. आदि की सेवा शर्तों के बीच व्याप्त 
विषमताओं को समाप्त किया जा सके। 
oO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 5 सितंबर, 1980 


वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति, अफगानिस्तान, 
कंपुचिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन 


अफगानिस्तान 

भारत के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में हुई हाल की घटनाओं से न सिर्फ 
विश्व में वैमनस्य में जो कमी आई थी उसे झटका लगा है, महाशकितयों के बीच 
प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है और हथियारों की होड़ बढ़ी है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सार्वभौमिकता 
और आर्थिक विकास के लिए भी नया खतरा पैदा हो गया है। 

अफगानिस्तान में सोवियत सेना का हस्तक्षेप, जिससे वस्तुतः उसने वहाँ 
अपना कब्जा ही जमा लिया है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और । 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आकांक्षाओं और आदशो के लिए धक्का है। यह 
अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवहार के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह बड़ा ही 
खेदजनक है कि अफगानिस्तान, जो कि हमारा पारंपरिक मित्र और गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन का पड़ोसी देश है, के कार्यों में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के विरुद्ध 
जोरदार विरोध करने की बजाय श्रीमती गांधी सरकार द्वारा शुरू से ही इस मुद्दे 
पर जो रुख अपनाया गया है, उसके परिणामस्वरूप विश्व में हमारा सम्मान कम 
हुआ है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच भी हमारी विश्वसनीयता घटी है और हम अपने 
पड़ोसी देशों से अलग-थलग पड़ गए हैं। 

जनता सरकार भारत-रूस मैत्री के बंधन को गहरा और मजबूत करने में 
सफल रही थी। उन दिनों आर्थिक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का कार्यक्रम तैयार 
किया गया था। भारत-रूस मैत्री समानता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर 
सुदृढ़ की गई थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत-रूस संबंध और 
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अधिक सुदृढ़ हों। 


भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि भारत-रूस मैत्री का बंधन इतना 
नाजुक नहीं है कि वह सही बात कहने से टूट जाएगा। अफगानिस्तान में सोवियत 
सशस्त्र सेनाओं की लगातार उपस्थिति पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और भारत का 
स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का निश्चय यह माँग करता हे कि इस मामले में 
शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाए। सैन्य रूप से कमजोर तथा आर्थिक रूप से 
अविकसित राष्ट्रों का यह मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर वे 
महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्रिता से अलग रह सकेंगे तथा अपने विकासात्मक 
प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के कार्यों में बढ़ता विदेशी 
हस्तक्षेप वस्तुतः इस आंदोलन की एकता तथा उपयोगिता दोनों के लिए गंभीर 
खतरा है। आगे, कतिपय राष्ट्रों का यह दावा कि सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष देशों 


का एक स्वाभाविक सहयोगी है अफगानिस्तान में उसके द्वारा की गई काररवाई से 
खोखला सिद्ध हो चुका है। 


कंपूचिया 
कंपूचिया एक और दूसरा देश है जो अपेक्षाकृत मजबूत तथा बड़े पड़ोसी देश 
द्वारा बल प्रयोग का शिकार हुआ है। अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध वियतनाम, 
लाओस और कंपूचिया के लोगों के सफल वीरतापूर्ण संघर्ष के पश्चात्‌ भारत और 
चीन में यह आशा जागी थी कि इन देशों के बीच पारस्परिक सहयोग रहेगा, ये 
दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता करेंगे और आर्थिक पुनर्निर्माण 
के कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निस्संदेह एक मजबूत और समृद्ध वियतनाम इस 
क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकेगा। तथापि, 
कंपूचिया में उसके हस्तक्षेप ने पूर्व की आशंकाओं को फिर से जिंदा कर दिया 
है और सद्भावना के वातावरण को कम-से-कम वर्तमान समय में धक्का तो 
लगा ही है। 
भारत की कंपूचिया में निरंकुश पोल पोट शासन के प्रति कभी सहानुभूति 
नहीं रही है और जनता सरकार ने तो इस शासन से राजनयिक संबंध स्थापित 
करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब वियतनाम ने मुक्ति मोरचा का गठन किया 
और कपूचिया में अपनी सेना भेजी तो भारत ने स्पष्ट शब्दों में उसकी काररवाई 
का विरोध कर दिया था। इस मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण में कभी भी असमंजस 
की स्थिति नहीं रही हे। 


भारत अफगानिस्तान तथा कंपूचिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा उन्हें 
गुटनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए एक राजनयिक पहल कर सकता था। ऐसी स्थिति 


में निस्संदेह पड़ोसी देशों तथा गुटनिरपेक्ष देशों से उसे पूर्ण समर्थन मिल सकता था। 
दुर्भाग्यवश, भारत ने इस अवसर को गँवा दिया। 
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विशुद्ध गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता 

जनता सरकार ने अपनी विदेश नीति की मूलभूत अवधारणाओं में कोई 
परिवर्तन किए बगैर इस तरीके से इसे संचालित किया था कि किसी महाशक्ति 
विशेष को ओर हमारे झुकाव के बारे में सभी मिथ्या धारणाएँ खत्म हो गई थीं 
और विदेश में हमारी छवि बन गई थी। लेकिन विगत आठ महीनों के दौरान हमारी 
विदेश नीति से संबंधित मामलों में एक बार फिर विकृति आ गई है। भारत का 
गुटनिरपेक्ष रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ऐसा दिखना भी आवश्यक 


है। 
जनता सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर समझ कायम करने को 
सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। उसके परिणामस्वरूप उनके साथ हमारे संबंधों में पूरा 
सुधार आया था। हमारे द्वारा अच्छे पड़ोसी की अवधारणा को अपनाए जाने के 
क्रम में इस क्षेत्र में शुरू किए गए गुणात्मक परिवर्तन की सभी ओर से प्रशंसा 
मिली। 
श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा चुनाव संबंधी विवादों में अन्य 
देशों के साथ भारत के संबंधों को घसीटे जाने के प्रयास के कारण आम सहमति 
आधारित विदेश नीति बनाने की प्रक्रिया को गंभीर झटका लगा है। सस्ती 
लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से संसद्‌ में उनके द्वारा लगाया गया आरोप कि 
जनता सरकार ने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा दी तथा अपने पड़ोसी देशों को 
अतिरिक्‍त छूट दी, पूरी तरह से निराधार है। 
जनता सरकार ने पाकिस्तान के साथ सलाल बाँध समझौते पर उन्हीं शर्तों 
के साथ हस्ताक्षर किए थे, जिन पर श्रीमती इंदिरा गांधी गत आठ वर्षों से वार्त्ता 
करने को कोशिश करती रही थीं, यद्यपि बह असफल रही थीं। भारत और 
बाँग्लादेश के बीच गंगाजल के बँटवारे की समस्या का समाधान भी द्विपक्षीय 
आधार पर किया गया था। जहाँ सन्‌ 1975 में शेख मुजीब सरकार के साथ किए 
गए समझौते के अनुसार गरमी के मौसम तक भारत को केवल 11 से 16 हजार 
क्यूसेक पानी मिलता था, वहीं जनता शासन के दौरान किए गए समझौते में 11 
हजार क्यूसेक पानी को बढ़ाकर 20 हजार क्यूसेक कर दिया गया। समझौते में 
इस तथ्य पर भी ध्यान रखा गया हे कि भारत और बॉग्लादेश की जरूरतें अन्य 
स्रोतों से जल की मात्रा में वृद्धि करके ही पूरी की जा सकती हैं। ब्रह्मपुत्र-गंगा 
नहर संबंधी सुझावों और समझौते की समीक्षा करने के उपबंधों को भी इसमें 
शामिल किया गया था। 
विश्व के इस भाग में विभिन्न देशों के हित एक-दूसरे पर निर्भर हैं और वे 
सब पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही प्रगति कर सकते हैं। इस क्षेत्र को 
महाशकितयों के बीच निरंतर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता से, जो दियागोगार्शिया जैसे सैन्य 
बेसों को सुदृढ़ करने, नए बेस स्थापित करने और हिंद महासागर में नौसेना की 
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संख्या बढ़ाने के उनके प्रयासों से स्पष्ट है, बचाने के लिए यह आवश्यक है कि 
पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना को जोर-शोर से बढ़ाया जाए। बड़ा 
देश होने के कारण जहाँ भारत का यह कर्तव्य है कि विश्व के समक्ष अपने 
आस-पास के देशों के साथ अच्छे पड़ोसी होने का उदाहरण प्रस्तुत करे, वहीं यह 
भी वांछनीय है कि हमारे पड़ोसी देशों को यह महसूस करना चाहिए कि 
पारस्परिकता और आदान-प्रदान के आधार पर ही लंबे समय तक मैत्री बरकरार 
रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की स्वतंत्रता, राष्ट्रों की सार्वभौमिकता 
तथा सीमाओं की अनुल्लंघनीयता, सभी विदेशी अड्डों को समाप्त किए जाने तथा 
मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराती 
है। भारत को संयुक्‍त राष्ट्र की संबंद्ध प्रसंविदाओ और हेलसिंकी समझौते की 
भावना के अनुरूप अन्य राष्ट्रों के साथ सच्चा सहयोग करना चाहिए। 

उपनिवेशवाद समाप्त करना, वैमनस्य कम करना, निःशस्त्रीकरण और विकास 
आदि सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को 
अपनाकर ही भारत विश्व में स्वतंत्रता, शांति और प्रगति की दिश्ग में अपना समर्थ 
योगदान कर सकेगा। 


[_] 


144 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सार [जिक DE J 
सामाजिक An 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


रायपुर 19-20 जुलाई, 2003 


संसद्‌ एवं विधानमंडलों मे महिला आरक्षण 

भारतीय जनता पार्टी देश की वह पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने संसद्‌ एवं 
विधानमंडलों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में एक 
औपचारिक प्रस्ताव पारित करते हुए इस आशय का संविधान संशोधन करने की 
माँग की थी। दिनांक 10-12 जुलाई, 1994 को बड़ोदरा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की बैठक में पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया था। हम इस माँग को अपने प्रस्तावों 
एवं घोषणा-पत्रों के माध्यम से समय-समय पर उठाते रहे हैं। 

मार्च, 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सत्तारूढ़ होने के 
पश्चात्‌ इस आशय का एक संविधान-संशोधन विधेयक संसद्‌ में प्रस्तुत किया गया 
था। हमारी सरकार ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस विधेयक को पारित कराने 
का भरसक प्रयास किया। दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के 
अभाव के कारण इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सका। 

इस बीच चुनाव आयोग ने भी महिलाओं के लिए संसद्‌ एवं विधानमंडलों में 
आरक्षण के लिए आपने स्तर पर प्रयास किए। चुनाव आयोग का यह सुझाव था 
कि राजनीतिक दल आपने प्रत्याशी निर्धारित करते समय कुल लड़ी जानेवाली 
सीटों की तैंतीस फीसदी सीटों पर महिलाओं को अनिवार्य रूप से खड़ा करें। 
आयोग ने यह भी सुझाब दिया था कि इस प्रकार का कोई कानून बने। यह सुझाव 
यदि लागू हो तब भी तैंतीस फीसदी आरक्षण नहीं प्राप्त किया जा सकेगा परंतु 
निश्चित रूप से संसदू एवं विधानमंडलों में महिला सदस्यों का प्रतिशत बढ़ेगा। 
भाजपा ने चुनाव आयोग के इस सुझाव का समर्थन किया था। परंतु इस प्रस्ताव 
को भी अन्य राजनीतिक दलों से वांछित समर्थन नहीं मिला। 

विधानमंडलों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से महिला 
सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि हमारी 
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पार्टी ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए दोनों प्रयासों का पुरजोर समर्थन 
किया था। पहला, चुनाव आयोग के सुझाव का समर्थन तथा दूसरा, संविधान-संशोधन 
के माध्यम से 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था। 
महिला आरक्षण के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से देश में एक बहस जारी है। 
फिर भी इस विषय में कोई निर्णय न होने से महिलाओं का विधानमंडलों में 
प्रतिनिधित्व शून्य से दस फीसदी तक सिमटा हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं एवं 
स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के सकारात्मक अनुभव एवं 
परिणाम पूरे देश के सामने हैं। इसलिए हमारी पार्टी को विश्वास है कि महिला 
आरक्षण विधेयक का मूल उददेश्य, जो संसद्‌ एवं विधानमंडलों में महिलाओं के 
प्रतिनिधित्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का है, बिना किसी देरी के पूरा होना 
चाहिए। 
` इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा का सुविचारित मत है कि लोकसभा की 
33 प्रतिशत सीटें दुहरी सदस्यताबाली बनाई जाएँ। इन सीटों से चुने जानेवाले दो 
प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से महिला होगी। इससे लोकसभा 
की सदस्य-संख्या में 181 सदस्यों की वृद्धि होगी। ऐसी दोहरी सदस्यतावाले संसदीय 
क्षेत्र चक्रीय प्रणाली से बदलेंगे। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजग सरकार से इस संदर्भ में आवश्यक 
कदम उठाने तथा इस आरक्षण के लिए एक संविधान-संशोधन विधेयक संसद्‌ में 
शीघ्रातिशीघ्र रखने का अनुरोध करती है। यह महिलाओं को संसद्‌ एवं विधानमंडलों 
में आरक्षण देने के अधूरे स्वप्न को साकार करने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग होगा। 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 21-23 जून, 1996 


दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण 
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और उनके लिए आरक्षण 
की व्यवस्था असंबैधानिक है तथा अनुसूचित जातियों के हितों पर कुठाराघात है। 
भारत के संविधान में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी अनुसूचित 
जातियों व जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप नौकरियों में आरक्षण 
व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष ध्यान की व्यवस्था की गई है।. 
वर्तमान में यह आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत व जनजातियों 
के लिए 7.5 प्रतिशत है। 
प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने हिंदुओं से ईसाई बने हुए लोगों को अनुसूचित 
जातियों के रूप में मान्यता देने के लिए संसद्‌ के आगामी सत्र में विधेयक लाने 
का ऐलान किया है, जिससे अनुसूचित जातियों में सामाजिक असुरक्षा का भाव पैदा 
हो गया है। 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो ईसाई नेता दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण 
की माँग कर रहे हैं, उनके आधिपत्य में 20 प्रतिशत से अधिक शैक्षणिक संस्थाएँ 
हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए न तो प्रवेश में और न ही अध्यापकों तथा 
कर्मचारियों की नियुक्तियां में आरक्षण की कोई व्यवस्था है। सच तो यह है कि ' 
ईसाई बने दलित आज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से विकसित हैं और इस नए 
आरक्षण के परिणामस्वरूप वर्तमान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नौकरियों 
पर वे काबिज हो जाएँगे। 
आजादी पाने से पूर्व अंग्रेज सरकार ने सन्‌ 1936 के शेडयूल्ड कास्ट ऑर्डर 
में किसी ईसाई को अनुसूचित जाति में नहीं माना था। 60 वर्ष बाद कुछ वोटों की 
खातिर कांग्रेस ब संयुक्त मोरचा के घटक दल अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय 
करने जा रहे हैं। भारत की संविधान सभा में संविधान-निर्माताओं ने ईसाइयों को 
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अनुसूचित जातियों में रखने से इनकार कर दिया था। अनुसूचित जातियों को अपने 
कोटे में सुरक्षित नौकरियॉ भी नहीं मिल पाई हैं। देवगौड़ा सरकार ने इस संबंध 
में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि ईसाईयों को उसी कोटे में से आरक्षण देकर 
सरकार दलितों से भीषण अन्याय करने जा रही है। 
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों का दर्जा व सुविधाएँ देने से धर्मातरण 
को बढ़ावा मिलेगा। धर्मातरण को बढ़ावा देना पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का हनन 
करना है। श्री देवगौड़ा की सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अपने 
अन्यायपूर्ण रवैये को छोड़कर ईसाई धर्मांतरित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को 
आरक्षण दिए जाने के निर्णय को वापस लेना चाहिए, अन्यथा अनुसूचित जातियों 


में व्याप्त रोष प्रबल आंदोलन के रूप में प्रकट होगा और भारतीय जनता पार्टी 
उसका पूर्ण समर्थन करेगी। 


(m) 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


वडोदरा 10-12 जून, 1994 


महिलाओं के लिए आरक्षण 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ का यह सुविचारित मत है कि 
भारतीय समाज में महिलाओं के लिए समान दर्जे और गौरव को सुनिश्चित करने 
के लिए राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि 
करना आवश्यक हे | 

भाजपा का मत है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 
एक-तिहाई सीटों का आरक्षण एक सकारात्मक कदम है, ताकि राजनीतिक 
प्रणाली में महिलाओं कौ स्थानीय स्वशासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 

भाजपा महसूस करती है कि विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई 
आरक्षण का प्रावधान अगला युक्तिसंगत कदम होगा। अतः भाजपा माँग करती 
है कि राज्य विधानसभाओं और संसद्‌ में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का 
आरक्षण करने के लिए आवश्यक वैधानिक परिवर्तन किए जाएँ। 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 
बंगलौर 18-20 जून, 1993 


सामाजिक नीति 


राष्ट्रीय भाव, समाज और समाज में व्यक्ति के प्रति एकात्मकता का 
दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति का प्रमुख चिह्न है। इसका प्रथम सिद्धांत यही है कि 
भारत एक देश है और भारतीय एक जन हैं। ऐतिहासिक कारणों से देश का भले 
ही विभाजन हो गया हो और समाज भी विघटित लगता हो, परंतु यह देखकर कि 
इस तरह की सभी प्रतीतियाँ भ्रामक हैं, कुछ भारतीय और विदेशी-दोनों प्रकार 
के आलोचकों को हताश होना पड़ा है। 
भारत एक देश है, परंतु इसके एकत्व में उस भारतीय व्यक्तित्त्व की 
विविधता के प्रति आँखें नहीं मूँद लेनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के समान 
और भिन्न दिखाई देनेबाले-दोनों पहलू अंतर्निहित हैं और जिससे जीवन और 
संस्कृति का वह भव्य ताना-बाना बुना जाता है जिसे हम 'भारतीयता' कहते हैं यह 
इंद्रधनुषी भारतीयता राष्ट्र के एकत्व का दूसरा पक्ष है और भाजपा के राष्ट्रीय 
सामाजिक दर्शन का प्रमुख आधार है। 
भाजपा के दृष्टिकोण का स्रोत एकात्म-मानववाद में है। इसी कारण समाज 
और इसके विभिन्न घटकों तथा समाज एवं व्यक्ति अथवा परिवार, जो हमारे 
सामाजिक ढाँचे की मुख्य नींब है, और व्यक्ति के बीच विरोधाभास का स्थान नहीं 
है। आधारभूत सत्य यह है कि व्यक्ति और समाज के बीच वही संबंध है जो बीज 
और वृक्ष के बीच माना जाता है। सच तो यह है कि इन दोनों के बीच परस्पर 
विरोध हो हो नहीं सकता। 
भाजपा मानव के व्यक्तित्व की पावनता और व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार 
करती है। भाजपा अल्पसंख्यकबाद की राजनीति का समर्थन नहीं करती है, अपितु 
राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने और उसे दृढ़ करने के लिए समाज के सभी वर्गों के 
साथ न्यायोचित व्यवहार और उनके साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा करती है। आज 
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जनजीवन में व्याप्त विभाजनकारी प्रवृत्तियों का वह पूर्णतः विरोध करती है । 

भारतीय जनता पार्टी उन सभी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को 
जड़ से मिटा देना चाहती है, जिनके कारण राष्ट्रीय समरसता और एकता का 
विकास अवरुद्ध होता है। 

भारतीय जनता पार्टी सामाजिक रूप से एकात्म भारतीय समाज के आदर्श 
से बंधी है और इसी को देश के लिए आधुनिक, गतिशील राष्ट्र के रूप में परिपुष्ट 
होने का आधार मानती है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पिछड़े वर्गों के सभी 
घटकों को विशेष कल्याणकारी तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी 
जाएगी, जिससे वे समाज में अपना योगदान करने में समर्थ बन सकें और उन्हें 
इस महान भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके। भारतीय जनता 
पार्टी के सामने यह ऐतिहासिक कार्य है और वह इसके लिए राष्ट्र के प्रति 
दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। 

भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक नीति-वक्तव्य उपर्युक्त सिद्धांतों के 
आधार पर निश्चित किया गया है, जिसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के स्वप्नों, पं. 
दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म-मानववाद और बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के 
सामाजिक विचारों से ली गई है। भाजपा का विश्वास है कि भारतीय जनता की 
जीवन-शैली का सत्व ही यह है कि.वह बदलते समय की आवश्यकता को 
समझते हुए परिवर्तनशील रहती है। निहित स्वार्थवाले कुछ राजनीतिक समूहों और 
छद्म-पंथनिरपेक्षतावादियों ने मिथ्या और भ्रमित करनेवाला कुत्सित प्रचार-अभियान 
चला रखा है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वह देश में मनुस्मृति के अनुसार 
शासन चलाएगी। यह नितांत असत्य है। भाजपा जब सत्ता में आएगी तो देश के 
शासन का निर्धारण और मार्गप्रदर्शन का स्रोत केवल देश का संविधान होगा। 

(क) समता और समानता 

1. भाजपा भारत के संविधान में प्रतिष्ठित समानता और समता के 
आदर्शों, सिद्धांतों और लक्ष्यों में अपना विश्वास और उनके अनुपालन 
में अपने निश्चय को पुनः व्यक्त करती है। 

2. भाजपा जातिविहीन, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में विश्वास रखती 
है, जिससे इस देश के सभी नागरिकों को प्रभावकारी रूप से समान 
अवसर प्राप्त होंगे चाहे उनकी जाति, क्षेत्र और लिंग कुछ भी हो। 

3. भाजपा जीवन में व्यक्ति की गरिमा और श्रम की प्रतिष्ठा में अपना 
विश्वास व्यक्त करती है। समाज में व्यक्ति के स्थान का निर्धारण 
उसके जन्म के आधार पर नहीं होगा। 

4. भाजपा ऐसी सभी प्रथाओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों और रूढ़ियों तथा 
संस्थाओं का उन्मूलन करने की प्रतिज्ञा करती है जो विभाजनकारी, 
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भेदभावपूर्ण और किसी भी तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व और 
नागरिक की गरिमा को प्रतिष्ठा गिराती हैं। 


(ख) अस्पृश्यता 


1. भाजपा स्पष्ट शब्दों में अस्पृश्यता की निंदा करती है। अस्पृश्यता न 
केबल विधि-विरुद्ध है, बल्कि एकात्म मानववाद की अवधारणा, जो 
कि पार्टी की सामाजिक और दार्शनिक विचारधारा का सुदृढ़ आधार 
है, को भी नकारती है। भाजपा के संविधान के अनुसार, केवल वे 
लोग पार्टी के सदस्य बन सकते हैं जो किसी भी रूप में अस्पृश्यता 
में विश्वास नहीं रखते हों। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में शिलान्यास 
की पहली ईंट भाजपा के एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री 
कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। 

2. भाजपा अभी तक सदैव सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक संबंधों में 
समानता लाने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करने के प्रयास में लगी 
रही है और इसे जारी रखेगी। अस्पृश्यता की घातक प्रथा धर्म को 
विकृत व्याख्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह स्मरणीय है कि 
सन्‌ 1969 में उडुपी में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन ने, जिसमें हिंदू 
धर्म के विभिन्न समुदायों ने भाग लिया था, हिंदू जगत्‌ से अपनी सभी 
धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से अस्पृश्यता को समाप्त कर देने 
का आह्वान किया था। भाजपा का विचार है कि समाज की मनोवृत्ति 
में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह के आंदोलनों को सुदृढ़ किया 

जाए, ताकि समाज के मानस में शीघ्र परिवर्तन लाया जा सके। 


(ग) दुर्बल वर्ग 
1. अनुसूचित जाति और जनजातियों की सुरक्षा की वर्तमान संस्थाओं 
और संबैधानिक उपायों को अधिक कारगर बनाना चाहिए। अनुसूचित 
जाति और जनजाति से संबंधित आयोग और महिला आयोग आदि 
संगठनों को अधिक प्रभावकारी तथा प्रतिनिधिक बनाना चाहिए। 
2. काफी पहले (सन्‌ 1981 और 1985 में), भाजपा ने आरक्षण को 
समस्या के बारे में अपना मत और दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था। 
भूतकाल में बहुत समय तक प्रताड़ित रहने के कारण बंचित तथा 
उपेक्षित वगो के लिए संविधान में जिन सुविधाओं और अवसरों का 
प्राबधान किया गया है, उन्हें भाजपा उनलोगों को प्रगति के लिए 
व्यावहारिक उपाय मानती है। भाजपा का दृढ़ मत है कि अनुसूचित 
जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की वर्तमान नीति यथावत 
154 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रखी जाए। नौकरियों में रखे गए कोटे को समयबद्ध कार्यक्रम के 
अनुसार भरा जाए। भाजपा इस बात के पक्ष में है कि मंडल आयोग 
की सिफारिश के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत के 
आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पिछड़े वर्गो में आरक्षण का लाभ 
ठीक नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित होना चाहिए, ताकि 
अत्यधिक पिछड़े से पिछड़े वर्ग को इसका लाभ पहले प्राप्त हो। 
चूँकि समाज के किसी वर्ग में पिछड़ेपन के कारणों में निर्धनता भी 
एक प्रमुख कारण है अतः भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा 
अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 
भी आर्थिक सिद्धांत के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन 
करती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो आरक्षण की प्रभावकारी 
नीति को सार्थकता प्रदान करने के लिए संविधान में समुचित 
संशोधन किया जाए। पार्टी का विश्वास है कि सभी वर्गों की प्रगति 
सामाजिक विभाजन पैदा करके नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को 
बढ़ावा देकर सुनिश्चित की जा सकती है। 

3. सामान्य पिछड़ेपन के अलावा वनवासियो और अनुसूचित जनजातियों 
की कुछ विशेष समस्याएँ भी हैं, जैसे वन-उत्पाद प्राप्त नहीं होना 
तथा उनकी पारंपरिक जीवन-शैली से संबंधित अन्य समस्याएँ। 
उनके लिए तथा अन्य खानाबदोश जातियों के लिए भाजपा विशेष 
सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने की पक्षधर है, जिसमें चिकित्सा 
सहायता, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए उदार छात्रवृत्तियाँ, 
मुफ्त या रियायती दर पर आवास तथा स्वरोजगार के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान करना और उनके पुनर्वास आदि की योजनाएँ बनाना 
शामिल g| 

4. सिर पर मल आदि ढोने की घृणित प्रवृत्ति को समाप्त कर देना 
चाहिए। कर्नाटक में सन्‌ 1972 से उडुपी नगरपालिका पर भाजपा का 
नियंत्रण है और देश में यही पहली नगरपालिका है जिसने इस तरह 
की पद्धति को समाप्त किया है। यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया 
में जो लोग बेकार हो जाएँ, उन्हें शासन रियायती दर पर आवास, 
शिक्षा और रोजगार की सुविधाएँ प्रदान करके उनके आर्थिक पुनर्वास 
के लिए पर्याप्त उपाय करे। 

पिछले 5 वर्षा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों 

में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाजपा इस निराशाजनक स्थिति को 


समाप्त करने के लिए दूढ़-प्रतिज्ञ है। 
6. विशेष सुविधाएँ प्रदान करके विकलांग और अशक्त लोगों की दशा 
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भी सुधारी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए एक 
विशेष कानून बनाया जाए, ताकि वे सामान्य और सार्थक जीवन 
व्यतीत कर सकें, उनमें आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हो सके और 
वे भी समाज के अन्य सदस्यों के साथ-साथ सामाजिक प्रगति में 
योगदान कर सकें। 

7. जीवन-अवधि में वृद्धि और बुजर्गों की बढ़ती हुई समस्याओं को 
देखते हुए बुजुर्गों तथा वृद्धजनों के कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय 
करने होंगे। 

8. बंधुआ मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समस्याओं पर 
अभी तक मात्र ऊपरी दिलचस्पी दिखाई गई हे। भाजपा बंधुआ 
मजदूरी की अपमानजनक पद्धति का उन्मूलन करने और असंगठित 
क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को व्यापक रूप से हल करने के लिए 
अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। 


(घ) महिलाएँ और बच्चे 

1. भाजपा पुरुषों और महिलाओं की समानता के बारे में दृढ विश्वास 
रखती है तथा प्राचीन धर्मग्रंथों, स्थापित परंपराओं या सामाजिक 
रीतियों और पर्सनल लॉ के नाम पर उनके साथ किसी भी तरह का 
भेदभाव करने के खिलाफ है। 

2. भाजपा सती, दहेज, बाल-विवाह, महिलाओं पर दहेज से जुड़े अत्याचारों, 
शिशु-हत्या तथा मानवता के प्रति घृणित अपराधों की घोर निंदा 
करती है। भाजपा इस बारे में कानून का दूढ़ता से अनुपालन कराने 
और अपराधियों को कड़ी सजा देने तथा उन प्रथाओं के खिलाफ 
जोरदार जनमत तैयार करने का आह्वान करती है जो समाज के माथे 
पर कलंक हैं। 

3. महिलाओं की भागीदारी कुछ अल्प उत्पादक व्यवसायों और महिलाओं 
के लिए विशिष्ट नौकरियों तक सीमित है। चूँकि महिलाओं को 
आर्थिक स्थिति और सामाजिक दर्ज का मामला एक-दूसरे से जुड़ा 
है, इसलिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिनसे हर तरह के लिंग-आधारित 
भेदभाव को मिटा दिया जाए। 
व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के 
लिए सतत रूप से जुटना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिल्प प्रशिक्षणा 
आदि क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन के तत्त्वों (ऋण ओर सुरक्षित 
संपत्ति अधिकारों) की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा, ताकि 
महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। 
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5. भाजपा बाल मजदूरी व उसके बारे में समाज में फैली संवेदनहीनता 
के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करती है तथा बालक-बालिकाओं को 
भारत का भविष्य मानते हुए उनके सर्वांगीण विकास का संकल्प 


लेती है। 


(ङ) मानवाधिकार 
1. भाजपा ने सदैव कहा है कि “अल्पसंख्यक आयोग' की बजाय 


मानवाधिकार आयोग' होना चाहिए। आज जिस तरह का अल्पसंख्यक 
आयोग बनाया गया है, उससे पृथकता की भावना ही पैदा होती है 
तथा इसके अलावा मनगढ़ंत शिकायतें ही जन्म लेती हैं। संविधान 
में प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन प्रदान करने का जो वादा किया 
गया है, उसे केवल समुचित रूप से 'मानवाधिकार आयोग' गठित 
करके ही सुनिश्चित किया जा सकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक 
है कि भाजपा मानवाधिकार के बहाने देश के आंतरिक मामलों में 
किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकती। 


(च) समान नागरिक संहिता 

1. देश में केबल एक कानून हो सकता है, एक ऐसा समान कानून, जो 
सभी व्यक्तियों और समुदायों के जीवन पर समान रूप से लागू हो, 
चाहे वे किसी भी जाति, क्षेत्र या धर्म के हों। संविधान में परिकल्पित 
एक समान नागरिक संहिता से सभी समुदायों को निकट लाने तथा 
न्यायालयों के समक्ष उन्हें समान स्तर पर खड़ा करने में मदद 
मिलेगी। एक समान नागरिक संहिता से भाईचारे के भाव और समान 
नागरिकता को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे राष्ट्रीय एकता को बल 
मिलेगा। 

2. भाजपा आह्वान करती है कि एक समान नागरिक संहिता तैयार करने 
के लिए यथाशीघ्र वर्तमान कानूनों, परंपराओं, रीति-रिवाजों आदि का 
अच्छी तरह अध्ययन किया जाए। भाजपा देश के उन सभी बर्गों के 
सभी लोगों को विशेष अवसर और सुविधाएँ देने के पक्ष में है जो 
भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या धार्मिक कारणों से प्रगति की 
दौड़ में पीछे रह गए हैं। 

भाजपा का सुविचारित मत है कि अभी तक सरकार की कथनी अधिक और 
करनी कम रही है। हम समझते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों तथा 
बुजर्गो, के उत्थान और उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों 
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के कार्यान्वयन की दिशा में सुनियोजित, अविच्छिन्न और कल्पनाशील ढंग से 
पर्याप्त कार्य नहीं किए गए हैं। भाजपा की दृष्टि में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ही 
घोषणाओं और नीतियों की सफलता की मुख्य कसौटी है। निष्ठा के अभाव में 
नीतियाँ आधे-अधूरे मन से बनाई गईं। उनमें लचीलेपन एवं कल्पनाशीलता का 
पूर्णतः अभाव था। नीतियों का क्रियान्वयन भी दोषपूर्ण और दुर्बल रहा। फलतः 
इन दुर्बल समूहों में कुंठा उत्पन्न हो गई और इन कार्यक्रमों से मोहभंग भी हो गया। 
इन कार्यक्रमों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए तथा हमें इन 
उपेक्षित और बंचित लोगों को कतिपय कार्यक्रमों से लाभ उठानेवाले मात्र नहीं 
मान लेना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के समग्र विकास में उपलब्धि का महत्त्वपूर्ण 
साधक समझना चाहिए। 

भाजपा सामाजिक पुनर्जागरण के इस अधूरे कार्यक्रम को पूरा करने की 
प्रतिज्ञा करती है, ताकि हमारे सभी भारतवासी अपने देश की प्रगति और समृद्धि 


में समान रूप से भागीदार बनकर सामाजिक सद्भाव के वातावरण में रह सकें 
और कार्य कर सकें। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


आगरा 8 अप्रैल, 1988 


अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में नीति-संबंधी वक्तव्य 
“इन आम लोगों ने हजारों वर्षों तक अत्याचार सहे हैं, बिना किसी चूँ-चपड़ 
के सहे हैं, और इसके फलस्वरूप उनमें आश्चर्यजनक सहनशक्ति पैदा हो गई है। 
उन्होंने अनंतकाल से दुःख सहे हैं, जिसकी वजह से उनमें अत्यधिक निर्भीकता 
पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्‍त उनमें वह अद्भुत शक्ति है, जो विशुद्ध एवं 
नैतिक जीवन से प्राप्त होती है, जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। इस 
प्रकार की शांति, इस प्रकार का संतोष, इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की मौन 
शक्ति और अनथक परिश्रम तथा कार्य करने के समय शेर के समान इस प्रकार 
की शक्ति का प्रदर्शन, ये सब चीजें आपको अन्यत्र कहाँ मिल सकती हैं!” 
—स्वामी विवेकानंद 


शताब्दियों तक अत्याचार और दमन सहने और अलग-थलग रहने के 
पश्चात्‌ अनुसूचित जातियों ने स्वतंत्रता के स्वर्णिम प्रभात के दर्शन किए थे और 
आशा की थी कि अब उनके सारे कष्ट मिट जाएँगे, उनकी हालत सुधर जाएगी 
तथा उनके घरों में घी-दूध की नद्वियाँ बहने लगेंगी। समाज-सुधारकों तथा कतिपय 
धार्मिक संतों के प्रयत्नों से जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके महात्मा गांधी ने उनके लिए 
अपने आपको समर्पित कर दिया था, और डॉ. अंबेडकर के अनथक संघर्ष से, 
जिसे अंततोगत्वा मान्यता मिली, संविधान द्वारा छुआछूत को मिटा दिया गया और 
अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए संविधान में अनेक 
उपबंध शामिल कर लिये गए। सामाजिक अक्षमताओं को दूर कर दिया गया और 
संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 25, और 46 के अंतर्गत शोषण की मनाही कर दी 
गई। अनुच्छेद 16 (4), 320 (4) और 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण तथा आर्थिक 
विकास की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 द्वारा राजनीतिक क्षेत्र 
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में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि 
संविधान-निर्माताओं की यह मंशा थी कि इन उपबंधों को शीघ्रता से कार्यान्वित 
किया जाए, किंतु इस दिशा में प्रगति बहुत मंद रही है और संवैधानिक गारंटियों 
को सही भावना से पूरा नहीं किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 
के बन जाने के बावजूद अस्पृश्यता की बुराई अब भी समाज को परेशान कर रही 
है। अत्याचार के समाचार बढ़ते जा रहे हैं। सेवाओं तथा शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में 
आरक्षण के नियमों का उल्लंघन धृष्टतापूर्वक किया जाता है। आर्थिक विकास के 
कार्यक्रम, जिनका इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, केवल कागजों पर विद्यमान हैं 
किंतु जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। 
सन्‌ 1981 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की आबादी 10.48 
करोड़ है, जो जनसंख्या का 15.75 प्रतिशत होता है। इनमें से 84 प्रतिशत ग्रामीण 
क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि शेष अधिकांशतया शहरों की गंदी बस्तियों में रहते हैं। 
अनुसूचित जातियों की अधिकांश आबादी खेतिहर मजदूरों की है और उनमें से 
अधिकांश भूमिहीन हैं। बहुत थोड़े प्रतिशत के पास नाममात्र की जमीनें हैं। 
अनुसूचित जाति के शेष लोग चमड़े का काम, दस्तकारी, विशेष रूप से बॉस और 
बेंत का काम, कपड़े बुनने का काम, मत्स्यपालन आदि परंपरागत कार्यों को करते 
हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचला दर्जा है। सरकार द्वारा सन्‌ 
1985 में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्थापित किए गए कार्यकारी दल 
की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उनके पास कोई पूँजी नहीं 
है और उनपर सामाजिक अक्षमता और अर्थहीनता की दोहरी मार पड़ रही है। 
इन दयनीय स्थितियों की वजह से वे एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। 
एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 66 प्रतिशत बंधुआ मजदूर 
अनुसूचित जाति के हैं और सरकार बंधुआ मजदूर प्रथा (निवारण) अधिनियम, 
1976 के बावजूद बंधुआ मजदूरों की समस्या को हल करने में कोई प्रगति नहीं 
कर सकी है। 
अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर मात्र 21.38 प्रतिशत है, जबकि इसके 
मुकाबले अखिल भारतीय औसत 41.30 प्रतिशत हे और अनुसूचित जातियों को 
महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत केवल 10.93 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्र में 
महिलाओं में साक्षरता का औसत 29.43 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों में उनके 
सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण प्रथम कक्षा से लेकर आगे तक स्कूल 
छोड्नेवाले विद्यार्थियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों 
को, जिन्होंने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को इतनी शताब्दियों तक 
इतना अधिक दिया है, सामान्य रूप से जनसाधारण से तथा विशेष रूप से 
अधिकारियों से, उपेक्षा ही मिली है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्रबादी तथा 
समतावादी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है अनुसूचित जातियों 
160 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का सर्वतोमुखी विकास करना चाहती है। इस पार्टी का विचार है कि अब समय 
आ गया है, जब अनुसूचित जातियों के उद्धार को प्रक्रिया को तेज करने के लिए 
कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों की 
दशा सुधारने को भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक समझती है। 
समाज के एक बड़े भारी वर्ग का यदि विकास न हो, उसका ठीक प्रकार से 
भरण-पोषण न हो, उसे उसके अधिकार न मिलें और इसके अतिरिक्त वह 
मानव-गरिमा से बंचित रहे तो बह सामाजिक भ्रातृभाव और प्रगति के लिए गंभीर 
खतरा बना रहेगा। अतः अनुसूचित जातियों की हालत सुधारने की आवश्यकता 
को राष्ट्र की एकता तथा अस्तित्व के व्यापक संदर्भ में आवश्यक समझना 


चाहिए। 


सामाजिक भेदभाव 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जाति की भावना अपने आप खत्म हो जानी 
चाहिए थी, परंतु वास्तव में यह और अधिक बढ़ गई है। अनुसूचित जातियों पर, 
विशेष रूप से उनकी महिलाओं पर, अत्याचार बढ़े हैं और अस्पृश्यता को प्रथा 
अनेक रूपों में अब भी निर्बाध रूप से प्रचलित है। नागरिक अधिकार अधिनियम, 

1955 द्वारा प्रदत्त संरक्षण को कारगर तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। पी. 

सी.आर. अधिनियम के अंतर्गत बहुत कम मामले दर्ज क़िए गए हैं। किंतु सबसे 

अधिक चिंता की बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर लोगों को छोड़ दिया जाता 

है। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें लोगों को छोड़ दिया गया, 1980 में 69.34 

प्रतिशत, 1981 में 82.54 प्रतिशत, 1982 में 89.14 प्रतिशत और 1983 में 87.54 

प्रतिशत थी। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि पी.सी.आर. अधिनियम के 
अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट संसद्‌ के पटल पर भी नहीं रखी जातीं, जैसाकि इस 
अधिनियम द्वारा अपेक्षित है। सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि प्रतिदिन 
अत्याचार की 104 घटनाएँ होती हैं। अतः हमारा अनुरोध है कि इस संबंध में 
निम्नलिखित काररवाई की जाए- 

1. सरकार को देश में ऐसे जिलों का पता लगाना चाहिए, जहाँ पर अस्पृश्यता 
बहुत ज्यादा प्रचलित है और वहाँ पर ऐसे कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों 
तथा अन्य जिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो अनुसूचित 
जातियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हों। 

. पी.सी. आर. अधिनियम संबंधी वार्षिक रिपोर्ट पर संसदू में नियमित रूप 
से चर्चा होनी चाहिए तथा राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था होनी 
चाहिए, ताकि इस अधिनियम की निरंतर समीक्षा होती रहे। 

3. अस्पृश्यता के मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त संख्या में चलते-फिरते 

न्यायालयों को स्थापित किया जाए। 
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4. राज्यों में छोटे-मोटे मामलों के लिए संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाने की 
व्यवस्था की जाए और पी.सी.आर. अधिनियम के अंतर्गत मामलों को 
निपटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। 

5. पी.सी.आर. अधिनियम को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए बनी 
हुई समितियाँ राज्य स्तर पर निष्क्रिय पड़ी हैं। उनकी कभी-कभी ही कोई 
बैठक होती है। उन्हें फिर से सक्रिय बनाया जाए। 

6. कानून को लागू करनेवाले अधिकारी को कर्तव्यपालन में कोताही करने 
पर उसके साथ पी:सी.आर. अधिनिमय के अंतर्गत अपराध करने का 
मामला मानकर वैसा ही व्यवहार किया जाए। 

अस्पृश्यता की बुराई और अनुसूचित जातियों पर अत्याचार केवल कानूनों 

के द्वारा ही नहीं खत्म किए जा सकते। सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 


सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए एक विशाल अभियान चलाने को भी 
आवश्यकता है। 


आर्थिक उपेक्षा 


लगातार बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत यद्यपि कुछ विकास 
संबंधी गतिविधियाँ हुई हैं, किंतु अनुसूचित जातियों के रहन-सहन की दशा में कोई 
विशेष सुधार नहीं हुआ है। योजना बनानेवालों की यह आशा कि खेती तथा उद्योगों 
में जो धन लगाया जाएगा बह नीचे तक छनकर गरीब लोगों के पास पहुँच जाएगा, 
असत्य सिद्ध हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जातियों के 
विकास-संबंधी कार्यकारी दल ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'ग्रामीण संपत्ति 
के असली उत्पादक अत्यधिक गरीबी, कष्ट, स्थायी कर्जदारी ओर घोर शोषण का 
जीवन व्यतीत कर रहे हें, जिसकी वजह से उनमें से बहुत से तो बंधुआ मजदूर 
बन गए हैं।' एक के बाद एक विभिन्न योजनाओं की अवधि में अनुसूचित जातियों 
के लिए जो धन नियत किया जाता है, बह कुल तथा वास्तविक व्यय का एक 
प्रतिशत भी कभी उन तक नहीं पहुँचा है, यहाँ तक कि अकसर यह थोड़े से नियत 
धन से भी कम होता है। 
जनता शासनकाल में विशेष कपोनेंट प्लान की जो नई रणनीति सोची गई 
थी और जिसे छठों पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, जिसके अनुसार 
प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए उनकी आबादी के अनुपात 
में रळ एवं भौतिक लक्ष्य रखे गए थे, उसे निष्ठापूर्बक कार्यान्बित नहीं किया 
गया हँ । 
1982-83 में 9,445.49 करोड़ रुपए के कुल पूँजी-विनियोग के मुकाबले 
स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अधीन केवल 675.79 करोड़ रुपए नियत किए गए, जो 
उसका 7.15 प्रतिशत है। 1983-84 में 1,120.80 करोड़ रुपए के कुल पूँजी- 
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विनियोग के मुकाबले स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए 754.86 करोड़ रुपए नियत 
किए गए, जो 6.79 प्रतिशत होता है। इतना कम नियत धन भी पूरी तरह प्रयोग 
नहीं किया गया, जैसा इस बात से स्पष्ट होता है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के 
अंतर्गत ही 684.07 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो गई है। 

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आय पैदा करनेवाली योजनाओं को 
चलाने हेतु धन के निमित्त जो विशेष केंद्रीय सहायता की योजनाएँ बनाई गई हैं, 
उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है, किंतु उनकी राशि भी या तो गलत ढंग से खर्च 
की गई अथवा बिना खर्च के छोड़ दी गई। 

व्यावसायिक बैंकों की सामान्य उपेक्षा की वजह से अनुसूचित जाति विकास 
निगमों का कार्य, जो राज्यों में चल रहा है, संतोषजनक नहीं है। 

अतः हमारी यह माँग है कि-- 

1. स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत बचा हुआ धन अगले पाँच वर्षों में 

इसके अंतर्गत नियत राशि को दुगुना करके पूरा कर दिया जाए। 

2. 'अविभाज्यता' के नाम पर किसी क्षेत्र को छूट न दी जाए और उससे 
स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए धन नियत करवाया जाए। 
. ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर न किया जाए, जो इस प्रकार से पैदा की गई 

आस्तियों को अनुसूचित जातियों में उचित रूप से वितरित न करता हो। 

4. विशेष केंद्रीय सहायता के फार्मूले को इस प्रकार से संशोधित किया जाए 
कि इसका प्रयोग समूह योजनाओं और आय पैदा करनेवाले कार्यक्रमों के 
लिए समग्र विकास की योजनाओं पर खर्च किया जा सके और सहायता 
देने पर खर्च न किया जाए। 
विशेष कंपोनेंट प्लान और विशेष केंद्रीय सहायता के संबंध में व्यय का 
हिसाब-किताब अलग-अलग मदों में रखा जाए। 
एकीकृत तरीके से योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए. 
जिला को इकाई मानकर विकेंद्रीकृत योजनाकरण होना चाहिए और 
इसका प्रभारी कलक्टर के पद का कोई अधिकारी होना चाहिए। 
व्यापारिक बैंक अनुसूचित जातियों की संस्थागत ऋण की आवश्यकताओं 
को ठीक ढंग से पूरा नहीं करते। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की | 
छोटी-सी पूँजी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 
वित्तीय विकास निगम की प्रस्तावित संस्था बनाने के स्थान पर एन.ए.बी. 
आर.डी. की तरह 2,000 करोड़ रुपए की पूँजी से अनुसूचित जातियों की 
ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक 
वित्तीय एजेंसी बनाई जाए। 
भूमि पर आधारित गतिविधियाँ, परंपरागत व्यवसाय तथा अरुचिकर 
व्यवसायों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार को ऐसी योजनाएँ 
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बनानी चाहिए, जिनसे अनुसूचित जातियों को लघु उद्योग खोलने के लिए 
प्रोत्साहन मिल सके। 
इसके लिए सरकार को निम्नलिखित पग उठाने चाहिए-- 

(क) कम ब्याज पर उदारता से पैसा देना चाहिए। 

(ख) आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान 
करनी चाहिए। 

(ग) बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर औद्योगिक भूखंड एवं 
भवन देने चाहिए। 

(घ) इसके लिए योजना बनाने और इन उद्योगों का अनुवीक्षण तथा 
मूल्यांकन करने के लिए राज्य के उद्योग विभाग में एक अलग 
प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। 

9. सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को 16 प्रतिशत एजेंसियाँ, विक्रेता 
प्रतिष्ठान डिपो, लाइसेंस आदि शिक्षित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों 
के लिए नियत करने चाहिए। 


कृषि 
अनुसूचित जातियों की 76 प्रतिशत से अधिक आबादी भूमिहीन खेतिहर 
मजदूरों अथवा सीमांत कृषकों, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, के रूप में 
कृषि पर निर्भर करती है। भूमि-सुधार में उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
54,26,120 एकड़ की कुल अनुमानित फालतू भूमि में से केवल 44,74,852 एकड़ 
भूमि को.ही फालतू भूमि घोषित किया गया है। इसमें से सिफ 31,24,014 एकड़ 
भूमि कब्जे में ली गई और केवल 22,61,415 एकड़ वस्तुतः बाँटी गई। अनुसूचित 
जातियों को 36.46 प्रतिशत भूमि दी गई, जबकि भूमिहीन अनुसूचित जाति खेतिहर 
मजदूरों की संख्या इससे दुगुनी है । 

अतः हमारी यह माँग है- 

1. भूमि-सुधारों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाए और सारी फालतू भूमि 
1990 तक बॉट दी जाए। इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो कानून 
को भी कठोर बनाया जाए। 

2. 12 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर जिन अनुसूचित जाति के भूमिहीन 
व्यक्तियों का कब्जा है, उन्हें स्वामित्व का अधिकार दिया जाए तथा 
अपनी भूमि को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। 

3. मंदिरों के साथ संलग्न धर्मस्व की भूमि को, विशेष रूप से अनुसूचित 
जातियों को पट्टे पर दे दिया जाए। 

4. समूह के आधार पर बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के अतिरिक्त उनकी 
कुशलता का प्रयोग कृषि से भिन्न क्षेत्रों में भी किया जाए। इसके लिए आई. 
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आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. आदि योजनाओं के अंतर्गत 
उपलब्ध धनराशि को उनके प्रभावी पुनर्वास के लिए जोड़ दिया जाए। 

5. यद्यपि बहुत से राज्यों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय कर 
दी गई है, फिर भी उन्हें बहुत कम मामलों में यह मिलती है। सरकार 
को मजदूरी कानून प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई मशीनरी 
स्थापित करनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की सामूहिक बीमा-संबंधी 
लाभप्रद योजनाओं के अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन भी लागू की जाए। 

` सरकार को गिरवी रखने की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन 
व्यक्तियों को ऋण देने के लिए बैंकों से कहना चाहिए, जो जमीन 
खरीदना चाहते हैं। उनसे आसान किश्तों में बह राशि वापस ली जानी 
चाहिए। 

. समूहों में अनुसूचित जाति के परिवारों का पता लगाकर मुर्गीपालन, दुग्ध- 
उत्पादन, मत्स्यपालन, सूअर-पालन आदि कार्यक्रमों को आरंभ किया 
जाए। आसपास के गाँवों में रहनेवाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को 
अतिरिक्त वन-संरक्षित भूमि बॉटी जाए। 


0०5 


= 


शिक्षा 
सन्‌ 1981 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की 80 प्रतिशत 


आबादी अनपढ़ है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं कौ हालत तो और भी 
खराब है। केश के आंदर ऐसे बहुत से जिले हैं, जहाँ पर अनुसूचित जाति की 
महिलाओं में साक्षरता की दर एक प्रतिशत से भी कम है। इस भयावह स्थिति की 
ओर उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना देना चाहिए। वर्तमान 
दोहरी शिक्षा-पद्धति ने जो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, 
स्थिति को और खराब कर दिया है। कुछ प्राइबेट शिक्षा संस्थाओं के दरवाजे आज 
भी अनुसूचित जातियों के लिए बंद हैं। अनुसूचित जातियों तथा अन्य लोगों के 
बीच भर्ती का अंतर बढ़ता जा रहा है। पहली से सातवीं तक पढ़ाई छोड़नेवालों 
की संख्या 75 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा में यद्यपि 15 प्रतिशत आरक्षण रखा गया 
किंतु वहाँ, भर्ती संतोषजनक नहीं है। 

विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण बड़ा रहस्यजनक 


है-- 
क्रम विषय अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 
अवर-स्नातकों में स्नातकोत्तर में 
1. कला 9.85 10.54 
2. विज्ञान 4.44 2.93 
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3. वाणिज्य 4.76 5.42 
4. शिक्षा 6.24 3.42 
5. इंजीनियरिंग ब टेक्नोलॉजी 6.16 1.92 
6. औषधि विज्ञान 9.98 3.69 
7. कृषि 8.39 4.48 
8. पशु चिकित्सा बिज्ञान 7.02 1.37 
9. विधि 7.47 3.97 
10. अन्य 5.93 3.56 
11. व्यावसायिक 7.45 33.48 
12. गैर-व्यावसायिक 7.30 8.17 


इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों में जो स्थान नहीं भरे गए, उनकी संख्या 
स्नातक स्तर पर औषधि विज्ञान में 6,984 तथा इंजीनियरिंग में 9,546 है। अतः 
हमारी यह माग है कि-- 

1. संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य 
बुनियादी शिक्षा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाए। 

2. दोहरी शिक्षा प्रणाली--एक उच्च वर्ग के लिए तथा दूसरी आम जनता के 
लिए, जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ता है, को खत्म कर दिया जाए तथा 
एकीकृत मुहल्ला शिक्षा पद्धति को आरंभ किया जाए। 

3. तीन प्रतिशत के मुकाबले समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की 6 से 8 प्रतिशत राशि 
उपरोक्त को सक्रिय रूप से कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा के लिए अलग 
रख दी जाए। 

4. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के उपलब्ध होने पर सभी शिक्षा संस्थाओं 
को, जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है, अपनी आरंभिक कक्षाओं में 15 
प्रतिशत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भर्ती करना अनिवार्य होना 
चाहिए। 

5. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ 
दिए जाने को रोकने के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में मध्याह 
भोजन, मुफ्त (स्कूल की) वर्दिया, किताबें आदि देने की व्यवस्था आरंभ 
व्हो जाए। 

6. अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियों तथा छात्राबास-व्यय में राहत की 
राशि उसी अनुपात से बढ़ाई जाए, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए महँगाई 
भत्ते की राशि बढ़ाई जाती है। 

7. रुपए की कीमत घट जाने की वजह से फीस में रियायत और छात्रवृत्ति 
देने के लिए आय की सोमा पर्याप्त रूप से बढ़ा दी जाए। आय की सीमा 
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के लिए केवल मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाए, जैसा योग्यता 
छात्रवृत्तियों के मामले में किया गया है। 

8. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जो व्यावसायिक, तकनीकी और 
पेशे संबंधी पाठ्यक्रमों में दाखिला चाहते हों, केंद्र द्वारा निर्धारित योजना 
के अंतर्गत तैयारी के लिए संस्थाओं का जाल बिछाया जाए, जिससे 
आरक्षित स्थान खाली न जा सकें। 

9. प्रौढ़ शिक्षा को नया रूप और इसपर नया बल देने की आवश्यकता है। 
जब तक इस शिक्षा को अनुसूचित जातियों के दरवाजे तक ले जाने के 
लिए युद्धस्तर पर प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक प्रोढ़ शिक्षा मृगतृष्णा 
बनी रहेगी। 

10. अनुसूचित जातियों की महिलाओं में शिक्षा को तेजी से बढ़ाने के लिए 
लड़कियों के लिए प्रोत्साहनार्थ छात्रवृत्तियों की व्यबस्था की जाए, जिससे 
वे अधिकाधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हों। 

।1. उच्चतम और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़नेवाले अनुसूचित जातियों 
के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी 
एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों से कहा जाए, जिससे बाद में वे 
प्रशिक्षित विद्यार्थियों को अपने यहाँ रोजगार दे सकें। 

12. महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में अनुसूचित 
जाति के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। पिछड़े गाँवों में योग्यता में 
भी छूट देकर अनुसूचित जाति के अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। 

13. विशेष रूप से लड़कियों के लिए छात्रावासों को व्यवस्था की जाए। 


सेवाओं में आरक्षण 

आरक्षण की नीति के पीछे यह विचार था कि अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति देश के प्रशासन में हिस्सा ले सकें। उच्चतम 
न्यायालय ने हाल में यह कहा था-- “जाहिर है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) 
को इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया था कि हरिजनों को अधिक संख्या में सरकारी 
नौकरियों में सफाई कर्मचारी और झाड़ू लगानेवालों के रूप में भर्ती किया जा सके, 
अपितु उसका उद्देश्य यह था कि अधिकाधिक हरिजन अफसर और पदाधिकारी 
हों, ताकि प्रशासनिक शक्ति देश के उच्च और निम्न वर्ग-दोनों के हाथों में आ 
जाए और देश समरस तथा एकीकृत हो जाए।' 

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट और 
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के निम्नलिखित आँकड़े इस बात 
की मुँह-बोलती तसबीर है-- 
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. पर्दो को श्रेणी 


4 % 4 


(सफाई कर्मचारी सहित) 


. प्रतिरक्षा सेवाएँ 

सेना के अफसर (असैनिक) 
वायुसेना (असैनिक) 

नौसेना (असैनिक) 


. रेलवे सेवाएँ 
श्रेणी ए 
श्रेणी बी 
श्रेणी सी 


. मंत्रिमंडल सचिवालय 
श्रेणी-। 
श्रेणी-2 
श्रेणी-3 
श्रेणी-4 


. गृह-कार्य मंत्रालय 
श्रेणी-1 
श्रेणी-2 
श्रेणी-3 


. । जनवरी, 1984 को सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों का 
प्रतिनिधित्व निम्नलिखित था-- 


पद वर्ग 
Y 
बी 
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1.1.1983 को 


कितना प्रतिशत 

प्रतिनिधित्व था कमी थी 
6.71 55.27 
10.16 26.93 
14.61 2.60 
19.58 == 

कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है 

0.44 

0.15 


ağ? उपलब्ध नहीं 


कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है 
7.8 
10.9 
11.3 


कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है 
9.69 
13.33 
16.95 


कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है 
3.83 
6.51 
11.76 


3.93 प्रतिशत 
5.30 प्रतिशत 
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1.1.1983 को 
प्रतिशत में कितनी 


सी ह 18.23 प्रतिशत 
डी 27.37 प्रतिशत 


7. श्रेणी-। 1.1.1984 को बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित 
जातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित था-- 


_ अफसर 5.05 प्रतिशत 
क्लर्क 13.48 प्रतिशत 
अधीनस्थ कर्मचारी 22.95 प्रतिशत 


8. । जनवरी, 1981 को विश्वविद्यालय में पढ़ानेवाले तथा अन्य कर्मचारियों 
में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है- 


प्राध्यापक 0.42 प्रतिशत 
रीडर ~ 0.58 प्रतिशत 
अनुसंधान सहायक 1.98 प्रतिशत 


अध्यापक और अनुदर्शक 0.94 प्रतिशत्‌ 


अध्यापन को छोड़कर अन्य कार्य करनेवाले कर्मचारी 


श्रेणी । और 2 5.98 प्रतिशत 
क्लर्क 5.40 प्रतिशत 
अधीनस्थ कर्मचारी 16.50 प्रतिशत 


9. 1977 से 1981 तक केंद्रीय सेवाओं में पाँच वर्ष के दौरान आरक्षित की 
गई रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है-- 


श्रेणी ए 1,161 ` 
श्रेणी बी 2,806 
श्रेणी सी 2,583 
श्रेणी डी 266 


शायद बहुत लोगों को यह मालूम न हो कि सरकारी सेवाओं में बहुत से 
आरक्षित स्थान हर साल भरे नहीं जाते और कुछ समय बाद वे अनारक्षित हो जाते 
हैं। अगर यह हालत उच्च पदों की होती तो शायद उपयुक्त योग्यताप्राप्त व्यक्ति 
उपलब्ध न होने की दलील समझ में आ सकती थी, किंतु अनुसूचित जाति आयोग 
की लगातार कई रिपोटों में हमने यह देखा है कि चपरासियों तक के पद और . 
अन्य चतुर्थ श्रेणी के पद, जिनके लिए लोग हाय-हाय करते फिरते हैं, बाद में 
अनारक्षित घोषित कर दिए जाते हैं। आरक्षण-संबंधी संवैधानिक आदेश की भाषा 
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और भावना के अनुरूप पालन करने में सरकार की विफलता इससे स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो जाती है। 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों कौ कल्याण-संबंधी संसदीय 
समिति ने लगातार अपनी कई रिपोर्टा में यह लिखा है कि सफाई-कर्मचारियों की 
ट्रेनिंग में भी उम्मीदवार उपलब्ध न होने के आधार पर पद क्‍यों नहीं भरे जाते। 
1944 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है-- "अध्ययन दल 
ने इस बात की ओर इशारा किया कि 46 सफाई कर्मचारियों में से केवल चार 
अनुसूचित जाति के थे और उनमें से कोई भी अनुसूचित जनजाति का नहीं था। 
कोचीन बंदरगाह न्यास के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के सफाई कर्मचारी कोचीन में उपलब्ध नहीं हें।” 
राज्य की सेवाओं में तो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की हालत और 
भी खराब है। सरकारी समितियों जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा, जिन्हें केंद्र और राज्य 
सरकारें मोटी-मोटी रकमें देती हैं, आरक्षण की नीति को बिलकुल कार्यान्वित ही 
नहीं किया जाता। 
जिस प्रशासन को आरक्षण-नीति को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया 
है उसमें बेईमानी, उपेक्षा और असावधानी भरी पड़ी हे। 
हमारी यह माँग हे कि 
1. केंद्रीय सरकार को एक श्‍वेत-पत्र प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें इस 
बात का पूरा ब्यौरा दिया गया हो कि केंद्र तथा राज्यों में आरक्षण-संबंधी 
नीति को किस हद तक और किस ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। 
2. आरक्षण को सरकार द्वारा लागू न किए जाने का कारण ऐसे कानून का 
अभाव है, जिसके द्वारा आरक्षण-नीति को लागू न करने की अवस्था में 
दोषी व्यक्त/संस्था को दंडित किया जा सके। केंद्रीय और राज्य सरकारों 
को संविधान के अनुच्छेद 335 में निहित सेवा-संबंधी आरक्षणों के 
उपबंधों को कार्यान्वित कराने के लिए कानून बनाने चाहिए और उसमें 
ऐसा एक दंड-संबंधी खंड रहे, जिसमें इसको कार्यान्वित न करने को 
अवस्था में इसे अपराध माना जाए। 
3. यदि संभव हो तो संपर्क अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए एक 
पूर्णकालिक अधिकारी बनाकर उसकी भूमिका को प्रभावी बना दिया जाए। 
4. बहुत से विभागों में रोस्टर प्रणाली का पालन कठोरता से नहीं किया 
जाता। इस संबंध में जो विभाग गलती करते हें उनके खिलाफ काररवाई 
को जाए। 
5. आरक्षित कोटा में से जो बचा हो, उसे पूरा करने के लिए तत्काल आदेश 
दे दिए जाएँ और जब तक यह बकाया कोटा भर न लिया जाए, तब तक 
अनारक्षित करने की प्रथा को तिलांजलि दे दी जाए। 
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6. पदोन्नति में भी आरक्षण की नीति को लागू किया जाए, जिससे पिछले 

वर्षों में जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जा सके। 

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी रोजगार 
दफ्तरों में अलग प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएँ। 

. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उन क्षेत्रों में, जिन्हें सरकार बहुत 
अधिक वित्तीय सहायता देती है, आरक्षण की नीति को कार्यान्वित किया 
जाए। 

9. अनुसूचित जातियों के उन संगठनों को जो सेवा-संबंधी आरक्षण के 
कार्यान्वयन की निगरानी रखते हैं, प्रोत्साहित किया जाए, मान्यता दी जाए 
और उनसे लगातार सलाह-मशविरा किया जाए। 

10. उच्चतम न्यायिक सेवाओं में जहाँ कहीं आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, 
बहाँ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 

।1. प्रत्येक राज्य में सभी उच्च पदों हेतु अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के 
लिए परीक्षा से पूर्व पढ़ाने के केंद्र खोलने को व्यवस्था की जाए। 

12. प्रतिरक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों को बड़े पैमाने पर भर्ती किया 
जाए। इससे उनके आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और 
उनका एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी की रेखा को पार कर सकेगा। 

13. आरक्षण-नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा वर्ष में दो बार करने के लिए 
राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय स्तर पर गृहमंत्री के अधीन 
उच्चशक्तिप्राप्त समितियों की नियुक्ति की जाए। 

14. जहाँ कहीं राज्य स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ न हों, वहाँ आरक्षण-संबंधी 
नियमों के उल्लंघन को रोकने तथा ऐसा करनेवालों को दंड देने के लिए 
एक वरिष्ठ आई.ए.एस. व्यक्ति की निगरानी में इस प्रकार के विशेष 
प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएँ। 

15. अनुसूचित जाति के जिस उम्मीदवार ने रोजगार-दफ्तर के चालू रजिस्टर 
पर अपना नाम दर्ज कराया हो, उसपर आयु की सीमा-संबंधी प्रतिबंध 
लागू नहीं किया जाए। 

16. अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए सभी आवेदन-पत्र 
निःशुल्क दिए जाएँ और उनसे कोई परीक्षा-शुल्क न लिया जाए। 

17. अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, जो अन्याय तथा कानून के न होने 
से पीड़ित हों, मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। 


०० 


सामान्य 
देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों में अनुसूचित जातियों का 
सबसे अधिक अनुपात है। अतः आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., आर.एल., 
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ई.जी.पी. आदि गरीबी हटानेवाले कार्यक्रमों के अंतर्गत इन वर्गों को कम-से-कम 
50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। यह देखा गया है कि उनमें से कुछ कार्यक्रमों के 
लिए नियत धन को आमदनी पैदा करनेवाली और पूँजी-निर्माण करनेवाली 
योजनाओं पर खर्च करने की बजाय सहायता देने पर खर्च कर दिया जाता है। 
सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों की योजना को अंतिम रूप देते समय 
तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना को बनाते समय इसे भी ध्यान में रखा जाए। 
चमड़े का काम करनेवाले, कपड़े बुननेवाले, मछली मारनेबाले और अन्य 
ऐसे परंपरागत काम करनेवाले अनुसूचित जाति के कारीगरों की ओर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता हे। यद्यपि हमारे देश से चमड़े के सामान का निर्यात बढ़ रहा 
है किंतु चमड़े का प्राथमिक काम करनेवाले की उपेक्षा अब भी जारी है। गाँवों 
में चमड़ा रंगने की प्रक्रिया को आधुनिक रूप देकर उसे आर्थिक दृष्टि से 
आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिल-जुलकर कोशिश की जानी चाहिए। चमड़े का 
प्राथमिक काम करनेवाले मजदूर के लिए हथकरघा बुनकरों और काश्तकारों की 
तरह विकास आयुक्‍त की अध्यक्षता में कोई संगठन बनाया जाए। अन्य कारीगरों 
के लिए भी इसी प्रकार के संगठन बनाए जाएँ। 
यह आशा की गई थी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा पेय जल, मकान, स्वास्थ्य, बिजली, संपर्क सड़कें 
और मलिन बस्ती-सुधार की सुविधाएँ देने की अधिकतम व्यवस्था की जाएगी। 
किंतु सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा से यह पता लगता है कि इस 
संबंध में बहुत थोड़ा काम किया गया है। लगातार कार्यान्वित की जानेवाली 
पंचवर्षीय योजनाओं में मल को सिर पर उठाकर ले जाने की प्रथा को खत्म करने 
की बड़ी-बड़ी बातें किए जाने के बावजूद यह घृणित प्रथा देश के अधिकतर भागों 
में आज भी विद्यमान है। 

अतः हम यह मांग करते हैं कि 

1. पेयजल के स्रोत, जैसे ऊपर की टंकियाँ, अनुसूचित जातियों की बस्तियों 
के निकट बनाई जाएँ और जिन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था 
न हो, उन्हें समस्याग्रस्त गाँव के समान समझा जाए। 

2. मकान बनाने के लिए भूखंडों के निमित्त जो आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े 
हुए हैं उन्हें सन्‌ 1990 तक निपटा दिया जाए और मकानों का निर्माण 
भूखंड देने के 12 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाए। 

3. दुर्बल वर्गो के लिए जो आवास-योजनाएँ मंजूर की जाती हैं, उनमें 50 
UA अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखे जाएँ। 

4. अनुसूचित जातियों की आवास-बस्तियों को मुख्य गाँव से अलग रखने 
की प्रथा खत्म कर दी जाए और जहाँ वे लोग आज रहते हैं, उनके लिए 
वहीं पर पक्के मकान बनाए जाएँ। 
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5. हुडको, जीवन बीमा निगम आदि संस्थाओं को चाहिए कि अनुसूचित 

जाति के सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण दें। 

, शहरी विकास प्राधिकरणों, हाउसिंग बोडो आदि द्वारा बनवाए गए मकान और 

फ्लैटों में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखे जाएँ। 

. अनुसूचित जाति की बस्तियों की गलियों में बिजली लगाई जाए, अनुसूचित 

जाति के प्रत्येक घर में बिजली का एक प्वाएंट मुफ्त दिया जाए। 

, अत्यावश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य की दुकानें, जहाँ तक संभव हो, 

प्रत्येक अनुसूचित जाति बस्ती के पास बनाई जाएँ। 

. अनुसूचित जाति की बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर संपर्क सड़कों 

और नालियों की व्यवस्था की जाए। 

10. जिन मलिन बस्तियों में अनुसूचित जातियों की 50 प्रतिशत या इससे 
अधिक आबादी है, उन मलिन बस्तियों के सुधार के लिए एक समयबद्ध 
कार्यक्रम बनाया जाए। 

11. आदिवासी अनुसंधान संस्थान की तरह केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में एक 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना आरंभ की जाए। 

12. मल को सिर पर उठाकर ले जाने की प्रथा को खत्म करने के लिए 
आधुनिक तकनीक अपनाई जाए तथा प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ 
किया जाए। 

13. अनुसूचित जाति के लोगों को अपने निवास-स्थान के भूखंडों या काम के 
छोटे-छोटे स्थानों (मोची आदि की दुकान) से बेदखल न किया जाए। वे 
जहाँ पर एक वर्ष या उससे अधिक समय से रहते हैं या जहाँ पर काम करते 
है, वहाँ से उन्हें कोई दूसरी उपयुक्त जगह दिए बिना बेदखल न किया जाए। 

14. महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास और डॉ. अंबेडकर के जन्मदिन को राष्ट्रीय 
अवकाश घोषित किया जाए। 

15. डॉ. अंबेडकर की निजी चीजों को 1, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित 
मकान में सुरक्षित रखा जाए, जहाँ पर वे भारत का संविधान-निर्माण 
करते समय रहते थे। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए। 

16. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाए। 

17. संविधान के अनुच्छेद 338 में निहित उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए 
एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति आयोग की संस्था को प्रभावी बनाया जा सके, जिससे उसकी 
वार्षिक रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। 

18. भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए जिन संवैधानिक गारंटियों 
की व्यवस्था है, उन्हें उन सबपर लागू किया जाए, जो हिंदू उत्तराधिकार 
अधिनियम के अंतर्गत हिंदू' की परिभाषा में आते हैं। o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


विजयवाड़ा 1 जनवरी, 1987 


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ 
श्री सूरजभान (पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ) द्वारा । 
जनवरी, 1987 को विजयवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 
समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-- 
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस माँग को फिर दोहराया है कि केंद्रीय 
सरकार को संविधान के अनुच्छेद 335 के कार्यान्वयन के संबंध में एक श्वेत-पत्र 
निकालना चाहिए। इस अनुच्छेद में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा-संस्थाओं में 
प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। 
इसमें इस मांग को फिर दोहराया गया है कि एक ऐसा केंद्रीय कानून बनाया 
जाए, जिसमें आरक्षण-संबंधी उपबंधों का पालन न करनेवालों के लिए सख्त सजा 
का प्रावधान हो। 
इस प्रतिवेदन में केंद्रीय सरकार को भारतीय जनता पार्टी की इन माँगों को 
न मानने के लिए लताड़ा गया है और कहा गया है कि इससे यह पता लगता है 
कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए 
जरा भी गंभीर नहीं है। इसमें तो कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया गया है कि 
चह इस वर्ग के लोगों को सदा के लिए गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती 
है, ताकि वह इनका शोषण कर सके। 
प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि अब इन वर्गो के राजनीतिक दृष्टि 
से E तत्त्व कांग्रेस की इस चाल को समझ गए हैं और उससे विमुख होते जा 
रहे हें। 
प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भारत सरकार का एक भी मंत्रालय या 
विभाग यह दावा नहीं कर सकता कि उनके यहाँ संविधान में निहित आरक्षण-संबंधी 
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उपबंधों का पालन काफी हद तक किया गया है, पूरा पालन करने का तो सवाल 
ही पैदा नहीं होता। ऐसा कोई कानून न होने के कारण किसी भी विभागाध्यक्ष के 
खिलाफ उसकी विफलताओं के लिए काररवाई नहीं की जा सकती। 
यह भी माँग की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के लोगों को 10,000 रुपए तक ब्याजरहित ऋण दिया जाए और कृषि-भूमि 
खरीदने के लिए 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक कम ब्याज की दर (4 
प्रतिशत) पर ऋण दिया जाए और वही भूमि बैंक के पास गिरवी रख ली जाए। 
बैंक छोटे अथवा बड़े उद्योगपतियों को उद्योग अथवा व्यापार चलाने के लिए 
इसी प्रकार ऋण देते हैं। हमारी केवल यही माँग है कि उद्योगपतियों और 
व्यापारियों को दी जानेवाली सुविधाएँ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि वे जमीन में धन लगा सकें। 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र में अलग से 
एक मंत्रालय खोलने की बार-बार की गई माँग को फिर दोहराते हुए प्रतिवेदन में 
यह दावा किया गया है कि सीधे अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए नियत किए 
गए 'विशेष कंपोनेंट योजना' के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए छठी पंचवर्षीय योजना 
में खर्च नहीं किए गए। इनमें से 26 करोड़ रुपए केवल हरियाणा राज्य में ही व्यय 
हो गए। 
प्रतिवेदन में अस्पृश्यता-निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा 
रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा सम्मेलन 
आदि करके तथा छुआछूत के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए विभिन्न 
प्रकार के अन्य कदम उठाकर अपने अस्पृश्यता-निरोधक अभियान को और तेज 
करेगी। 
प्रतिवेदन में अन्य जो माँगें प्रस्तुत की गई हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 
महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को 
राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए। प्रतिवेदन के अनुसार, जनता सरकार ने गुरु 
रविदास के जन्मदिन की छुट्टी घोषित की थी, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन्‌ 
1980 में सत्तारूढ़ होने पर उस निर्णय को पलट दिया। 
डॉ. अंबेडकर की निजी चीजों और जिस मकान में बह अंतिम समय में रहते 


थे, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। 
o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


विजयवाड़ा 1 जनवरी, 1987 


भारतीय महिला मोरचा के कार्यक्रम 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ग्वालियर में हुई बैठक में 
पार्टी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने श्रीमती मृदुला सिन्हा को भारतीय महिला 

मोरचा का अध्यक्ष मनोनीत किया। 

यद्यपि महिला मोरचा अपनी सामर्थ्य तथा शक्ति के आधार पर पिछले कई 
वर्षों से महिलाओं के बीच जाकर उनके अधिकार और कर्तव्यों से अवगत 
कराकर उन्हें जागरूक और संघर्षशील बनाने का प्रयास करता रहा है, फिर भी 
श्रीमती मृदुला सिन्हा के नेतृत्व में मोरचा आज़ देश की परिस्थिति, बदलते हुए 
मानव-मूल्यों तथा सामाजिक परिवर्तन के संक्रमणकाल से गुजरते समय अधिक 
गतिमान हो, अपने से कमजोर, अनजान और भोली-भाली महिलाओं की समस्याओं 
को वाणी देने तथा उनके लिए सच्चे मायनों में शोषणमुक्त और समतायुक्त 
समाज की स्थापना के लिए सतत संघर्षरत है। यह हर्ष का विषय है कि मोरचा 
ः के प्रयासों द्वारा विभिन्न वर्गों की जिन पढ़ी-लिखी, मध्य वर्ग, झुग्गी-झोंपड़ी और 
पुनर्वास बस्तियों में रहनेवाली महिलाएँ बड़ी संख्या में, भारतीय जनता पार्टी के 
साथ जुड़ रही हैं उन्हें यह महसूस होने लगा है कि केबल यही एक ऐसी राष्ट्रीय 
पार्टी हे, जिसके सिद्धांत मूलतः भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों पर आधारित रहकर 
विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी को अपना साध्य नहीं, बल्कि साधन मानकर भारतीय 
महिलाओं के खोए हुए गौरव को समाज तथा राष्ट्र में पुनस्थापित करने के लिए 
संकल्पबद्ध हैं। समय-समय पर सभी धर्मों, वर्गों तथा श्रेणियों की महिलाओं की 


समस्या और उनके समाधान हेतु मोरचा द्वारा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर 
महिलाओं में चेतना लाने का सतत प्रयास चलता रहा है। 
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संगठनात्मक 

महिला मोरचा की केंद्रीय समिति को बैठक 19-20 अक्तूबर, 1986 को 
जम्मू में हुई, जिसमें लगभग छह प्रांतों की महिला अध्यक्ष उपस्थित रहीं। केरल, 
गोआ तथा असम की बहनें बैठक प्रारंभ होने से पूर्व चले जाने के कारण उपस्थित 
नहीं हो सकीं। 

राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश 
तथा आंध्र प्रदेश में महिला मोरचा की प्रांतीय समितियों का गठन हो चुका है तथा 
वहाँ की प्रांतीय समितियों की बैठक हो चुकी है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 
तथा मध्य प्रदेश की बैठकों में मोरचा की अखिल भारतीय अध्यक्षा श्रीमती मृदुला 
सिन्हा उपस्थित रहीं, हिमाचल की बैठक में डॉ. (श्रीमती) कमला वर्मा (महामंत्री) 
श्रीमती मोहिनी गर्ग (मंत्री) भी उपस्थित रहीं। दिल्ली में प्रदेश के 115 मंडलों में 
संगठन की दृष्टि से नवंबर माह से महिला सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। 
अभी तक लगभग 50 सम्मेलन हो चुके हैं और शेष कार्यक्रम जनवरी माह में पूरे 
हो जाएँगे। दिल्ली के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में जो नवंबर में संपन्न हुआ, लगभग 
17 महिलाओं ने भाग लिया। 


हिमाचल प्रदेश 

नवंबर माह में अध्यक्षाजी का पाँच दिनों का प्रवास हुआ, जिसमें वहाँ के तीन 
जिलों, सोलन मंडी तथा कांगड़ा में क्रमशः 25, 26 तथा 27 नवंबर को महिला 
सम्मेलन हुए, जिनमें क्रमशः 150, 500 तथा 800 महिलाओं ने भाग लिया। इन 
सम्मेलनों को श्रीमती मृदुला सिन्हा (अध्यक्षा), डॉ. कमला वर्मा (महामंत्री) तथा 
शांता कुमार (प्रदेश अध्यक्ष) ने संबोधित किया। 


महाराष्ट्र 
नवंबर माह में नागपुर में महिलाओं की बैठक हुई, जिसमें मोरचा अध्यक्षा 
श्रीमती मृदुला सिन्हा तथा मंत्री मोहिनी गर्ग उपस्थित रहीं। 


संघर्षात्मक 

दिल्ली में अक्तूबर माह में मोतीनगर कॉलोनी की चारवर्षीय अबोध बालिका 
के साथ बलात्कार तथा उसकी हत्या कर दिए जाने के विरोध में मोरचा ने थाने 
पर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस की लापरवाही की निंदा की गई तथा रोष प्रकट 
किया गया और अपराधी को तुरंत पकड़ने की माग करते हुए परिवार के प्रति 
संवेदना प्रकट की गई। प्रदर्शन में 2000 महिलाओं ने भाग लिया। 
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उत्तर प्रदेश 


कानपुर में चुनाव में धाँधली किए जाने का विरोध करने पर 11 नवंबर को 
प्रदेश मंत्री श्रीमती प्रेमलता कटियार को डकैती का जुर्म लगाकर गलत तरीके से 
गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र से श्रीमती मोहिनी गर्ग (मंत्री) कानपुर गईं तथा वहाँ 
जेल-अधिकारियों से भेंट करके प्रेमलताजी को बिना शर्त छोड़ने की माँग की। 
महिलाओं की बैठक बुलाकर धरने का कार्यक्रम तय किया। 18 नवंबर, 1986 को 
महिला मोरचा द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर धरने दिए गए तथा जिलाधीश को 
चूड़ियाँ भेंट की गई । 

सितंबर तथा अक्तूबर माह में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में 
महिला मोरचा ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलाधीश को ज्ञापन भेंट किया। 
लखनऊ में बिजली एवं पानी की दरों में वृद्धि के विरोध में निरुपमा गौड़ (मोरचा 
प्रदेश मंत्री) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संबद्ध अधिकारियों से मिला। 


हिमाचल प्रदेश 


सोलन में महिला मोरचा को लगभग 200 महिलाओं ने शिमला तक की 
पदयात्रा कर पूर्ण नशाबंदी लागू करने की माँग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेंट 
किया। सोलन, मंडल तथा कांगड़ा में हुए सम्मेलनों में महिलाओं की समस्याओं 
तथा प्रशासन के भ्रष्टाचार को दूर करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। 


राजस्थान 


सितंबर माह में जोधपुर नगर की महिलाओं ने सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध 
कराने, सड़कों को ठीक करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शहर 
का कोटा बढ़ाए जाने और गेहूँ, शक्कर, तेल आदि के दामों को नियंत्रित करने 
की मांग को लेकर सूर्यकांता व्यास (प्रदेश मोरचा अध्यक्षा) के नेतृत्व में 
जिलाधीश से भेंट कर ज्ञापन दिया। 

राजस्थान में बाड़मेर जिले में अकाल की स्थिति की जानकारी लेने के लिए 
श्रीमती सूर्यकांता व्यास के साथ एक टोली 8 अक्तूबर, 1986 को बाड़मेर जिले 
का दौरा करने गई। 


इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा दो कार्यक्रम किए गए-रक्षाबंधन तथा अंत्योदय 
सप्ताह। 

रक्षाबंधन का कार्यक्रम सभी प्रांतों में महिला मोरचा द्वारा संपन्न हुआ। जहाँ 
केंद्र द्वारा राजमाताजी और मृदुला सिन्हा (अध्यक्षा) ने सभी धर्मों तथा वर्गों के 
भाइयों को रक्षा-सूत्र भेजकर राष्ट्रीय एकता के रूप में इस दिवस को मनाया, वहीं 
प्रांतों में बहनों ने पंजाब में सीमा पार दिल्ली से आए बंधुओं तथा अन्य धर्मों को 
माननेवाले भाइयों के हाथों पर राखी बाँधकर यह पर्व मनाया। 
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महाराष्ट्र 
नागपुर की महिलाओं ने अश्लील पोस्टर जलाकर तथा अश्लील छायाचित्रों 
के पोस्टरों का विरोध करके सिनेमा-मालिकों को ज्ञापन दिया तथा पुलिस 


अधिकारियों से भेंट की। 


संरचनात्मक 

कर्नाटक के कोलार जिले में एक परिवार-मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 
150 युगल सम्मिलित हुए। उसी दिन महिलाओं ने भाजपा मोरचा में सक्रिय रूप 
से कार्य करने हेतु 14 महिलाओं की एक कमेटी बनाई, जिसके अंतर्गत टुमकुर 
जिला के पाँच ताल्लुक आते हैं। ; 


दिल्ली 

दिल्ली के भूमिहीन कैम्प में मोरचा की कार्यकर्त्री कु. प्रिया दास द्वारा एक 
बालवाड़ी चलाई गई है, जिसमें लगभग 44 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनसे 
फीस के तौर पर मात्र एक रुपया लिया जाता है, जो उनके लिए पुस्तक, कॉपी 
आदि पर खर्च किया जाता है। इस पाठशाला में एक शिक्षिका तथा एक आया 
भी रखी गई हैं, जो उसी कॉलोनी की पढ़ी-लिखी महिला हैं। 


गुजरात 

जून माह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीद दिवस पर जैतपुर में कार्यक्रम 
किया गया, जिसमें 100 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें एक वाक्‌-प्रतियोगिता का 
कार्यक्रम किया गया, जिसका विषय था--'भारत की अखंडता के भय-स्थान और 
उपचार'। इसमें प्रदेश भाजपा के नेता उपस्थित रहे। 

जैतपुर में चश्मा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 रुपए लेकर 
लोगों की आँख जॉच कर चश्मा दिया गया। लगभग 15 गाँवों में इसका प्रचार हुआ 
और 350 लोगों ने इसका लाभ उठाया। 

अगस्त माह में जैतपुर की महिला मंडल की 50 सदस्याएँ भाजपा में शामिल 
हुईं। वे रचनात्मक कार्य में सक्रिय हैं। हर 15 दिन बाद इनकी बैठक जैतपुर में 
होती है। 

10 महिलाओं ने अगस्त माह में समाज-सुधार हेतु गाँवों का प्रवास किया। 
श्रीमती शहनाज बेन और ज्योत्स्ना बेन ने अमरोली तथा भावनगर का प्रवास किया 
तथा समाज में शोषित तथा असहाय महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त 
कानूनी सहायता उपलब्ध कराई । 

बंगलोर में कार्यक्रम के अंतर्गत झुग्गियो में रहनेबाले 375 परिवारों को 
भोजन के पैकेट वितरित किए गए। उडुप्पी (दक्षिण कन्नड) में 25 गरीब बच्चों 
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को सहायता दी गई। अस्पताल तथा नर्सिंग होम में मरीजों को श्रीमती शशिकला 
नायक द्वारा फल-दूध वितरित किया गया। दीपावली तथा राज्योत्सव पर झुग्गी-झोपड़ी 
में रहनेवाले लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस कार्य में मोरचा की 
लगभग 70 महिलाओं ने खाद्य भंडारों से गेहूँ, चावल, रागी इत्यादि खाद्य पदार्थ 
प्रयासपूर्वक एकत्र किए और 28 अक्तूबर, 1986 को बंगलोर के टिकुर यार्ड 
ले-आउट स्लम में प्रदेश के महामंत्री श्री आनंदरावजी की अध्यक्षता में तथा 
पत्रकारों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 

दिल्‍ली में इस सप्ताह के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र तथा पंजाब से आए 
शरणार्थियों की सहायतार्थ कार्यक्रम हुए, जिसमें खाद्य सामग्री, कपड़े आदि शिविरों 
में जाकर वितरित किए गए, जिसमें प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला आर्या, जिला 
अध्यक्षाएँ श्रीमती कमला मल्होत्रा, श्रीमती कमला शर्मा, श्रीमती मुन्नी बहनजी के 
अतिरिक्त प्रसिद्ध लेखिका तथा पत्रकार आशारानी होरा भी सम्मिलित हुईं। 
झुग्गी-झोपड़ी में बच्चों को मिठाइयाँ बाटी गई, जहाँ श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती 
मोहिनी गर्ग तथा प्रिया दास सम्मिलित हुई। 


गुजरात 


सूरत में महिला मोरचा द्वारा 9 अक्तूबर, 1986 को चश्मा शिविर का आयोजन 
हुआ। अहमदाबाद में सप्ताह के अंतर्गत 15 अक्तूबर, 1986 को गरीबों का कार्यक्रम 
हुआ, इसमें विशेष रूप से वनवासी तथा हरिजन महिलाओं ने अधिक संख्या में भाग 
लिया और शुल्क भी दिया। कार्यक्रम में 100 महिलाएँ उपस्थित रहीं। 


हरियाणा 


यमुनानगर में डॉ. कमला वर्मा (अ.भा. महामंत्री) ने ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप 
से झुग्गी-झोपड़ी में जाकर बैठकें कीं तथा बहनों की समस्याओं के लिए उन्हें 
स्वयं आगे आकर संघर्ष करने का आह्वान किया। 


महाराष्ट 


जिलावार अंत्योदय सप्ताह मनाया गया। विशेष रूप से बंबई, नासिक, पूना, 
नागपुर आदि में इसके कार्यक्रमों में झोपड़-पट्टी में जाकर वहाँ की महिलाओं को 
शिक्षित करने एवं उनके अधिकारों के लिए मोरचा निकालने का आह्वान किया गया। 


(m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 19-21 जुलाई, 1985 


कांग्रेस पार्टी के दोहरे मानदंड 

आरक्षण के प्रश्न को लेकर आज देश में उठा विवाद उग्र रूप धारण करता 
जा रहा है। कांग्रेस की दोमुँही नीति के कारण यह समस्या और भी अधिक उलझ 
गई है। दिल्ली में कांग्रेस आरक्षण के लिए आर्थिक आधार की बात और राज्यों 
में सामाजिक आधार पर आरक्षण करने की बात करती है। इस प्रकार कांग्रेस 
अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्था की पूर्ति हेतु आरक्षण के मुद्दे की आड़ में हिंसा 
और विद्वेष की आग सुलगाकर सामाजिक भ्रातृत्व के ताने-बाने को ही ध्वस्त 
करने पर तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इन हथकंडों और दोहरे 
मानदंडों की घोर भर्त्सना करती है। 


भाजपा समतावादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध 

आरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 
खुले दिल और दिमाग से विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक 
असमानता और आर्थिक शोषण से मुक्‍त समतावादी समाज की संरचना के लिए 
प्रतिबद्ध है और यह मानती है कि कालांतर में उत्पन्न हुई कतिपय विकृतियों तथा 
विसंगतियो. के कारण सामाजिक धरातल पर भारी असंतुलन पैदा हो गया है, 
जिसके परिणामस्वरूप देश का बहुत बड़ा जनसमूह सामाजिक सम्मान और 
अपेक्षित आर्थिक स्थान प्राप्त करने के अपने सहज अधिकारों तथा अवसरों से 
वंचित किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि शताब्दियों से चली आ रही 
इस दुरवस्था तथा सामाजिक विकृति का परिमार्जन किया जाए और सामाजिक, 
शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से दलित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्गों को भी समूचे 
समाज के समकक्ष धरातल पर लाकर खड़ा किया जाए, ताकि राष्ट्र-निर्माण के 
कार्य में उसकी भी सक्रिय भागीदारी और साझेदारी विकसित हो सके। अतः 
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भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित मत है कि जो लोग सामाजिक विसंगतियों, 
जातिगत भेदभावों और ऊँच-नीच के दुर्व्यवहारों के शिकार हुए हैं, उनके लिए 
विशेष सुविधा' तथा आरक्षण 'विशेष अवसर' प्रदान करने के सिद्धांत की एक 
व्यावहारिक कड़ी है। 


सरकार पिछड़े वर्गों को सुविधाएँ देने पर मौन 

कांग्रेस ने आरक्षण-नीति से राजनीतिक लाभ तो भरपूर उठाया है, किंतु 
आजादी के 38 वर्ष बाद भी दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण के पूरे 
लाभों से जानबूझकर वंचित रखा है। 

सन्‌ 1981 में कोचीन में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ के 
अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके सरकार से यह माँग की गई थी कि आरक्षित 
वर्गों को संविधानप्रदत्त सुविधाओं और उनके क्रियान्वयन के संबंध में एक 
श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाए तथा आरक्षण के प्रावधानों को निश्चित समयबद्ध 
प्रक्रिया द्वारा पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार कानून बनाए। खेद है कि सरकार 
ने इस ज्वलंत मामले में अब तक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। 


भाजपा आरक्षण की पक्षधर 

भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है। कार्यसमिति का सुनिश्चित मत 

है कि- 

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण की 

नीति यथावत जारी रखी जाए। 

2. मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पिछड़े वर्गों को सामाजिक 
आधार पर आरक्षण की सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ और इन वर्गों को 
आरक्षण की सुविधाओं का निर्धारण इन्हीं वर्गों में गरीबी के अनुसार 
निम्नतम स्तर से प्रारंभ किया जाए। 

. पिछड्रेपन के अन्य कारणों में से एक कारण गरीबी भी है। अतः शेष 
अन्य वर्गों के आर्थिक दृष्टि से अतिविपन्न लोगों को भी एक निश्चित 
प्रतिशत में आरक्षण की सुविधा प्रदान को जाए। 

गत 38 वषो में सेवाओं में रोस्टर' तथा 'कैरी फॉरवर्ड' पद्धति (विशेष 
कर पदोन्नति में आरक्षण) के समय क्रियान्वयन के प्रति अनुसूचित 
जातियों।अनुसूचित जन-जातियों तथा शेष अन्य वर्गों में गहरा असंतोष 
और क्षोभ पैदा हुआ है। अतः इन विशिष्ट मसलों पर राष्ट्रीय आम 
सहमति बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। 


w 


> 


m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


इंदोर 6-8 जनवरी, 1984 


आदिवासी समाज की समस्याएँ 


वनवासी इस देश में सदियों से बन का स्वामी रहा हे और बन तथा वनोपज 
पर इसका एकाधिकार रहता आया है। 

स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व इनके विकास के बारे में जिस प्रकार की घोषणाएँ 
की गई थीं, उसके आधार पर ऐसा विश्वास था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
उनकी समस्याओं का निराकरण बदली हुई परिस्थितियों में किया जाएगा, किंतु 
दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ संविधान में इन वनवासी जातियों के विकास के 
लिए अलग विभाग की रचना की गई, पृथक से संचालनालय बनाया गया और 
बाद में स्वतंत्र आदिवासी विकास खंडों की स्थापना भी की गई। किंतु दुर्भाग्यवश 
सरकार का चिंतन ही दोषपूर्ण होने के कारण आजादी के 35 वर्ष बाद भी इनकी 
मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। जो वनवासी युगों तक इस देश 
के वनों का पोषक, स्वामी और एकाधिकारी रहता आया था, उसे वन का शोषक 
और शत्रु मान लेने का विकृत विचार शासन और अधिकारियों के मन में घर कर 
गया। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इस मानसिकता में ही परिवर्तन करने की 
ÈI 

वनवासियों की आजीविका के मुख्य साधन बनरोपण, कृषि, पशुपालन, 
वनोपज संग्रह विक्रय तथा वन में उपलब्ध कच्चे माल की वस्तुएँ बनाकर बेचना 
रहा है। 

अभी इनकी निम्नलिखित समस्याएँ हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित है- 

1. कृषि-भूमि को समस्या 
बनवासियों की काफी बड़ी संख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, जिसके 
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दबाव के कारण ये वनों में जहाँ भूमि उपलब्ध हुई, वहाँ खेती करते रहे, 
किंतु उनका इंद्राज सरकारी कागजों में नहीं किया गया और उन्हें 
'अनधिकृत रूप से कब्जा करनेवाला' मान लिया गया। 

जनता शासनकाल में अनेक राज्य सरकारों ने वन और राजस्व अधिकारियों 
की संयुक्‍त निरीक्षण समितियॉ बनाकर कई राज्यों में इनके व्यवस्थापन 
का कार्य हाथ में लिया था, किंतु बाद में सरकार बदल जाने पर वह भी 
पूर्ण नहीं किया गया। 

इसके विपरीत सन्‌ 1980 में केंद्रीय शासन ने एक अध्यादेश जारी कर 
दिया, जिसके अंतर्गत किसी भी वन-भूमि का परिवर्तन राष्ट्रपति की 
अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकेगा। इस कारण भूमि-व्यवस्थापन 
कार्य पूरी तरह रुक गया है। अतः राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होने के 
पूर्व तक जितनी वन-भूमि पर बनवासियों का कब्जा था, उनका अविलंब 
व्यवस्थापन कर उन्हें भू-स्वामी के अधिकार दिए जाएँ। 

अभी भी प्रतिवर्ष बन विभाग के अधिकारी ऐसे बनवासी किसानों को 
बेदखल करते हैं और उनकी फसलें जला दी जाती है। अतः व्यवस्थापन 
होने तक ऐसी सभी बेदखली की काररवाई रोकी जाए। 

देश में आज भी लाखों बनग्राम हैं। वे किसी समय वन-कार्य में 
आदिवासियों की सेवा और सहयोग लेने के उद्देश्य से बनाए गए थे, 
मगर आज उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अतः सभी वनग्रामों को 
अविलंब राजस्व ग्रामों में बदला जाए। 

वर्तमान काल में देश के कई वनऱ-क्षेत्रो में बड़े उद्योग स्थापित किए जाते 
हैं, सिंचाई परियोजनाएँ बनाई जाती हैं या अभयारण्य बनाए जाते हैं। 
इनके लिए बनवासियों की भूमि कौड़ी के मोल छीन ली जाती है। इन 
सभी कार्यों में बनवासियों की कृषि-भूमि का अधिग्रहण होने से वनवासी 
कृषक बड़े पैमाने पर आए दिन प्रभावित होते हैं। 

अतः ऐसे मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता भूमि के बदले भूमि को देने की 
होनी चाहिए। यदि ऐसे कार्यों में गाँव विस्थापित किए जाते हैं तो उसके 


बदले नया गौँव बसाने का दायित्व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से 
सौंपा जाए। 


N 


- चन-नीति में परिवर्तन करने से उत्पन्न समस्या 
पूर्वकाल में बनवासी वनों के स्वामी थे। बन को समस्त वनोपज का वे 
एकाधिकारपूर्वक उपभोग करते थे। अब शासन ने अपनी वन-नीति में 
परिबर्तन किया और आरंभ में मुख्य वनोपज-लकड़ी, बाँस और घास 
बीड़ों का तथा बाद में लघु वनोपज का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह 
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सब करते समय तर्क तो यह दिया गया कि निहित-स्वार्थवाले बिचौलियों 
से इन्हें बचाने तथा इनका शोषण रोकने के लिए ही वनोपज का 
राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, किंतु आज शासन ही इनका भरपूर शोषण 
कर रहा है। जो वनवासी कल तक वन का स्वामी और राजा था, उसके 
सब अधिकार आज छीन लिये गए हैं। वह अब अपने भाग्य पर ऑसू 
बहाता हुआ सरकार का बंधुआ मजदूर बनकर गुलामी का जीवन जी रहा 
है। 

अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश के वनवासी को फिर से देश 
के नों से जोड़ा जाए। वन्यकरण करने, वन लगाने, वृक्षारोपण करने 
तथा सभी प्रकार के वन-विकास के कार्य में वनवासी की सक्रिय भूमिका 
को फिर से स्थापित किया जाए। 

कई राज्यों ने लघु वनोपज की एकाधिकारी खरीदी की भी नीति अपनाई। 
इस व्यवस्था में एक कुप्रबंध के कारण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का 
बोलबाला है। कुछ राज्यों में आदिवासी सहकारी समितियों का भी गठन 
किया गया है। किंतु उससे भी केवल व्यवस्था बदली, मगर शोषण समाप्त 
नहीं हुआ। अतः सरकार को प्रत्येक उपज के आधार पर उचित 
समर्थन-मूल्य निर्धारित कर तुरंत भुगतान करने का प्रबंध करना चाहिए। 
बर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण बन-नीति की पुनः समीक्षा की जाए। तभी 
वनवासी के हितों का संरक्षण करनेवाली उसके सक्रिय सहयोग से युक्त 
बन विकास नीति का पुननिर्माण किया जाए। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे बन-निस्तार सुविधाओं में भी कमी की गई है। अतः उसे 
मकान के लिए लकड़ी और घास, जलाने की लकड़ी, घास और चरागाह 
की सुविधा सरलता से उपलब्ध कराई जाए। 

विगत वर्षों में वन-अधिकारियों द्वारा वनवासी कृषकों पर अकारण 
अत्याचार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। इस उत्पीड़न को 
दृढ़तापूर्वक रोका जाए। 


. रोजगार की समस्या 
जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, वनवासियों की संख्या-वृद्धि के दबाव 
तथा समय-समय पर वन-नीति में किए गए परिवर्तन के कारण वनवासियों 
में बेरोजगारी की समस्या देश भर में व्यापक रूप से उत्पन्न हुई है। 
इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति 
और अन्य वन-नीतियों में परिवर्तन करते समय भी उनके श्रम और 
आजीविका के साधन का सामंजस्य बिठाने तथा उन्हें अन्य वैकल्पिक 
व्यबसाय देने का भी विचार समय पर नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप 


> 
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यह समस्या विस्फोटक रूप ग्रहण करने लगी है। अतः इसके निराकरण 

के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए-- 

(क) सरकार को सभी बेरोजगार वनवासियों के लिए बारहां मास काम 
और न्यूनतम वेतन की गारंटी देनी चाहिए। 

(ख) जहाँ कृषि भूमि उपलब्ध हो, वहाँ प्राथमिकता से उन्हें शीघ्र उपलब्ध 
कराना चाहिए। 

(ग) वनवासी क्षेत्रों में पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मुरगीपालन, मछलीपालन, 
रेशम उद्योग आदि कार्य तथा वनोपज पर आधारित कुटीर और 
छोटे उद्योग प्रोत्साहित करने चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों के 
प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। 

(घ) वनवासी स्वभाव से वन से जुड़ा होता है। इस कारण उसे अन्य 
कार्य रास नहीं आता है। अतः बन्यकरण, वृक्षारोपण और सामाजिक 
वानिकी का कार्य उसे बन-वृक्षों की खेती के रूप में देना चाहिए। 
अभी-अभी मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद्‌ ने उद्योगों और अन्य व्यक्तियों 
को बन उगाने के लिए भूमि लीज पर देने का निर्णय लिया है। 
इस प्रकार के निर्णय बनवासियों के हितों पर कुठाराघात करनेवाले 
ÈI अतः इस कार्य में अन्य लोगों के प्रवेश को दूढ़तापूर्वक रोकना 
चाहिए। 

(ङ) जिन वनवासी क्षेत्रों में औद्योगीकरण होता हे, वहाँ उनके पूर्ण 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करके अनिवार्यतः उन्हें ही प्राथमिकता देकर 
नियुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित 
करना चाहिए कि व्यवहारतः इसका पालन हो। 

(च) यद्यपि सभी राज्यों में और केंद्र में शासकीय सेवा में अनुसूचित 
जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है, किंतु व्यबहार में कई स्थानों 
पर इसका पालन नहीं हो रहा है। आगे इसके कारणों की खोज 
करके इसका लाभ दिलाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(छ) देश में अनेक वन-जातियाँ तथा उनके समूह बड़े पैमाने पर पशुपालन 
कार्य करते हैं। ये ही वहाँ उनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। वे 
अपने पशुओं को चराने के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। 
राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बिना इनकी कठिनाइयों पर विचार किए ही 
चराई पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण इनके पशुओं तथा भेड़, 
बकरी और ऊँट को चराने की समस्या उत्पन्न हो गई है। 
एक ओर सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 
बनवासियों को भेड़, बकरी और ऊँट तथा अन्य पशु खरीदने के 
लिए ऋण दे रही है और दूसरी ओर इन पशुओं की चराई पर 
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कठोरता से रोक लगाई जा रही है। 

विगत वर्षों में बन में पशुओं को चराने की समस्या इतनी 
विस्फोटक बन गई है कि कई जगह इस कारण वनवासियों और 
बन-कर्मचारियों के बीच झगड़े हुए हैं और वनवासियों तथा उनके 
पशुओं की हत्या की घटनाएँ घटित हुई हैं। 

यह संपूर्ण देश की समस्या है, जिसके बारे में सरकार ने कभी 
बिचार नहीं किया। अतः इस दिशा में तुरंत विस्तृत विचार करके 
इनका निराकरण किया जाना चाहिए। 


4. वनवासी क्षेत्रों का विकास 

स्वतंत्रता-प्रापित के पश्चात्‌ बार-बार वनवासी क्षेत्रों के विकास की 

घोषणाएँ की गईं, इनके विकास के लिए कई एजेंसियाँ बनाई गईं, किंतु 

फिर भी वनवासी क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसके 
अनेक कारण हैं जिनके निराकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने 
चाहिए-- 

(क) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विवश किया जाए कि वे 
आदिवासी उपयोजना और वनवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदत्त 
राशि का उपयोग उन्हें क्षेत्रों में करें। यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करे 
तो वह राशि उसकी संचित निधि से वसूलकर उसका उपयोग 
atari: उन्हीं क्षेत्रों और उन्हीं विकास कार्यों के लिए कराया 
जाए। 

(ख) आदिवासी उपयोजना का कार्य विभागों की दया पर न छोड़कर 
प्रदेश और जिला स्तर पर ही नहीं, अपितु नीचे तक स्वतंत्र ढाँचे 
का निर्माण किया जाए। इस हेतु अभियांत्रिकी सेवा का भी गठन 
अलग से किया जाए। 

(ग) वनवासी क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति अयोग्य अधिकारियों 
को दंड देने की भावना से नहीं की जाए, अपितु इन क्षेत्रों में योग्य 
और सेवाभावी अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। 

(घ) वनवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, अस्पताल और अनिवार्य व 
मूलभूत सुविधाएँ तीव्र गति से उपलब्ध कराई जाएँ। 


5. शिक्षा-संबंधी समस्याएँ 
कहने को तो कहा जा सकता है कि हर प्रदेश में बनवासी लोगों की शिक्षा 


के लिए अलग से आदिवासी शालाएँ स्थापित की गई हैं, किंतु उनमें से 
अधिकांश वर्षभर बंद पड़ी रहती हैं। वहाँ नियुक्त अध्यापक केवल माह 
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में एक-दो दिन जाकर ही वेतन ले लेता है। इनके निरीक्षण का कोई 
प्रभावी प्रबंध नहीं होता । 

इन शालाओं में भवनों का अभाव है। कई भवन वर्षां से जीर्ण-शीर्ण पड़े 
हैं। शालाओं में मेज, कुरसी, टाट-पट्टी आदि का भी अभाव रहता है। 
अनेक राज्यों में इनके बालक-बालिकाओं के लिए आश्रमशाला भवन 
और छात्रावासों की भी व्यवस्था की गई है, किंतु उनकी संख्या पर्याप्त 
नहीं है; उनमें शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है। 

अतः वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आमूल पुनर्विचार 
किया जाए, जिससे ठोस परिणामकारी और शीघ्र फलदायी रोजगारोन्मुख 
शिक्षा-प्रणाली का विकास किया जा सके। 

इन क्षेत्रों में कर्तव्यनिष्ठ ओर सेवाभावी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। 
छात्रों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें और गणवेश समय पर सुचारु रूप से 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। 


6. धर्मांतरण के प्रयास से उत्पन्न समस्याएँ 

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है 
और प्रत्येक नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। इस आधार पर 
व्यक्त अपनी. व्यक्तिगत आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का पालन 
करने के लिए स्वतंत्र है। 

इसके प्रतिकूल हमारे देश में वनवासियों की निर्धनता और उनकी 
अशिक्षा का लाभ उठाकर लोभ-लालच देकर जबरन धर्म-परिवर्तन 
करने का कचक्र चल रहा है। यद्यपि शासन ने धर्मांतरण-विरोधी कानून 
भी कई राज्यों में बना दिया है, किंतु उसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं 
किया जा रहा है। इस कारण लोग प्रचारपूर्वक आराष्ट्रीय ओर अलगाववादा 
प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 
प्रभावी पहल अनिवार्य है। £ 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 12-14 फरवरी, 1982 


हरिजनों पर अत्याचार 


हरिजनों पर क्र्रतापूर्ण अत्याचार 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हरिजनों पर हृदयविदारक, 
अमानवीय और बर्बर अत्याचारों पर गहन चिंता व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश में 
साढूपुर और मध्य प्रदेश में केसतरा इसके ताजा उदाहरण हैं। सचाई तो यह है कि 
श्रीमती गांधी के दुबारा सत्ता में आने के बाद से देश में हरिजनों की क्रूरतापूर्ण 
हत्या और हरिजन स्त्रियों के बलात्कार की कई घोर निर्दयतापूर्ण घटनाएँ हुई हैं। 
प्रायः प्रतिदिन देश के विभिन्‍न भागों से अनुसूचित जातियों पर उन व्यक्तियों द्वारा 
ही जुल्म और ज्यादती किए जाने की शर्मनाक घटनाओं की रपटें आ रही हैं, 
जिनपर समाज के दुर्बल वर्गों की रक्षा का दायित्व है। देश का कोई भाग इस छुतहे 
रोग से मुक्‍त नहीं है और समूचा समाज एक गहन सामाजिक संकट के गर्त में 
डूबता जा रहा है। पिछले दो वर्ष के रिकॉर्ड से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता 
है कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्रित्व में केंद्र और राज्यों की सरकारें कमजोर वर्गों 
के जीवन और सम्मान की रक्षा करने में बुरी तरह विफल हुईं। 


दलितों में असुरक्षा का भाव 

उत्तर प्रदेश में बाँदा से लेकर बेहमई तक हरिजन स्त्रियों के शीलभंग, हत्या 
और इन गरीबों की छोटी-मोटी निजी वस्तुओं और मामूली संपत्ति के विनाश की 
घटनाओं की एक श्रृंखला-सी फैली नजर आती है, जिन्हें देख-सुनकर व्यक्ति 
स्तंभित रह जाता है। एक-दूसरे से 30 किलोमीटर दूर स्थित दो गॉर्वो-देहुली और 
साढ्पुर की कहानी पैशाचिक उत्पात का ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करती है कि समूचे 
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राष्ट्र का सिर शर्म से झुक जाता है। साढूपुर कांड के तत्काल बाद भाजपा का 
एक प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र में पहुँचा। बेजुबान और निरपराध व्यक्तियों को 
निर्दयतापूर्ण हत्या की कहानी सुनकर वह अवाक्‌ और स्तंभित रह गया। इस 
सामूहिक विनाश का कारण क्या था, कोई भी बता पाने में असमर्थ था। देहुली 
कांड के पीछे तो किसी प्रकार के जातीय संघर्ष की बात भी हो सकती है, पर 
साढ्पुर कांड के पीछे? साढूपुर में किसी प्रकार का जातीय विद्वेष भी नहीं था। 
गाँव के व्यक्तियों ने बताया कि संपत्ति या स्त्री का ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था 
कि उसे ही इस नरमेध का कारण कहा जाता। इस क्षेत्र के व्यक्तियों को आम 
धारणा यह थी कि अपराधी, चाहे वे जो भी थे, सिर्फ यह चाहते थे कि इन हरिजनों 
की हत्या की जाए। परिणाम यह है कि दलित जनता के मन में असुरक्षा का भाव 


भर गया है और कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव पर से उसकी आस्था 
उठ गई है। 


हरिजनों को जिंदा जलाना 


दुर्ग जिला (मध्य प्रदेश) के एक छोटे से गब केसतरा में 24 जनवरी, 1982 
को 14 सतनामी हरिजनों को जिंदा जला दिया गया। कमजोर वर्गो को सुरक्षा कके 
प्रति मध्य प्रदेश प्रशासन की उदासीनता का पता इस तथ्य से चलता है कि 7 
जनवरी को जब केदार सतनामी के घर में आग लगाई गई तब नंदघाट थाने में 
बराबर अनुनय-विनय करने के बाद भी इस घटना की रपट नहीं दर्ज की गई। 
यदि उसी समय इस मामले में पर्याप्त रुचि ली जाती और मामले की जाँच की 
जाती तो कई स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के अमूल्य जीवन की रक्षा हो सकती थी। 
परंतु कांग्रेस (इ) के शासन ने इन व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति वही चालू रवैया 
अपनाया। कारण शायद यही था कि ये हरिजन थे। जब भाजपा नेताओं ने इस 


मामले को उठाया तब कहीं भोपाल सरकार की नींद टूटी और पुलिस सुपरिंटेंडेंट 
को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। 


पुलिस हिरासत में मृत्यु 


बंबई में दिनेश वारिया नामक एक 22 वर्षीय युबा दलित को पुलिस हिरासत 
में इतनी बेरहमी से पीटा गया कि 10 जनवरी को पुलिस हिरासत में ही उसकी 
मृत्यु हो गई। उसकी गरीब विधवा माँ को, जो सफाई मजदूर की तरह काम करती 
थी, इस सचाई से अवगत नहीं कराया गया और उससे एक दस्तावेज पर दस्तखत 
करवा लिये गए ताकि मामले को आसानी से दबाया जा सके। मुख्यमंत्री को ज्ञापन 
दिया गया, मगर सब व्यर्थ गया। 

गोवा के मोर्लेम गाँव में अनुसूचित जाति के पाँच परिवारों को इतना सताया 
गया कि उन्हें अपने खेत और घर छोड़कर भागना पड़ा। इस मामले को सूचना 
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पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री को दी गई। परंतु इन गरीब उत्पीडित परिवारों 
को अब तक कोई सहायता नहीं दी गई। 


अमानवीय व्यवहार 

आंध्र प्रदेश में एक हरिजन के परिवार को, जिसने करीमनगर नगर पालिका 
की आम सीट पर चुनाव लड़ा था, अमानवीय यातनाएँ सहनी पड़ीं। यह हरिजन 
बुरी तरह जल गया और उसकी पत्नी तथा बच्चे जलकर मर गए। हैदराबाद में 
हरिजनों का एक शांतिपूर्ण जुलूस देहुली-साढ्पुर हत्याओं पर अपना विरोध प्रकट 
करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहा था, तब जुलूस पर निर्दयतापूर्वक 
लाठी-प्रहार किया गया और अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 

त्रिचूर जिला (केरल) में शासक दल के सदस्यों ने अनुसूचित जातियों पर 
बड़े जुल्म ढाए। पुलिसजनों ने पीड़ितों को रक्षा करने की बजाय अत्याचारियों का 
ही साथ दिया। अत्याचारों की घटनाओं की यह सूची अनंत है। 


भाजपा अध्यक्ष बाजपेयी की पदयात्रा 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस गहराते संकट पर गहन चिंता व्यक्त करती है और 
अनुभव करती है कि सामाजिक शांति और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह मामला 
बड़े महत्त्व का है। भाजपा के अध्यक्ष श्री वाजपेयी ने इसी भावना से देहुली-साढूपुर 
क्षेत्र की पदयात्रा की। इस पदयात्रा का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच फिर से 
विश्‍वास की भावना जगाना था। भाजपा ऐसे क्षेत्रों में अग्रिम काररवाई के तौर पर 
सब वर्गों की सामुदायिक गोष्ठियाँ आयोजित करने का क्रम जारी रखेगी तथा 
राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठावान स्थानीय नेताओं और सामाजिक तथा युवा 
कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करके सामाजिक एकता को उजागर करके कमजोर 
बर्गों के डिगते विशवास को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगी। 


प्रशासन की विफलता 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि केंद्र और राज्य 
की सरकारें हरिजनों तथा गिरिजनों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह 
कर पाने में पूरी तरह विफल हुई हैं। यही नहीं कि सरकार उनका आर्थिक उत्थान 
नहीं कर सकी और उनमें से अधिसंख्य घोर दरिद्रता में रहते -हुए अमानवीय 
परिस्थितियां में जीवनयापन करने के लिए बाध्य हैं, वरन्‌ उनके जीवन और 
सम्मान के संरक्षण की सामान्य व्यवस्था भी नहीं की जा सकी, जिसको प्राप्त करने 
का देश के किसी भी नागरिक की तरह उन्हें भी अधिकार प्राप्त है। अतः प्रशासन 
को झकझोरने के लिए गहन प्रयास आवश्यक है। 
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राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की बैठक बुलाई जाए 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह निश्चित मत है कि इस मामले में राष्ट्र को 
अंतश्चेतना को जगाना और इस विषय में एक आम राष्ट्रीय सहमति का निर्माण 
करना होगा। अतः भाजपा चाहती हे कि अनुसूचित वर्गों पर बढ़ते अत्याचारों के 
प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की बैठक तुरंत बुलाई जाए, 
प्रशासन को पूरी तरह चुस्त और सक्रिय बनाने के उपायों को स्पष्ट किया जाए 
और ऐसा वातावरण बनाया जाए, जिससे इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर दलीय पूर्वाग्रहों 
से ऊपर उठकर और इसे राजनीतिक रंग दिए बिना विचार किया जा सके। 


भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान 

भाजपा अपने कार्यकर्त्ताओं को निर्देश देती है कि वे निर्बलों, गरीबों, हरिजनों, 
दलितों तथा गिरिजनों को सब प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और 
राजनीतिक दमन से बचाने के लिए अनवरत संघर्ष में जुट जाएँ। भाजपा कार्यकर्त्ता 
दलितों के दिलों में नई आशा और विश्वास जगाने के पवित्र कार्य के लिए अपने 
आपको समर्पित करें, और भारतीय समाज में उनके वैध एवं सम्मानप्रद स्थान. के 
लिए उन्हें आश्वस्त करें। वे अनुसूचित जातियों और वनवासियों के जीवन-स्तर 
को सुधारने के कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी आरंभ करें। 


समता दिवस . 

पार्टी अपनी शाखाओं को निर्देश देती है कि वह बाबा साहब अंबेडकर के 
जन्म-दिवस 14 अप्रैल को 'समता दिवस' के रूप में मनाएँ। पार्टी कार्यकर्त्ता 
प्रतिवर्ष इस दिवस पर सामाजिक असमानता दूर करने और एक ऐसी सामाजिक 
व्यबस्था का निर्माण करने पर बल देंगे जो जन्म और जाति के आधार पर सब 
प्रकार के भेदभावों से मुक्त होगी। 


m) 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


सूरत 2-3 जून, 1982 


महिलाओं की समस्याएँ 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ देश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, 
चरमराती शासन-व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन से नैतिकता एवं जीवन-मूल्यों 
के हास के परिणामस्वरूप समस्त महिला समाज पर बढ़ती हुई ज्यादतियों पर गहन 
चिंता व्यक्त करती है। 

आज देश में नारी पगडंडी से लेकर राजपथ तक अरक्षित है। कमरतोड़ 
मंहगाई से जूझती रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर निकलती महिलाओं की 
अस्मिता से कब कौन खेल जाएगा, कहना मुश्किल है। पढ़ी-लिखी हो अथवा 
अनपढ़, गाँव में हो अथवा शहर में, गरीब हो अथवा समृद्ध-किसी भी नारी के 
लिए गुंडों एवं असामाजिक तत्त्वों की नजर से बचना कठिन हो गया है। घर, 

` बाजार, खेतों, कारखानों, विश्वविद्यालय-प्रांगणों, थानों, सरकारी एवं गैर-सरकारी 

कार्यालयों, अस्पतालों आदि में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की लज्जास्पद 
कथाओं से आए दिन समाचार-पत्रों के पन्ने रंगे रहते हैं। रक्षा के लिए बढ़ाए हाथ, 
न्याय के लिए पसरी बेबस हथेलियाँ हार-थककर वापस लौट आती हैं। सामूहिक 
बलात्कार, हत्याओं एवं आत्महत्याओं की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। बागपत 
की श्रीमती माया त्यागी, अंबाला की श्रीमती बलविंदर कौर, डबवाली की श्रीमती 
शीला देवी, बंबई की श्रीमती शांति देवी, असम की श्रीमती रेनाडेक, उड़ीसा की 
श्रीमती छविरानी के साथ हुए अत्याचारों जैसी घटनाएँ कहीँ न कहीं घटती ही रहती 
हैं। 

पिछले दो वर्षों के दुःशासन में हुई मुद्रास्फीति, महँगाई तथा उपभोक्ता सामग्री 
के अभाव का सीधा प्रभाव गृहणियों पर ही पड़ा है। परिवार की आर्थिक स्थिति 
में सहयोग देने की दृष्टि से रोजगार की तलाश में उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। 
लाखों की संख्या में पढ़ी-लिखी महिलाएँ जीविकोपार्जन की तलाश में बैठी हैं। इन 
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परिस्थितियो में उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, कार्यदक्षता 
आदि को बनाए रखना कठिन हो रहा है। खेतों, कल-कारखानों आदि में पुरुषों 
से कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण एवं उपार्जन के कार्य में मजदूर बहनों, विशेषकर 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सदस्याओ को उचित मजदूरी नहीं 
मिलती। 
अंतरराष्ट्रीय महिला दशक समाप्ति पर है। किंतु भारतवर्ष में सामाजिक 
कुरीतियों की जड़ें ढीली नहीं हुईं। देश के अनेक हिस्सों में, विशेषकर राजस्थान 
में होनेवाले सामूहिक बाल-विवाहों की रपटें आँखें खोल देनेवाली हैं। बहनों की 
खरीद-बिक्री बढ़ रही है। वे देश ही नहीं, विदेशों में भी बेची जाती हैं। 
दहेज विरोधी अधिनियम, 1961 के बावजूद दहेज रूपी रोग घटने की जगह 
बढ़ ही रहा है। समाज में बढ़ती भोगवादी प्रवृत्ति के कारण इस रोग से ग्रस्त बहनों 
का सम्मान से जीना दूभर हो गया है। दहेज की ज्वाला में बहुएँ जला दी जाती 
हैं और फिर उनके द्वारा आत्महत्या करने का केस बनाया जाता है। 
वेश्यावृत्ति अनेक नए मुखौटे धारणकर घटने की बजाय बढ़ रही है। देश की 
करोड़ों बहनें परदा प्रथा की शिकार हैं। यह प्रथा समस्त नारी समाज के स्वास्थ्य, 
शिक्षा और रोजगार में बाधक बनकर खड़ी है। यह बड़ी ही खेद की बात है कि 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ नारी-साक्षरता की प्रगति में जो थोड़ी वृद्धि हुई थी, 
उसमें सन्‌ 1961 के बाद से फिर निरंतर गिरावट आ रही है। 
समाज के अनेक वर्गों में बहु-विवाह की प्रथा नारी को सम्मान से जीने भी 
नहीं दे रही है। विवाह-संबंधी अधिनियम जहाँ एक ओर इतने कठोर हैं कि सभी 
प्रकार से त्रस्त होने पर भी महिलाओं को तलाक नहीं मिल पाता, वहीं दूसरी ओर 
कानूनी दौंब-पेंच का लाभ उठाकर पुरुष तलाक दे देता है। उस स्थिति में भी 
महिलाओं के जीवन-निर्वाह की व्यवस्था नहीं हो पाती। अतः तलाक के नियमों 
पर पुनर्विचार किया जाए। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ देश की कुल जनसंख्या का 48.33 प्रतिशत, महिलाओं की 
दुरवस्था पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए दल की सभी इकाइयों को सचेत करती 
है कि समता एवं न्याययुक्त समाज-निर्माण हेतु वे सतत संघर्ष करती रहें। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ को दुःख है कि केंद्र एवं राज्य की सरकारें स्त्रियों को सुरक्षा 
देने में विफल रही हैं। परिषद्‌ अपनी महिला कार्यकर्त्रियों का आह्वान करती है कि 
चे बहनों को सबल, सचेत एवं संघर्षशील बनाते हुए उनमें जागृति लाने का प्रयास 
करें ताकि उनपर बढ़ते अत्याचार रोके जा सकें। राष्ट्रीय परिषद्‌ माँग करती है कि- 
1. शिक्षा 
(क) महिलाओं को साक्षर बनाने की विशेष योजना बनाई जाए और 
उनके लिए प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक निःशुल्क शिक्षा 
का समुचित प्रबंध किया जाए। 
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(ख) शिक्षा के साथ-साथ बहनों को अपने बचाव के लिए सक्षम बनाने 
हेतु उचित शारीरिक शिक्षा का प्रावधान हो। 

(ग) महिलाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए उचित संख्या में केंद्र खोले 
जाएँ। तकनीकी शिक्षा में महिलाओं को विशेष सुविधाएँ दी जाएँ। 

(घ) गाँवों में बहनों को उनसे संबंधित कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाए। 


2. स्वास्थ्य 
(क) पंचायत स्तर तक मातृ शिशु कल्याण केंद्र अच्छी तरह चलाए 
जाएँ। अभावग्रस्त मातृ-शिशुओं की चिकित्सा निःशुल्क हो। 
(ख) पीने के पानी एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो। 


3. आर्थिक स्वावलंबन 

(क) महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा संचालित रोजगार कार्यालयों 
का गठन हो जिनके द्वारा उनके रोजगार की व्यवस्था हो। 

(ख) सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आयु-सीमा 25 वर्ष से 
बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी जाए। 

(ग) महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए कार्यालयों में अनिवार्य रूप 
से शिशु-केंद्र (पालना घर) की व्यवस्था हो। 

(घ) महिलाओं के गृह-कार्य से बचे समय के लिए अल्पकालिक काम 
(Parttime Job) उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। 

(ड) गृह उद्योग एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाओं के लिए 
निम्नतम ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था कराई जाए एवं 
उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद सरकार करे। 

(च) मजदूर बहनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। 


4. सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण 
(क) दहेज विरोधी अधिनियम, 1961 को अधिक कठोर तथा प्रभावी बनाया 
जाए। दहेज की माँग करनेवाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। 
(ख) किसी महिला की विवाह के दो वर्षों के अंदर यदि संदेहास्पद 
अवस्था में मृत्यु हो तो शासन के द्वारा विशेष जाँच की जाए। 
(ग) नारी-रक्षा केंद्रों में पनपते भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध को दूर किया 
जाए और स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो। 


5. कानूनी संरक्षण 
(क) महिलाओं के सामान्य हितों के रक्षण, संवर्द्धन, भेदभावपूर्ण व्यवहार 


अन्य प्रस्ताव “ 195 


cc- £ ; 
७-0. Nanaji Deshmuknh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की रोकथाम तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उच्चाधिकार 
संपन्न महिला आयोग' का गठन हो। 

(ख) पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए फेमिली कोर्ट का 
गठन हो, जिनमें महिला जजों की नियुक्ति को जाए। इन मामलों 
के निर्णय यथाशीघ्र दिए जाएँ। 

(ग) महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी 
सहायता मुफ्त प्राप्त हो। 

(घ) बलात्कार-संबंधी कानून में संशोधन हो एवं अपराधी को कठोरतम 
दंड दिया जाए। इन मामलों की पुलिस जाँच के दौरान महिला 
अधिकारियों को उपस्थिति अनिवार्य हो। थानों में महिलाओं द्वारा 
मामलों की रपट दर्ज कराने के लिए महिला अधिकारियों की 
नियुक्ति शीघ्र की जाए। 

6. महिला जागरण समितियों का गठन हो। ये समितियाँ बढ़ती हुई महँगाई 
के विरुद्ध जनजागरण करे तथा इसके लिए प्रतिकारात्मक संघर्ष की 
भूमिका बनाएँ। 

7. विज्ञापनों एवं चलचित्रों में नारियों के बीभत्स और अश्लील चित्रों के 
प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। 

8. महिलाओं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक प्रतिनिधित्व हो, जिससे 
वे अपनी समस्याओं को उन स्थानों पर प्रकाश में ला सकें। 

देश में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा का संपूर्ण दायित्व महिलाओं 

पर है। इसके कारण ही किसी भी देश की प्रगति का मानदंड वहाँ के नारी-जीवन-स्तर 
को माना गया है। अतः राष्ट्र के सवांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि 
समाज में महिलाओं का समुचित स्थान और सरक्षण हो। मर्यादाबोधयुकत नारी-जागरण 
तथा उत्थान में ही राष्ट्रहित निहित है। 

महिलाओं के विकास के इस घोषणा-पत्र को क्रियान्वित करने के लिए 

उपयुक्त सामाजिक वातावरण के निर्माण हेतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 
सतत प्रयत्नशील रहें। भारतीय नारी-समाज की वेदना के स्वर को स्नेह-सरिता 
से सिंचित कर हम एक ऐसा सुखद वातावरण बनाने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं जिसमें 
महिलाओं के उत्कर्ष का उदात्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। 

o 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


कोचीन 25-27 अप्रैल, 1981 


आरक्षण का मुद्दा 

पिछले कुछ मास में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण के प्रश्‍न 
पर विवाद जिस प्रकार फूट पड़ा है, उसपर भारतीय जनता पार्टी अपनी गहरी व्यथा 
प्रकट करती है। गुजरात के कुछ भाग गत दो मास से अधिक समय से उत्तेजनापूर्ण 
उन्मत्तता की लहर से पीड़ित रहे हैं। गुजरात के विद्यार्थी डॉक्टरों के द्वारा अपना 
आरक्षण-विरोधी आंदोलन वापस ले लिये जाने के बाद हिंसा में कुछ कमी अवश्य 
आई है, मगर तनाव बने हुए हैं। और, हाल ही के इन जातिगत झगड़ों के कारण 
जो घाव हो गए हैं उनको भरने में समय लगेगा। 

गुजरात राज्य में जो एक दावानल व्याप्त था, उसमें पुलिस दमनचक्र और 
ज्यादतियों ने घी का काम किया है। अच्छा होगा कि पुलिस द्वारा की गई समस्त 
गोलीवर्षा और अत्याचार की घटनाओं की न्यायिक जॉच के लिए गुजरात सरकार 
अविलंब एक आदेश जारी करे, ताकि पुलिस की ज्यादतियों के मामलों से 
अलग-थलग आरक्षण के प्रश्न से संबंधित समस्याओं पर एक भिन्न स्तर पर 
विचार किया जा सके। 

आरक्षण से जुड़ी समस्याओं के उचित निदान के लिए यह उपयुक्त होगा कि 
संक्षेप में यह जान लिया जाए कि आरक्षण के बारे में देश की संव्रिधान-सभा की 
राय क्‍या थी? संविधान के प्रारूप में आंरभ में केवल अनुसूचित जाति व 
जनजातियों के लिए ही नहीं, बल्कि और भी लोगों के लिए आरक्षण का प्राबधान 
किया गया था, किंतु दीर्घ विचार-विमर्श के बाद संविधान-सभा इस निष्कर्ष पर 
पहुँची कि आरक्षण का उपचार एक असाधारण उपचार है जिसका आम उपयोग 
नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों व जनजातियों ने सदियों तक सामाजिक 
वंचना और भेदभाव सहा है इसलिए केवल उन्हीं के लिए विधानमंडलो में तथा 
सरकारी सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
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इस प्रकार संविधान में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान सन्निहित किए गए। 
भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि जिस तर्क-मीमांसा के आधार पर 
अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान-सभा थी, 
उसका औचित्य आज भी है इसलिए आरक्षण अवश्य रहने चाहिए। 
आरक्षण का उद्देश्य यह था कि समाज के उपेक्षित अंग शेष समाज के स्तर 
तक उन्नत हो जाते। आज 30 साल बाद भी यदि उनकी सर्वसाधारण स्थिति में 
पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रशासन की है--अर्थात्‌ 
शासक वर्ग के राजनीतिज्ञों और अफसरों की है--जो आरक्षण-नीति को ठीक से 
क्रियान्वित करने में विफल हुए हें। 
कदाचित बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि सरकारी सेवाओं में बहुसंख्या 
में नौकरियाँ वर्षानुवर्ष खाली रहती हैं और कालांतर में उनका आरक्षण समाप्त 
हो जाता है। यह स्थिति यदि केवल ऊँचे पदों तक ही सीमित होती तो शायद 
व्यक्तियों के न मिलने की बात समझ में आ सकती थी। किंतु, अनुसूचित जाति 
व जनजाति आयोग की लगातार रिपोर्टों से जब यह पता चलता है कि चपरासी 
और चतुर्थ श्रेणी की अन्य नौकरियों के लिए भी लोग नहीं मिलते और बाद में 
आरक्षण निरस्त कर दिए जाते हैं तो निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि 
आरक्षण-संबंधी संवैधानिक आदेश के परिपालन में सरकार पूर्णतः विफल रही है। 
सरकार की इस विफलता का एक कारण यह है कि आरक्षण-नीति के 
परिपालन के पीछे आज वैधानिक मान्यताएँ नहीं हैं। सब कुछ कार्यपालिका के 
आदेशों पर ही निर्भर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है कि इस संबंध 
में उपयुक्त अधिनियम बनाने का श्रीगणेश होना चाहिए। 
आरंभ में सरकारी नौकरियों में केबल नियुक्ति के समय ही आरक्षण कौ 
व्यवस्था थी। बाद में यह पदोन्नति के लिए भी लागू कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय 
ने इस निर्णय को मान्यता दी है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में सरकार द्वारा 
दिए गए हलफनामे में यह बात नोट करने की है कि “कैरी फॉरवर्ड तथा आंतरिक 
परिवर्तन की व्यवस्था” के कारण “चालीस प्वाइंटवाले रोस्टर के आधार पर 
शत-प्रतिशत नौकरियां भी आरक्षित की जा सकती हैं।” इस वक्तव्य के कारण 
स्वाभाविक रूप से सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में एक गंभीर चिंता पैदा 
हो गई है और पदोन्नति का मसला एक विघटनकारी प्रश्‍न बन गया है। यदि 
सरकारी बक्तव्य सत्य है तो स्थिति पर उद्देश्यपूर्ण पुनर्विचार होना चाहिए। 
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण-नीति का परिपालन भिन्न-भिन्न राज्यों में 
अलग-अलग प्रकार से हो रहा है। गुजरात के विद्यार्थी डॉक्टरों के हाल ही के 
आंदोलन का एक प्रमुख कारण नीति-परिपालन में एकरूपता का अभाव रहा है। 
शासक दल के आपसी झगड़ों ने स्थिति को और भी खराब किया। 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से माँग करती है कि केंद्र 
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में और राज्यों में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं, दोनों में ही आरक्षण 
नीति का परिपालन किन-किन तरीकों से और किन सीमाओं तक हुआ है--इस 
बारे में संपूर्ण तथ्य देते हुए सरकार एक श्‍वेत-पत्र प्रकाशित करे। 

आरक्षण के बारे में अपना निश्चय दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी यह माँग 
करती है कि आरक्षण-संबंधी सभी मसलों पर विचार करने के लिए, तथा 
आरक्षण-नीति का सर्वोत्तम परिपालन किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि 
संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके-इस पर शीघ्र अपनी रिपोर्ट देने 
के लिए एक ऐसी उच्चस्तरीय समिति का गठन होना चाहिए जिसमें सार्वजनिक 
जीवन के प्रमुख व्यक्ति तथा समाज शास्त्र के विद्वान भी हों। 

गुजरात तथा कुछ अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि जातिगत भेदभाव तथा घृणाभाव आज भी गहरे हैं। अस्पृश्यता आज भी व्याप्त 
है। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति विद्वेष का भाव आज भी एक तथ्य है। इस 
कारण समाज एक ऐसी विस्फोटक स्थिति में है जो आज की बेरोजगारी की गंभीर 
व्यापकता और आर्थिक संकट के समय विशेष रूप से ज्वलनशील है। 

भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्त इकाइयों से आग्रह करती है कि अस्पृश्यता 
और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध वे एक जबरदस्त अभियान चलाएँ। सामाजिक 
तालमेल को सशक्त बनाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करते हुए भी भारतीय 
जनता पार्टी की इकाइयों को अंत्योदय की गांधीवादी कल्पना को ध्यान में रखते 
हुए सुदृढ़ संकल्प के साथ कमजोर वर्ग के हित-संरक्षण के लिए डटकर खड़े हो 


जाना चाहिए। 
(m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 11-12 जनवरी, 2004 


विधानसभा-चुनावों के परिणाम 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात के लिए मध्य प्रदेश, 
राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति गहरा आभार प्रकट करती है कि 
उन्होंने हाल में संपन्न विधानसभा-चुनावों में भाजपा को भारी विजय दिलाई। जिस 
तरह से भाजपा की विजय हुई, और कांग्रेस की हार हुई उसी से पता चलता है 
कि यह कोई साधारण चुनावी जनादेश नहीं था। लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति 
गुस्सा भरा पड़ा था। साथ ही, "केंद्र में वाजपेयी सरकार द्वारा की गई पहल और 
उपलब्धियों के लिए उनके मन में अत्यधिक प्रशंसा का भाव था। कांग्रेस मिजोरम 
में भी पराजित हुई। दिल्ली में उसे कम अंतर से जो विजय मिली, उससे कांग्रेस 
की व्यापक पराजय की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। कांग्रेस-शासित राज्यों में हाल के 
अनेक उपचुनाबों में कांग्रेस की पराजय को मिलाकर विधानसभा-चुनावों के 
परिणामों से एक सशक्त राजनीतिक संदेश मिलता है, जिसका महत्त्व मात्र स्थानीय 
स्तर तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। ये परिणाम केवल 
तात्कालिकता का बोध नहीं कराते है, बल्कि दीर्घाबधि की ओर भी संकेत करते 
हैं। इन परिणामों से पूरे देश में राजनीतिक घटनाओं की गति में आशानुरूप तेजी 
आई है। लोगों के मन में पहले से ही अटलजी के नेतृत्व में भाजपा और राजग 
के सहयोगियों को केंद्र में एक और कार्यकाल के लिए शासन में बिठाने की सुषुप्त 
इच्छा जाग्रत हो रही है। 
हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देश के आर्थिक और राजनीतिक 
इतिहास के महत्त्वपूर्ण क्षणों में हो रही है। आज देशभर में “फील गुड' तत्त्व छाया 
हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में देश की शानदार उपलब्धियों पर॑ लोगों में प्रसन्नता व्याप्त 
है। बहुत सी बातें, जो असंभव लगती थीं, उन्हें हाल के वर्षा में संभव कर दिखाया 
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गया है। अतीत में कभी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत के प्रति इतनी प्रशंसा 
और आशा का भाव प्रदर्शित नहीं किया। अब लोगों में यह आशा जगी हे और 
विश्वास पैदा हुआ है कि भारत प्रगति की राह में बड़ी छलाँग लगानेवाला है। 
जनता तेजी से हो रहे इस परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
की दूरदृष्टि से युक्‍त नेतृत्व और राजग के अच्छे प्रदर्शन को श्रेय देती है। 
इसके कई अन्य कारण हैं। केंद्र में इससे पूर्व की गठबंधन सरकारों की, 
जिनमें से अनेक सरकारों को कांग्रेस ने मनमर्जी से अस्थिर किया, नियति को 
देखते हुए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग ने न केवल स्थिर शासन 
प्रदान किया है, बल्कि अच्छा शासन करके दिखाया है। देश के इतिहास में श्री 
अटलजी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले ही तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर 
लिया है। 1985 और 1998 के बीच देश में सात प्रधानमंत्री आए और गए, परंतु 
मार्च 1998 से केबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही इस पद पर रहे हैं। वे ही 
एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हे, जिनकी पृष्ठभूमि गैरकांग्रेसी है और जिन्होंने देश के इस 
सर्वोच्च पद पर रहते हुए कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया। इस प्रकार 
उन्होंने और राजग ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए उस मिथक को भी तोड़ दिया हे कि 
सिर्फ कांग्रेस ही केंद्र में स्थिर सरकार दे सकती है और केवल नेहरू खानदान का 
कोई व्यक्ति ही देश का नेतृत्व सँभाल सकता है। श्री अटलजी लगातार छह वर्षों 
से पदारूढ़ हैं और उनकी लोकप्रियता तथा कद साल-दर-साल लगातार बढ़ते ही 
रहे हैं। 
लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार श्री आडवाणीजी की बहुमूल्य सहायता 
से श्री अटलजी पूरे साहस और धैर्य से कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की नैया 
खे सकते हैं। वे विविधतापूर्ण समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चले 
हैं। विवादास्पद मुद्दों को भी बड़ी संबेदनशीलता से सँभाला गया है और बातचीत 
के माध्यम से उन्हें सुलझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों को 
मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस के निरंकुश शासन के युग में इन संबंधों में बड़ा 
तनाव रहा। सभी राज्यों की आवश्यकताओं और चिंताओं का निराकरण ईमानदारी 
से किया गया और राजनीतिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया 
गया। उन्होंने सभी प्रमुख मुद्दों पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की कोशिश की 
है। दरअसल इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने इतनी सर्वदलीय बैठकें और मुख्यमंत्रियों 
की बैठकें नहीं बुलाई जितनी अटलजी ने बुलाई हैं। 
इन सबसे देश की जनतांत्रिक परंपराएँ समृद्ध हुई हैं, मिलकर काम करने की 
संस्कृति पैदा हुई है और सामाजिक एकजुटता भी मजबूत हुई है। देश के लोगों 
का आम तौर पर यही कहना रहा है--“प्रधानमंत्री हो तो ऐसा।” 
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राजग सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बाह्य और आतंरिक-दोनों 
आयामों को मजबूत करने के लिए ऐसे साहसिक कदम उठाए हें जिनका 1947 
से लेकर अब तक कोई और उदाहरण नहीं है। देश को परमाणु शक्ति बनाने का 
निर्णय सरकार ने काफी पहले ले लिया था। सरकार ने न केवल बड़ी शक्तियों 
के दबाव का सामना किया, बल्कि अपने आलोचकों को भी मित्र बनाया। तेजी 
से परिवर्तित हो रहे विश्व-पटल पर उत्पन्न परिस्थितियों एवं चुनौतियों का भी 
बखूबी सामना करते हुए हमारी सरकार ने बिदेश-नीति के मामले में भारत को 
आवाज को मजबूत करने के साथ उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। 
पिछले पाँच वर्षा में हुए निरंतर आर्थिक सुधारों की बदौलत आज भारत 
विश्व में सबसे तेज विकास करनेवाली दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्‍व में 
आज भारत के बारे में उसी तरह की बात की जा रही है, जैसी चीन के बारे में 
की जाती है, क्योंकि विश्व ने यह देखा है कि ये दोनों देश भविष्य की विश्व कौ 
आर्थिक शक्तियाँ हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत के जोरदार प्रदर्शन को देखकर देश 
के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा होना स्वाभाविक है। पिछले पाँच वर्षो में राजग 
सरकार द्वारा किए गए विकास की व्यापक पहल के कारण हमारी उपलब्धियाँ 
स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जो पिछले 50 वर्षा में कांग्रेस तथा गैर कांग्रेस-समर्थित 
सरकारों में कभी दिखाई नहीं पड़ीं। 
अब सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व में ऐसी 
चुनौतियों का सामना करने का संकल्प और क्षमता-दोनों ही मौजूद हैं, जिनके 
विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक यह समझा जाता था कि इन चुनौतियों पर 
विजय नहीं पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए-जम्मू और कश्मीर अब 
धीरे-धीरे शांति तथा सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सीमा-पार घुसपैठ और 
आतंकवाद में कमी आई है। 
प्रधानमंत्री की लाहौर से आगरा और इसलामाबाद तक की राजनयिक यात्रा 
ने चारों ओर पाकिस्तान के साथ संबंधों को नई शुरुआत की आशा जगाई है। 
पाकिस्तान द्वारा यह घोषणा करना कि वह भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियाँ 
चलाने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा हमारे लिए संतोष का 
विषय है। हमारी सरकार ने काफी समय से, मुख्यतः कांग्रेस युग से, चली आ रही 
चीन के साथ सीमा-विवाद की समस्या को पारंपरिक बातचीत से सुलझाने की 
चुनौती स्वीकार की। 
पूर्वोत्तर के राज्यों में आशा की नई किरण जागी है। पिछले पाँच वर्षों में 
केंद्र- समर्थित कई योजनाएँ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व ढंग से चलाई गईं। शांति-प्रक्रिया 
में भी प्रगति हो रही है। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि सरकार ने इस क्षेत्र के 
अन्य प्रस्ताव ° 205 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिभिन्न जातीय ग्रुपों के विश्वास को जीतने का प्रयास ईमानदारी से किया। साथ 
ही, विद्रोहियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों के साथ सख्ती से निपटा गया है। इस 
प्रसंग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भूटान के सम्राट और सरकार के प्रति गहरा आभार 
और धन्यवाद प्रकट करती है कि उसने हाल में ही देश से उल्फा उग्रवादियों को 
निकाल बाहर करने का निश्चय किया। 
राजनीतिक पंडितों और आम आदमियों--दोनों को ही दिखाई देने लगा है कि 
केवल भाजपा ही अनेक जटिल समस्याओं का, जो कांग्रेस के कुशासन से उपजी 
हैं, समाधान करने की क्षमता रखती है। भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा 
जा रहा है जिसके पास भारत के भविष्य की स्पष्ट दृष्टि है। प्रधानमंत्री ने देश को 
सन्‌ 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो आह्वान किया है, उसके बारे में लोगों 
से, विशेष रूप से युवाओं से जेसी प्रतिक्रिया मिली है उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। 
राजग सरकार के प्रदर्शन का यह एक व्यापक कैनवास है, जिसको लेकर 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन 
कर रही है। इस प्रकार हमारी कई प्रकार की बढ़त है- श्री अटलजी का नेतृत्व, 
पिछले पाँच वर्षो में हमारी सरकार का शानदार चहुँमुखी प्रदर्शन, सर्व-भारतीय 
राजनीतिक मंच के रूप में राजग की एकजुटता, और अगले पाँच वर्षों के लिए 
ऊर्जा से भरपूर दृष्टिकोण तथा ठोस कार्य-योजना। 
इसके विपरीत, जब लोग भाजपा का कोई विकल्प ढूँढते हें तो उन्हें पता 
चलता है कि भाजपा का कोई विकल्प है ही नहीं, और अगर कोई विकल्प है 
तो बह भयावह विकल्प है। 
विरोधी पक्ष फूट और अविश्वास से ग्रस्त है। उसका कोई साझा नेता नहीं 
है, उसके पास समान दृष्टि नहीं है, कोई साझा एजेंडा नहीं है। चूँकि उनके पास 
एक साथ मिलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक 
बार फिर इस प्रभावहीन कार्ड का सहारा ले रहे हैं कि 'सेक्युलरिज्म खतरे में है।' 
इस मुद्दे का झूठ इस सीधी सी बात से स्पष्ट है कि इससे सभी गैर-राजग पार्टियों 
को एक समान मंच पर नहीं लाया जा सका। इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट 
राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर सर्वोत्कृष्ट प्रकार की कॉमेडी में अभिनय कर रहे 
हैं, जिसमें उनका प्रस्ताब है कि भाजपा को हराने के लिए एक नहीं, बल्कि दो 
सेक्युलर' मंच बनाए जाएँ। 
जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ की सरकारों का प्रदर्शन कुछ भी नहीं 
है। चे भ्रष्टाचार और घोटालों में लगी हैं, जिसका सबसे बड़ा घातक उदाहरण हमें 
महाराष्ट्र और कर्नाटक के तेलगी घोटाले में मिलता है। केरल और पंजाब, दोनों 
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की सरकारें पंगु बनी हुई हैं और खुलेआम अंतर्कलह से ग्रस्त हैं। बिहार में कांग्रेस 
एक ऐसी सरकार की भागीदार है जो 'जंगल राज' का पर्याय बनी हुई है। 
लोकसभा-चुनावों में एक और पराजय से बचने के लिए घबराई हुई कांग्रेस 
अचानक ही गठबंधन-राजनीति के गुणों की हिमायती बन गई है। किंतु सभी लोग 
जानते हैं कि कांग्रेस ईमानदारी से कोई आत्मविवेचन करने के बाद नहीं, बल्कि 
Maa के चलते गठबंधन अपना रही है। कांग्रेस को विश्वास-योग्य दल के रूप 
में नहीं देखा जाता, क्योंकि उसका एक लंबा इतिहास 'मित्र' सरकारों को गिराने 
का रहा है। 
लगता है, कांग्रेस को अनुभव होने लगा है कि देश के लोग किसी विदेशी 
मूल के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। इसे 
देश के राजनीतिक परिदृश्य में भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिनमें कई 
राजनीतिक दल भी शामिल हैं। जहाँ तक भाजपा का संबंध है, हम इस बात पर 
दृढ़ हैं कि केवल भारत में जन्मे (भारतीय) नागरिक ही देश के शीर्षस्थ पदों पर 
बैठें। 
जब लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प की बात आती हे तो वे निम्नलिखित 
बातों पर दृष्टिपात करते हैं- 
° राजग के अधीन निरंतर स्थिरता बनाम कांग्रेस के अधीन अस्थिरता की 
वापसी। 
« तीब्र आर्थिक विकास बनाम ठहराव और अवनति की दिशा में वापसी। 
° जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मिले लाभों की वृद्धि बनाम 
पुरानी समस्याओं का पुनर्जीवित होना। 
० पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान बनाम 


दिशाविहीनता। 

० अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा में निरंतर बढ़ोतरी बनाम पुराने 
मतभेद 

° अटलजी बनाम ....... 2 


यह स्पष्ट है कि भाजपा और राजग के हमारे सहयोगियों के पास स्पष्ट और 
संपूर्ण लाभ हैं। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों से पार्टी को जो फीडबैक मिला 
है, उससे लोगों का यह विचार पता चलता है कि वाजपेयी सरकार को अपना 
मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए उन्हें एक और 
कार्यकाल मिलना चाहिए। जनता श्री अटलजी के जाँचे-परखे और सवर्त्र प्रशंसित 
नेतृत्व में राजग को एक बार फिर पहले से बड़ा जनादेश देना चाहती है। 
देश में बर्तमान राजनीतिक स्थिति और लोगों के मूड को देखते हुए भाजपा 
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की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार से इस बात की जोरदार सिफारिश करती है कि 
लोकसभा के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएँ। हम सभी पार्टी इकाइयों, पार्टी 
कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह करते हैं कि वे अभी से ही चुनावों की 
तैयारी में जुट जाएँ। भाग्य ने भाजपा के हाथों में देश का भविष्य सॅवारने की 
जिम्मेदारी सौंपी है। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ भाजपा का उत्थान 
बिना किसी बाधा के जारी है। श्री अटलजी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 
उसके बाद मार्च, 1998 में राजग की सरकार बनी; सितंबर 1999 में जनता ने पुनः 
जनादेश दिया। तत्पश्चात्‌ लगभग पाँच वर्षो तक सरकार का शानदार प्रदर्शन 
रहा यह कोई साधारण घटनाओं की श्रृंखला नहीं है। यह भारतीय राजनीति के 
केंद्र के बदलने का संकेत है। यह प्रदर्शित करता है कि देश की जनता ने कांग्रेस 
को पहली पसंद के रूप में नकारकर भाजपा को उस स्थान पर बिठाया है। 
हमें विश्‍वास है कि राजग के सहयोगियों के साथ मिलकर हम फिर एक बार 


Le 


अपने प्रिय. अटलजी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचेंगे। और हम पहले से भी 
दुगुने mm और प्रतिबद्धता से भारत माँ की सेवा में लगे रहेंगे। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मुंबई 22-24 जून, 2004 


चौदहवीं लोकसभा-चुनावों का जनादेश 

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चौदहवीं लोकसभा-चुनावों को दो प्रमुख 
बातों के लिएं सदैव याद किया जाएगा। एक तो इसमें आज तक का सबसे 
विंखंडित और अनिश्‍चित जनादेश मिला तथा कांग्रेसनीत गठबंधन के रूप में 
पहली सरकार आई जो हमारी विकासरोधी राजनीतिक व्यवस्था की जीत का 
प्रतीक है तथा इससे देश के अस्थिरता के दौर तथा अनिश्चित नकारात्मक दिशा 
में लौटने का अंदेशा पैदा हो गया है। 

भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है, 
जिसके चलते भाजपा तथा राजग को रचनात्मक एवं जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका 
निभानी है। हमारी पार्टी और गठबंधन को चुनावों में अनपेक्षित नुकसान हुआ 
जिसकी किसी को, यहाँ तक कि जो आज सरकार में हैं उनको भी, आशा नहीं 
थी। चुनाव-पूर्व सभी चुनावी सर्वेक्षणों, सभी 'एक्जिट पोल' तथा भारतीय राजनीति 
के सुविज्ञ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 
कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पुनः जनादेश प्राप्त होगा। मगर 
जनता ने कुछ दूसरा ही निर्णय किया। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा को संसद्‌ में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल 
बनाने के लिए जनता को धन्यवाद देती हे। हम बिशेष रूप से मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तरांचल, अरुणाचल 
प्रदेश तथा पंजाब की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को बड़ी 
संख्या में चुना। हम उड़ीसा कौ जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने बीजद-भाजपा 
के गठबंधन को उड़ीसा विधानसभा-चुनावों में पुनः सफल बनाया। हम कर्नाटक 
की जनता को भी धन्यवाद देते हैं जिसने भाजपा को पहली बार विधानसभा में 
सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी छह वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूरदर्शी 
नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री अटलजी की सराहना करती है। भाजपा छह वर्षों 
तक चले शासन को दल की भविष्य-केंद्रित यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का 
पत्थर मानती है। 
श्री अटलजी ने दिखा दिया कि एक गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकार देश को 
स्थायी एवं सफल तरीके से चला सकती है। इसे इतिहास में भारतीय लोकतंत्र के 
परिपक्व होने में महत्त्वपूर्ण योगदान के रूप में याद किया जाएगा। अटलजी की 
सरकार ने राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों-सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, अधोसंरचना का 
विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनीतिक सुधार, शासन 
तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, में उपलब्धियों की गोरवशाली विरासत छोड़ी है। आज 
भारत पहले की तुलना में अधिक मजबूत, ज्यादा समृद्ध और अधिक आत्मविश्वास 
से भरा है। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी को चुनावों में हर स्तर पर प्रेरणा और दिशा-निर्देश 
प्रदान करने के लिए श्री अटलजी के प्रति, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े, 
आभार प्रकट करती है। उन्होंने और श्री आडवाणीजी-दोनों ने हमारे लाखों 
कार्यकर्ताओं के लिए चुनावों के दौरान भारी जिम्मेदारियाँ बहन कर स्वयं आगे 
आकर उदाहरण प्रस्तुत किए। 
चुनावों में लगे धक्के को भाजपा पूरी गंभीरता से लेती है। यह अब स्पष्ट 
हो चुका है कि हमारे चुनाव-पूर्व आकलन तथा उम्मीदें जमीनी हकीकत से कई 
प्रकार से दूर रहीं। हम विभिन्न बड़े राज्यों में नकारात्मक 'रुझान' देख पाने में 
असमर्थ रहे, जिसके चलते हम समय से अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास नहीं 
कर सके। इसी तरह कई राज्यों में हम अपने पक्ष में मौजूद सद्भावना और 
समर्थन को वोटों में नहीं बदल सके। पार्टी ने चुनावों में हमारे प्रदर्शन की समीक्षा 
हर प्रकार से करने के लिए समिति गठित की है, जो भविष्य के लिए कार्ययोजना 
पर भी सुझाव देगी। इस समीक्षा में जहाँ तक संभव हो सकेगा, सभी स्तरों पर पार्टी 
के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा शुभचिंतकों की सहभागिता सुनिश्चित की 
जाएगी। पार्टी के भीतर चुनाव-समीक्षा कार्य के माध्यम से हमारे हजारों निष्ठावान 
तथा मेहनती कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करने, अपनी बात कहने तथा पार्टी के 
कार्यो के लिए पुनः समर्पित होने का अवसर मिलेगा। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेसनीत सरकार, जिसे वाम दलों तथा अन्य दलों का 
सहयोग प्राप्त है, के गठन को हमारे गणतंत्र के जीवन में एक पीछे लौटनेबाली 
घटना मानती है। संसदीय लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि जिस भी चुनाव-पूर्व 
या चुनाव पश्चात्‌ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या-बल होगा, वह सरकार बनाएगा। 
फिर भी जिस मनमाने ढंग से कांग्रेस जनादेश की व्याख्या कर रही है, बह उचित 
नहीं है। जानबूझकर बिगाड़े गए इस अर्थ के आधार पर ही नई सरकार की इमारत 
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खडी कौ जा रही है। कांग्रेस का यह दावा कि जनता ने कांग्रेस को, विशेष रूप 
से श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व के आधार पर जनादेश दिया है, पूरी तरह 
आधारहीन है। विशुद्ध संख्या-बल ही इस दावे की हवा निकाल देता है। सच तो 
यह है कि कई कांग्रेसी राज्यों में या तो कांग्रेस हारी है या उसका सूपड़ा साफ हो 
गया है। में सं 
न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राष्ट्रपति के अभिभाषण में संयुक्त प्रगतिशील 
गठबंधन द्वारा किया गया यह दावा कि यह “सेक्युलर ताकतों' को मिला जनादेश 
है, पूरी तरह मिथ्या है। इन तथाकथित 'सेक्युलर ताकतों' ने, जो वास्तव में छदूम 
सेक्युलर या पंथनिरपेक्षता-विरोधी ताकतें है, कभी भी “सेक्युलरिज्म' के साझा मंच 
पर यह चुनाव नहीं लड़ा था। वास्तव में वे एक-दूसरे के विरुद्ध लड़े थे। छदम 
सेक्युलरवाद की प्रतिस्पर्धा में जुटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिसने संप्रग 
सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, उत्तर प्रदेश में झगड़ने की राह 
पर हैं। संप्रग सरकार के कई धड़े या उसके समर्थक दल वास्तव में पहले राजग 
के सदस्य थे या राज्य स्तर पर भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर चुके हैं। 
कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) हाल के व्रिधानसभा-चुनावों 
में एक-दूसरे के विरुद्ध लड़े। जनता दल (एस) ने पिछली कांग्रेस सरकार के 
मुख्यमंत्री एवं कई मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाने के लिए विशेष 
अदालत के गठन का वादा किया था। चुनावों में कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला। 
फिर भी कांग्रेस एवं जनता दल (एस) ने राज्य में एक नापाक गठबंधन सरकार 
बनाई है, जिसमें वे ही लोग मंत्री हैं जिनके खिलाफ काररवाई की बात कही गई 
थी। यह सब भी सेक्युलरिज्म की रक्षा' के नाम पर किया गया। 
कांग्रेस पार्टी का विकृत 'सेक्युलरिज्म' इसी बात से प्रकट होता है कि उसने 
मुसलिम लीग जैसी सांप्रदायिक पार्टी के सदस्य को मंत्रिपरिषदू में स्थान दिया हे। 
स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, देश के बँटवारे के लिए जिम्मेदार दल 
के सदस्य को “सेक्युलर भाईचारे' के नाम पर केंद्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। 
सेक्युलर भाईंचारे' को बनाए रखने की मजबूरी के नाम पर कई ऐसे 
व्यक्तियों, जिनके नाम जघन्य अपराधियों की लंबी फेहरिस्त में हैं, को मंत्रिपरिषद 
में शामिल करके कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार की गरिमा को आघात पहुँचाया 
है। राजनीति के अपराधीकरण से लड़ने की बजाय केंद्रीय सत्ता के अपराधीकरण 
के माध्यम से कांग्रेस ने भारतीय गणतंत्र को दागदार बनाया है। भाजपा ने अपने 
सहयोगी दलों के साथ इन दागी मंत्रियों को हटाने की माँग करते हुए एक 
अभियान छेड़ा है। इस अभियान को और सशक्त बनाया जाएगा। भाजपा यह 
TED करती है कि संसद्‌ एक ऐसा कानून बनाए जिसमें जघन्य अपराधों के लिए 
आरोपपत्रित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने या सार्वजनिक जीवन में पद लेने से 
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बंचित रखा जाए। 
कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के दो 'शक्ति-केंद्र' बनाकर शासन-व्यवस्था को भी 
दागदार बनाया हे, जिसके अंतर्गत सुपर प्राइम मिनिस्टर' श्रीमती सोनिया गांधी के 
सहायक की भूमिका प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह निभा रहे हैं। हमारे देश के 
इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि हमें निर्वाचित प्रधानमंत्री की बजाय 
“मनोनीत प्रधानमंत्री मिला है, जो वास्तविक अधिकारों से रहित है। कांग्रेस पार्टी 
और उसके सहयोगी सुनियोजित ढंग से प्रधानमंत्री के कार्यालय की प्रतिष्ठा और 
सम्मान को घटा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनने के 
विशेषाधिकार का उल्लघंन उस समय भी देखने को मिला जब द्रमुक के अध्यक्ष 
डो. एम. करुणानिधि ने कांग्रेस के महासचिव श्री जनार्दन रेड्डी के साथ एक 
तथाकथित 'एम.ओ.यू.' पर हस्ताक्षर किए जिसमें इसका उल्लेख था कि द्रमुक 
प्रतिनिधि को कोन सा मंत्रालय मिलेगा। 
भाजपा इस देश के पूरे राजनीतिक वर्ग को साबधान करना चाहती है कि 
प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों की गरिमा घटना, श्रीमती सोनिया गांधी के रूप में एक 
संव्रिधानेतर शक्ति-केंद्र का उभरना तथा परिवारवाद के आगे कांग्रेस पार्टी का 
दंडवत करना हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हे। 
नए सत्ता-प्रतिष्ठान में कम्युनिस्टों के तीसरे शक्ति-केंद्र के रूप में उभरने 
को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता प्रकट करती है। अब यह स्पष्ट हो 
गया है कि यद्यपि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का संख्यात्मक रूप से नेतृत्व 
कांग्रेस कर रही है, परंतु विचारों और कार्यक्रमों की दृष्टि से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी बाहर से नेतृत्व कर रही है जिसके पास न केवल वीटो पावर है, अपितु 
 'फाँसी- का फँदा' भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने 
सार्वजनिक रूप से यह कहकर कि- “नई सरकार को जब हम खड़ा होने को 
कहेंगे तब वह खड़ी होगी और जब बैठने को कहेंगे तब वह बैठेगी”-- कोई राज 
नहीं खोला। केवल 63 सीटों के बूते पर वामपंथियों को यह मुगालता नहीं पालना 
चाहिए कि वह जनादेश का अपहरण कर सकते हैं। 
नए सत्तारूढ़ गठबंधन में आपसी तालमेल पहले ही दिन से गायब है। विदेशमंत्री 
कथित रूप से प्रधानमंत्री अथवा सुरक्षा-संबंधी कैबिनेट मामलों की समिति में बगैर 
चर्चा के ही, महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर अकसर बगैर सोचे-विचारे बयान देते रहते 
हैं, जिससे सरकार और देश की स्थिति दुविधाजनक हो जाती है। नागरिक उड्डयन 
मंत्री ने एक नीतिगत वक्तव्य दिया, जिसके विरुद्ध मार्क्सवादी पार्टी की पोलित ब्यूरो 
के सदस्यगण उक्त मंत्री के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। मानव संसाधन 
विकास मंत्री ने शिक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित बयान दिया, जिसकी 
आलोचना कम्युनिस्ट पार्टियों ने तुरंत की। सरकार की आर्थिक नीतियों पर कम्युनिस्ट 
नेताओं के बयानों से शेयर बाजार में आई काफी गिरावट से घबराए निवेशकों को 
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समझाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को इस नुकसान को कम करने के 
प्रयासों में कूदना पड़ा। यह ऐसी सरकार है जिसमें महासागर विकास मंत्री अयोध्या 
और तहलका पर बयान देते हैं और रेलमंत्री गोधरा पर बयानबाजी करते हैं। 
भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर सहित देश 
के अन्य भागों में सीमा-पार के आतंकवाद अथवा व्यापक बॉग्लादेशी घुसपैठ के 
खतरे को सम्मिलित न करने पर अपनी चिंता प्रकट करती है। बॉग्लादेश में भारत 
विरोधी जेहादी शक्तियों का, जो हमारे उत्तर-पूर्व में उग्रवादी तत्त्वों को सक्रिय 
सहायता देती हैं, निरंतर उभार हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। नए केंद्रीय 
गृहमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर अपने पहले बयान में इसे “मानवीय समस्या' कहकर 
खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी असम में आई.एम.डी.टी. ऐक्ट को वापस 
लेने की माँग दोहराती है। पार्टी संप्रग सरकार द्वारा 'पोटा' कानून को समाप्त करने 
के फैसले की निंदा करती है। यह दुःख की बात है कि संप्रग सरकार को कुछ 
छद्म-सेक्युलर पार्टियाँ मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों तथा गुजरात के 
मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के विफल प्रयास में शामिल राष्ट्र-विरोधियों का 
बचाव करने में लगी हैं। भाजपा चेतावनी देती है कि आतंकवाद के खतरे को 
कम करके न आँका जाए और न ही इसका राजनीतीकरण किया जाए। तदनुसार, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस नेतृत्वबाली सरकार की आतंकवादियों और घुसपैठ के 
प्रति नरम रुख के विरुद्ध एक देशव्यापी जनांदोलन छेड़ने का निर्णय लेती है। 
भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के चौकस प्रहरी की भूमिका निभाएगी। 
राजग सरकार ने विरासत में दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 
संप्रग सरकार को सौंपी है। इसकी स्वीकारोकित स्वयं नई सरकार के कुछ मंत्रियों 
ने की है। प्रतिगामी सोच- प्रक्रिया से इस वृद्धि दर के प्रभावित होने का खतरा पैदा 
हो गया है। भाजपा पेट्रोलियम पदार्थों, विशेषकर रसोई गैस के मूल्यों में की गई तदर्थ 
मूल्यवृद्धि की निंदा करती है। इसका मूल्य-स्थिति पर गंभीर प्रभाव होगा जिसके 
परिणामस्वरूप सभी जगह आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होगी। 
भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर, विशेषकर 
बेरोजगार युवाओं और किसानों के साथ किए गए वादों पर, कड़ी निगरानी रखेगी। 
हमारे सांसद संसद्‌ के भीतर और बाहर सरकार के कार्यकलापों के सभी पहलुओं 
पर आपनी पार्टी का विचार सशक्त ढंग से रखेंगे। जनादेश के अनुरूप, भाजपा के 
पास विपक्ष में पाँच वर्ष बैठने का धैर्य है, परंतु नई सरकार ऐसी जन्मजात बीमारियों 
के लक्षणों से युक्त है जिसे देखकर कोई भी निष्पक्ष विश्लेषक तुरंत सरकार की 
दीर्घायु के बारे में संदेह करेगा। कमजोर सत्तारूढ़ गठबंधन अपने आंतरिक अंतर्विरोध, 
मजबूरियों और समझौतों को छिपा नहीं सकता। 
राष्टीय कार्यकारिणी आंध्र प्रदेश में हर रोज किसानों द्वारा की जा रही 
आत्महत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। ये मौतें प्रदेश में कांग्रेस सरकार 
अन्य प्रस्ताव ° 213 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वारा किए गए वादों की पोल खोलती हैं। पश्चिम बंगाल में भुखमरी के कारण 
आदिवासियों की हुई मौतों से भी हम उतने ही चिंतित हैं। सत्ताइस वर्षां तक सत्ता 
में रहने के बाद कम्युनिस्ट इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि उनके एक मंत्री ने 
इस त्रासदी को एक किनारे करते हुए कहा, “आदिवासी सौंप, चूहे और मेंढक 
खाकर जिंदा रह सकते हैं।” भाजपा ऐसे असंवेदनशील वकतव्यों की घोर निंदा 
करती है। 
भाजपा माँग करती है कि नई सरकार संसद्‌ और विधानसभाओं में महिलाओं 
को आरक्षण देनेवाला विधेयक तुरंत पारित कराए। हम यह भी माँग करते हैं कि 
देश की नदियों को जोड़ने की योजना पर काम तत्काल शुरू किया जाए। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी को सभी स्तरों पर ऊर्जावान बनाने का संकल्प 
लेती है, ताकि यह तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनोतियों का सामना करने में 
समर्थ हो सके। आम चुनावों में लगे धक्के के बावजूद हमारी पार्टी को देश को 
जनता की सद्भावना काफी मात्रा में प्राप्त है। जैसा हमने अतीत में अकसर कर 
दिखाया है, वर्तमान स्थिति पर भी हम निश्‍चित रूप से विजय पाएँगे और फिर से 
सत्ता में वापस लोंटेंगे। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की सभी स्तरों की इकाइयों को निर्देश देती है कि 

वे चार प्रमुख बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें- 

1. अपनी विचारधारा एवं आदर्शवाद के प्रति कटिबद्धता और बढ़ाना। 

2. विकास से जुड़े मुद्दों, विशेषकर किसानों, गरीब ग्रामीणों, असंगठित शहरी 
गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति 
अपनी प्रतिबद्धता और बढ़ाना। 

3. संगठनात्मक कमियों को दूर करके पार्टी को अधिक ऊर्जावान बनाना, 
विशेषकर उन राज्यों में जिनमें विधानसभा-चुनाव होने जा रहे हैं। 

4. नए भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक वर्गो, विशेषकर अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गो में पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने का 
सतत प्रयास करना। 

5. केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार के अंतर्बिरोधों, समझौतों, बाध्यताओं एवं 
विफलताओं को जोर-शोर से उजागर करना। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 3-4 नवंबर, 1999 


बाजपेयीजी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 
हमारे सहयोगी दलों और भाजपा को स्पष्ट जनादेश देने के लिए देश के लोगों के 
प्रति अपना हार्दिक आभार प्रगट करती है। 

वास्तव में हाल के आम चुनाव में हमारी विजय राजनीतिक स्थिरता के लिए 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिपक्व नेतृत्व के पक्ष में सकारात्मक जनादेश है। 
लोगों ने उनकी सरकार के अच्छे कार्यप्रदर्शन की पुष्टि की है और राजग के साझा 
घोषणा-पत्र में अपनी आस्था की पुष्टि की है। यह घोषणा-पत्र एक स्वाभिमानी, 
समृद्ध भारत का एजेंडा है। जनता की इस पसंद में हमारी राष्ट्रीय राजव्यवस्था के 
परिसंघीय चरित्र की झलक मिलती है। लोगों ने अपनी पसंद के माध्यम से भारी 
बहुमत से राजग को स्वीकार किया है, जो स्वयं में परिसंघवाद की भावना का 


प्रतिनिधित्व करता है। 
सन्‌ 1999 का जनादेश देश के राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण 


है। सन्‌ 1984 के बाद पहली बार कोई पदासीन सरकार पुनः सत्ता में आई है। 
सन्‌ 1984 के आम चुनावों के बाद निरंतर चार चुनावों में किसी राजनीतिक दल 
या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इनमें सभी चुनावों के परिणामों 
से त्रिशंकु लोकसभा ही बन पाई थी। अब 15 वर्षों के बाद चुनाव-पूर्व गठबंधन, 
राजग को स्पष्ट बहुमत मिला है। 


देश के विभिन्न भागों में भाजपा की निरंतर बढ़त 
भाजपा के लिए इस चुनाव के परिणाम बहुत संतोषप्रद हैं। हमने सिद्ध कर 


दिया है कि हमारी पार्टी निरंतर बढ़ रही है; देश में एक कोने से दूसरे कोने तक 
सर्वत्र लोगों के बीच इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस बार केरल को छोड़कर 
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हर प्रमुख राज्य से भाजपा के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुँचे हैं। कन्याकुमारी से 
कश्मीर तक और अंडमान में भी हमारी पार्टी का झंडा शान से लहराया है। 


क्षेत्रीय दल : महत्त्वपूर्ण सहयोगी 


निस्संदेह भाजपा ने गैर-कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने का जो 
निर्णय लिया, कुल मिलाकर उसने हमारी सफलता में योगदान दिया है। परंतु साथ 
ही इसने हमारी राष्ट्रीय राजव्यवस्था के परिसंघीय चरित्र को भी मजबूत किया है। 
आज राष्ट्रीय स्तर पर शासन के कार्य में क्षेत्रीय दल महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं। इससे 
संघ सरकार कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर 


सकेगी और इस प्रकार देश को नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के 
लिए तैयार कर सकेगी। 


कांग्रेस : एक सिरे से नकारी गई 

इस चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण नतीजा यह निकला है कि लोगों ने कांग्रेस को 
एक सिरे से पूरी तरह नकार दिया है। जिस कांग्रेस ने 45 वर्षो तक देश पर शासन 
किया, आज बह संसद्‌ में सबसे कम सीटें पानेवाली पार्टी बनकर रह गई है। जहाँ 
1999 के जनादेश से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारी आस्था प्रकट 
हुई है, वहीं इस जनादेश में कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और अनुभवहीन 
नेतृत्व को भी अच्छी तरह दुत्कार दिया गया ही 


भाजपा का सकारात्मक मंच 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस बात पर गर्व है कि भाजपा ने सकारात्मक मंच 
से आम चुनाव लड़ा और सकारात्मक जनादेश माँगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेहद 
नकारात्मकता और 'प्रतिदिन एक झूठ' का सहारा लेकर चुनाव-प्रचार किया, 
जिसमें उसने प्रधानमंत्री सहित हमारे वरिष्ठ नेताओं पर गंदे व्यक्तिगत हमले किए। 
किंतु लोग कांग्रेस के प्रचार में नहीं बहे। भारतीय मतदाताओं की यह परिपक्वता 


सराहनीय है। उन्होंने खेदजनक नकारात्मकता को अस्वीकार कर सकारात्मकता 
वा वरण किया। 


वामपंथी पूरी तरह बेनकाब 


इस चुनाव में बुरी तरह मुँह की खानेवाले अन्य दलों में वामपंथी दल हैं। 
उन वामपंथियों की, जो नैतिकता का दिखावा करते रहे हैं और स्वयं को न्याय 
का देवता बनाकर पेश करते रहे हैं, पूरी पोल अब देश के लोगों के सामने खुल 
गई है। वामपंथी कभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित 
नहीं कर सके। उन्होंने सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हेय दृष्टि से देखा। इन्हीं 
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वामपंथियों ने पहले तो पिछली वाजपेयी सरकार को गिराने में कांग्रेस की मदद 
की और फिर उन्होंने चोर दरवाजे से कांग्रेस सरकार को लाने की कोशिश की। 
बे अपने इस संदिग्ध व्यापार में विफल रहे। इसके बावजूद वे उन लोगों से हाथ 
मिलाने से बाज नहीं आए, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं । वामपंथियों ने कांग्रेस, 
ए.आई.ए.डी.एम.के. और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 
इस प्रकार उन्होंने तीसरे मोरचे के बचे-खुचे अवशेष को भी त्याग दिया। इन 
पिछले दशकों में उनकी जो थोड़ी-बहुत विचारधारा थी, उसे भी एक किनारे कर 
दिया। 

अंत में कांग्रेस का पल्लू पकड़ने पर भी वामपंथियों के मनचाहे उद्देश्य पूरे 
नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस-भाजपा गठबंधन ने वहाँ अपने 
बोट-प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि की है। तृणमूल कांग्रेस-भाजपा गठबंधन को मिले 
वोटों के मुकाबले वामपंथियों की बढ़त मामूली प्रतिशत तक सिमटकर रह गई 
है। यह अंतर अगले मतदान के समय आसानी से समाप्त हो सकता है। 


भाजपा को कुछ राज्यों में धक्का 

किंतु भाजपा के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव-परिणाम 
निराशाजनक रहे। इन तीन राज्यों में हम अपनी पराजय के कारणों का आत्मालोचन 
करेंगे और अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। 

अब, जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सरकार ने पूरी तरह से कार्य 
करना शुरू कर दिया है, सभी विपक्षी दलों से रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने 
का आह्वान हम करते हैं। प्रधानमंत्री प्रमुख राष्ट्रीय मुदूदों पर आम सहमति बनाने 
का आह्वान पहले ही कर चुके हैं। हम उक्त आह्वान का पुरजोर समर्थन करते 
हैं और आशा करते हैं कि विपक्षी दल इसके प्रति सकारात्मक रूख अपनाएँगे। 
आज समय की माँग है कि ररष्ट्र-निर्माण' के कार्य में पूरी शक्ति लगाने पर ध्यान 


दिया जाए। 


बाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ 

इस तथ्य के बावजूद भी कि पिछली बाजपेयी सरकार के पास पूर्ण बहुमत 
नहीं था, उसने प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। उसके कामकाज के कारण आर्थिक 
स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। शुचिता के प्रति उसकी वचनबद्धता के कारण देश 
को भ्रष्टाचारमुक्त शासन मिलना संभव हो सका। उसके साहसी कदमों के कारण 
देश की सुरक्षा मजबूत हुई। इन पिछले 18 महीनों में हमारा देश एक स्वाभिमानी 
राष्ट्र के रूप में उभरकर आया है। इसीलिए राष्ट्रों के समुदाय में प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त करने का विश्वास इसमें पैदा हुआ है। 
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पाकिस्तान- आक्रमण का मुँहतोड़ जवाब 

सरकार ने कारगिल में पाकिस्तान के हमले का मुँहतोड़ जवाब दिया। हमारे 
बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त सैन्य पराजय दी। हमारी सरकार 
ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से भी बुरी तरह हराया। तब से पाकिस्तान ने 
सीमा-पार से आतंकवाद तेज कर दिया है। हाल में पाकिस्तान का घटनाक्रम चिंता 
का विषय है और हमारी सरकार ने पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता सँभालने पर सही 
ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम सरकार के इस दृष्टिकोण का पूरा 
समर्थन करते हें कि पाकिस्तान सीमा-पार से आतंकवाद को तुरंत बंद करे और 
हमारे देश के खिलाफ अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोके। 

एक स्वाभिमानी तथा समृद्ध भारत बनाने के एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए 
जिस तेजी से वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया है, उसके लिए राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी सरकार का अभिनंदन करती है। श्री बाजपेयी ने स्वयं ही अपनी 


सरकार की प्राथमिकताएँ बताकर और उन्हें शीघ्र पूरा करने का आग्रह कर इस 
गति का निर्धारण कर दिया है। 


सामाजिक-आर्थिक विकास पर सरकार की उपलब्धियों का स्वागत 
हम राजग के एजेंडा के अनुरूप तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास पर 
ध्यान देने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। सरकार ने तेजी से 
आर्थिक सुधार, बुनियादी ढाँचे का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करने; कृषि, 
ग्रामीण विकास, वित्तीय और राजकोषीय सुधार करने तथा उच्च तकनीकी क्षेत्र 
एवं पूँजी-प्रधान क्षेत्रों में पहले से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राथमिकताएँ 
निर्धारित कर सही कार्य किया है। सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से इसलिए 
भी सराहनीय है कि वह प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य, ग्रामीण 


सड़कों और निराश्रितों के लिए आश्रय प्रदान करने के बारे में सभी प्रयास करने 
पर पूरा ध्यान देगी। 


चुनाब सुधारों का समर्थन 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से 
सुविधावंचित लोगों का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 
कदमों को स्वागत करती है। जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के लिए 
जनजाति कार्य मंत्रालय पहले ही बनाया जा चुका है। लोकपाल विधेयक को 
भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आह्वान हम सरकार से करते हैं, ताकि 
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार युद्ध छेड़ा जा सके। इसी प्रकार 
हम उत्तरांचल, बनांचल और छत्तीसगढ़ नामक नए राज्यों के निर्माण एवं दिल्ली 
को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए शीघ्र काररवाई करने का आग्रह करते हैं। 


218 * पार्टी दस्तावेज 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रधानमंत्री पहले ही व्यापक चुनाव-सुधार विधेयक पेश करने के बारे में सरकार 
के इरादे की घोषणा कर चुके हैं और हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। 


राजग एजेंडा का कार्यान्वयन 

देश के लोगों ने भाजपा में विश्वास व्यक्त कर उसे जो सम्मान दिया है, 
भाजपा उसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के 
उच्चतम स्तर को स्थापित करने की प्रतिज्ञा करते हैं और राजग के एजेंडा में दिए 
गए वादों को पूरा करने का वचन देते हैं। इस महान राष्ट्र से निर्धनता, भूख और 
निरक्षरता का उन्मूलन करने के सरकार के प्रयासों में हम पूरी तरह से साथ देने 
का संकल्प करते हैं। 


आइए, स्वाभिमानी एवं समृद्ध भारत बनाएँ 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि दरवाजे पर दस्तक दे रही शताब्दी 
के आरंभिक वर्षो में हम भारत के स्वाभिमानी तथा समृद्ध स्वप्न साकार करके 
ही रहेंगे। इस सत्कार्य में सभी लोगों से भाग लेने का अनुरोध हम करते हैं और 
उनसे अबसर का लाभ उठाने का आह्वान करते हैं, ताकि नई शताब्दी के आरंभिक 
वर्षों में देश के भविष्य को उज्ज्वल, न्याययुक्त, समतावादी और प्रबुद्ध बनाने की 
दिशा में आगे ले जा सकें। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के 
लिए सरकार को लोगों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
सभी पार्टी -कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि वे लोकमत जुटाएँ, ताकि लोग 


और सरकार नए भारत के निर्माण में भाग लें। 
m| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्‍ली 11-12 अप्रैल, 1998 


चुनाव में भाजपा की विजय, सरकार के गठन 
और भावी कार्य 


अगली सदी भारत की सदी होगी 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र में बनी भाजपा और 
सहयोगी दलों की सरकार का स्वागत करती है और इस महान राष्ट्र की जनता 
की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए हृदय से मतदाताओं को धन्यवाद 
देती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस विजय में भाजपा के चुनाव-पूर्व सहयोगियों तथा 
लोकसभा के अंदर महत्त्वपूर्ण विश्वास मत जीतने में चुनावोत्तर सहयोगियों के 
योगदान के प्रति भी आभार प्रकट करती है। 

मुंबई में सन्‌ 1995 के पूर्ण सत्र में भाजपा ने देश को 21वीं सदी में ले जाने 
का संकल्प किया था। वह अभीष्ट क्षण आ पहुँचा है। भाजपा अब यह सुनिश्चित 


करने का प्रयास करेगी कि अगली शताब्दी, जो केवल दो वर्ष बाद आनेवाली है 
हमारे देश की शताब्दी बन जाए। 


नए युग का उदय 

इस बात से इस अवसर का महत्त्व दुगुना हो जाता है कि हमें यह अवसर 
आजादी के स्वर्ण-जयंती वर्ष में प्राप्त हुआ। यह एक युग का अंत और एक नए 
युग का आरंभ-दोनों ही हैं। वाजपेयी सरकार ने स्वाधीन भारत के इतिहास का 
एक नया अध्याय आरंभ किया है; उसने फिर से आशा की एक नई किरण जगाने, 
संसाधनों को जुटाने, राष्ट्रवादी उत्साह को उभारने का काम अपने हाथ में लिया 
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है, ताकि भारत 21वीं सदी और नई सहस्राब्दी की चुनौतियों का सामना करने के 
लिए पूर्णतया तैयार हो जाए। 


एक गैर-कांग्रेसी विकल्प का सही आरंभ 

12वीं लोकसभा के लिए सन्‌ 1998 का आम चुनाव, जिसे भाजपा नेश्री 
अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना प्रत्याशी बना कर लड़ा 
था, भारतीय चुनाव के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। गत 50 वर्षों 
में से 45 वर्ष तक जिस पार्टी ने भारत पर शासन किया था, पहली बार उस पार्टी 
का सच्चे अर्था में एक सशक्त राष्ट्रीय विकल्प उभरकर सामने आया है। भाजपा 
ने संसद्‌ में अपनी शक्ति एवं प्राप्त मतों के प्रतिशत को बढ़ाया है। इसने अपने 
सामाजिक तथा भौगोलिक आधार का विस्तार किया है। 


भाजपा के लिए एक सकारात्मक जनादेश 

सन्‌ 1998 का जनादेश एक सकारात्मक जनादेश है, 'स्थायी सरकार' और 
'योग्य नेतृत्व” के लिए, जिसे भाजपा और उसके सहयोगी दल ही प्रदान कर सकते 
हैं। यह कुशल एवं स्वच्छ प्रशासन के पक्ष में मतदान है। यह एक ऐसा निर्णय 
है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे रवैये की पुष्टि करता है और अतीत की भारी 
गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालता है। देश की जनता की 
आकांक्षा श्री वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखने की थी। अपने निर्णय 
के द्वारा उसने अपनी इस आकांक्षा को पूरा कर लिया है। वर्तमान युग के 
सर्वाधिक सम्मान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में श्री वाजपेयी की सार्वभौम स्वीकृति ने 
सन्‌ 1998 के जनादेश में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

दूसरी तरफ कांग्रेस को अपने मत-प्रतिशत में और अधिक हानि उठानी पड़ी 
है जो अभी तक की निम्नतम सीमा पर पहुँच गया है, और वह अपनी सन्‌ 1996 
की लोकसभा-सदस्य-संख्या को केवल कायम भर रख सकी है। कांग्रेस पार्टी ने 
'वंशवाद' का पत्ता खेलकर अपने समर्थन-आधार को घटने से रोकने का जो 
दयनीय प्रयास किया था, वह चकनाचूर हो गया है। pé, 

संयुक्‍त मोरचे का भाजपा-विरोधी उपक्रम ध्वस्त हो गया है । संयुक्‍त मोरचे 
ने हमें अलग-थलग करने लिए जो रुकावटें खड़ी की थीं, वे इस चुनाव में 
धराशायी हो गई हैं। हमने छदूम-पंथनिरपेक्षतावादियों के "भाजपा को रोको' 


अभियान के परखचे उड़ा दिए हैं। 
से बढ़ते राजनीतिक सहयोगी 


पास अन्य किसी पार्टी से कहीं अधिक मित्र 
जिससे यह पता चलता है कि भय, भूख और 
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भाजपा के साथ तेजी 
आज भारतीय जनता पार्टी के 


और राजनीतिक सहयोगी हैं, जिस 
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भ्रष्टाचार से मुकत नवोदित भारत के हमारे स्वप्न को स्वीकार करने के कारण 
अब अधिकाधिक संख्या में लोग हमारा समर्थन करने लगे हैं। हमारी सरकार एक 
ऐसी सरकार है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 
संपूर्ण देश की जनाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जिन्होंने हमें अलग-थलग 
करने का प्रयास किया, अब वे स्वयं केवल अलग-थलग ही नहीं पड़ गए हैं, 
बल्कि जनता के द्वारा परित्यक्त कर दिए गए हैं। 

जबकि सन्‌ 1996 में छदूम-पंथनिरपेक्षतावादी हमारे खिलाफ गिरोहबंदी करने 
तथा 13 दिन की वाजपेयी सरकार को विश्वास-मत प्राप्त करने से रोकने में सफल 
हो गए थे, इस बार वे सन्‌ 1998 के जनादेश को अमान्य करने की स्थिति में नहीं 
थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस बार हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 
इतनी पर्याप्त लोकसभा-सदस्य-संख्या प्राप्त करने में सफल हो गए थे, जो सन्‌ 
1996 की संख्या से कहीं अधिक थी और स्पष्ट बहुमत से थोड़ी ही कम थी। 


भाजपा के विरुद्ध वामपंथियों द्वारा निर्मित मोरचा विफल 

वामपंथियों ने एक बार फिर भाजपा तथा इसके सहयोगियों के पक्ष में दिए 
गए जनादेश को उड़ा भागने की कोशिश की थी। किंतु वे जोड़-तोड़ करके एक 
दूसरा संयुक्त मोरचा-कांग्रेस गठबंधन बनाने के प्रयास में बुरी तरह विफल रहे। 


वास्तव में अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वामपंथियों के हाथों में केवल 
दूटा-फूटा संयुक्त मोरचा ही रह गया। 


आडवाणीजी के सही नेतृत्व के प्रति आभार 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा को विजय-पथ की ओर ले जाने के लिए पार्टी 
अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त करती है। 
पार्टी के कर्णधार के रूप में उसे भारतीय राजनीति के क्षुब्ध सागर से पार उतारने 
के लिए सच्चे नेतृत्व का यह एक देदीप्यमान उदाहरण है। भाजपा के सामाजिक 
एबं भौगोलिक आधार का अभूतपूर्व विस्तार कर देश के कोने-कोने में भाजपा 
का संदेश फैलाने के उनके अथक प्रयास ने बहुत अधिक योगदान दिया है। 


आम सहमति पर आधारित राष्ट्रीय एजेंडा 

भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने शासन का एक राष्ट्रीय एजेंडा स्वीकार किया 
है, जिसके द्वारा जनाकांक्षाओं एवं सरकार के कार्य-निष्पादन के बीच के अंतर को 
पाटने व्ही कोशिश की गई है। यह एजेंडा ऐसा सम्यक, सक्रिय एवं लोकहितकारी 
दस्ताबेज है, जिसमें सभी बड़े-बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग एवं आम सहमति की 
आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी विवादास्पद मुद्दों 
पर मोटे रूप में राष्ट्रीय आम सहमति प्राप्त करने के लिए नई सरकार की प्रतिबद्धता 
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का स्वागत करती है, क्योंकि केवल इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक 
परिवर्तन लाने और उन्हें कार्यान्वित करने में शासन सफल हो सकता है। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को स्वीकार करती है कि नई सरकार और 
पार्टी के सामने जो काम हैं, वे आसान नहीं हें। गत 50 वर्षों के कुशासन और 
उससे उत्पन्न बुराइयों को, अतीत की संचित समस्याओं को चुटकी बजाकर 
समाप्त नहीं किया जा सकता। 

सरकार के सामने तात्कालिक कार्य हैं-देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी 
पर लाना, जो गत अनेक वर्षों में बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुकी है। कृषि, भौतिक 
आधारभूत ढाँचा, सामाजिक क्षेत्र तथा आंतरिक सुरक्षा और दूसरे भी कई क्षेत्र हैं, 
जिनकी ओर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 


सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी की प्रमुख भूमिका 
अपने सम्मुख आए कर्त्तव्यो को भली-भाँति निभाने की सरकार की क्षमता 
में राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है। अपने उच्च ध्येय को पूरा 
करने में सरकार की मदद हर तरह से करने का संकल्प राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
करती है। सरकार के हाथों को मजबूत करने में आगामी दिनों में पार्टी को अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। और हम इस काम में सफल होंगे। 


पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञा 

6 अप्रैल को भाजपा की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूचे राष्ट्र के पार्टी 
कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया था कि बे सामाजिक परिवर्तन लाने के उच्च ध्येय 
की प्राप्ति हेतु सरकार के साथ सहयोग करेंगे; ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे 
सरकार की बदनामी हो; और देश को भय, भूख तथा भ्रष्टाचार के अभिशाप से 
मुक्त कराने के लिए अपने आपको अर्पित कर देंगे। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन तीनों संकल्पों को पुनः सत्यनिष्ठा से दोहराती है 
और एक नए भारत के निर्माण के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 
काम करने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करती है। हम डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का संकल्प करते 
हैं, जो यदि जीवित होते तो आज के दिन पर उन्हें गर्ब होता। हम उन हजारों पार्टी 
कार्यकर्ताओं के भी ऋणी हैं, जिन्होंने इस आशा में राष्ट्रहित में अपना जीवन 
अर्पित कर दिया--और बहुत से कार्यकर्ताओं ने तो बड़े से बड़ा बलिदान किया, 
ताकि एक दिन भारत अपने योग्य ऐसी सरकार प्राप्त कर सके जो अपने निर्धारित 
लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो। 

आइए, हम सुनिश्चित करें कि आगामी वर्षों में देश विगत समय की त्रुटियों 
से उबरकर अपने सपनों को साकार कर सके। (m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 21-23 जून, 1996 


प्रमुख दल के रूप में भाजपा का उदय ; 

सन्‌ 1996 के आम चुनाव से हमारे देश के वर्तमान राजनीतिक इतिहास में 
नया मोड़ आया है। इससे भारतीय राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है । 
इस जनादेश का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का 
बर्चस्व समाप्त हो गया और भाजपा प्रथम स्थान पर उभरकर आई है। वह पार्टी, 
जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद 49 वर्षों में से 45 वर्ष तक शासन करती रही, अब 
घटकर संसद्‌ में तीसरे स्थान पर जा पहुँची है। इसके बाद राजनीति भाजपा के 
मित्र या शत्रुओं के रूप में दो खेमों में बैंट जाएगी। भाजपा देश के लोगों को उनके 
उत्साहवर्धक समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। 


श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जनादेश 

ताजा जनादेश स्पष्ट ही कांग्रेस के विरुद्ध है। संसदू में इसकी सीटें आधी 
रह गई हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यह जनादेश श्री अटल बिहारी बाजपेयी के पक्ष 
में और श्री पी.बी. नरसिंह राब के नेतृत्व के विरुद्ध था। जहाँ श्री वाजपेयी 
सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक हैं, वहीं श्री राब राजनीति में भ्रष्टता के 
प्रतीक हैं। 

श्री राव का परम उद्देश्य इतना रहा है कि चाहे उनकी पार्टी क्यों न समाप्त 
हो जाए, परंतु उनकी अपनी शक्ति स्थायी रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। भाई-भतीजावाद 
और भ्रष्टाचार उनके शासन की प्रमुख विशेषताएँ रही । मतदाताओं ने इस राजनीति 
को एकदम नकार दिया है। वस्तुतः श्री राव ने केवल कांग्रेस पार्टी में विघटन- 


प्रक्रिया को तेज किया है। सत्ताविहीन होने तथा राजनीतिक विश्वास खोने के बाद 
आज उस पार्टी का मनोबल एकदम गिर गया है। 
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संयुक्त मोरचा कमजोर तथा अवसरवादी 

इस वर्ष संपन्न चुनावों के बाद तेरह पार्टियों का गठबंधन भी खड़ा हुआ है, 
किंतु इसके बावजूद उसकी अल्पमत सरकार है। दरअसल यह “संयुक्त मोरचा' 
नहीं, व्रिभकत मोरचा' है और आंतरिक रूप से जर्जर है। यह संगठन राजनीतिक 
अवसरवादिता, सत्ता की क्षुद्र लिप्सा और वैचारिक अंतर्विरोधों की पराकाष्ठा का 
नमूना है। इसका उपहासास्पद न्यूनतम साझा कार्यक्रम मात्र धोखा है। भाजपा को 
सत्ता से बाहर रखना ही इसका एकसूत्री कार्यक्रम रह गया है। 

मोरचा एक विचित्र राजनीतिक जमावड़ा है। मोरचे का सबसे बड़ा राजनीतिक 
घटक जनता दल है। लोकसभा में इसकी सीटें 8 प्रतिशत से भी कम हें जोदो 
राज्यों (कर्नाटक और बिहार) तक सीमित हैं। इसकी राजनीतिक शक्ति का 
आधार मात्र इतना है कि बह समाज में सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। इससे 
अपना एक निर्वाचन-क्षेत्र तैयार कर लेता है। उत्तर प्रदेश में अपने नए मित्र 
समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इसने जातिवादिता, गुंडागर्दी और अवसरवादिता 
की राजनीति को गले लगाया है। 

श्री पी.बी. नरसिंह राब के कुछ विरोधी कांग्रेसी फिलहाल संयुक्त मोरचा में 
जा मिले हैं। वे तमिल मनीला कांग्रेस आदि अपने परंपरागत राजनीतिक विरोधियों 
के उन ग्रुपों के साथ मिलकर अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए एक समान उद्देश्य बना 
रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में राव-विरोधी मंच पर खड़े होकर चुनाव लड़ा। 
चुनावी परिणाम आने के बाद कुछ दिनों में ही उन्होंने कांग्रेस के साथ समान 
उद्देश्य स्थापित कर अपने घटकों के साथ विश्‍वासघात किया। जैसे ही कांग्रेस 
में नेतृत्व का प्रश्‍न हल हो जाएगा, कांग्रेस में इन कांग्रेसियों के वापस लौटने पर 


देश देखेगा कि संयुक्त मोरचा टूट रहा है। 


बामपंथी दल भाजपा-विरोधी टोली में शामिल 

साम्यवाद की विचारधारा की विफलता के बाद वामपंथी दल एक नई पहचान 
की तलाश में हैं। किंतु भाजपावाद के विरोध के नाम पर उन्होंने कांग्रेस के 
भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है और वे अपराधीकरण तथा जातिवाद के 
समर्थकों से जा मिले हैं। मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था और श्री चिदंबरम की मुक्‍त 
बाजार-व्यवस्था के प्रति वचनबद्धता तथा अंधाधुंध भूमंडलीकरण से केवल 
खिवड़ी व्यवस्था ही बनेगी, जिसका चलना असंभव है। 


भाजपा की उल्लेखनीय वृद्धि 

आज इस वैचारिक विफलता 
भाजपा ही भारतीय राजनीति के आकाश 
भाजपा को बहुमत नहीं मिला, परंतु 


और नैतिक पतन के वातावरण में केबल 
श में ध्रुव तारे के रूप में दिखाई पड़ती है। 
निश्चय ही उसे अन्य किसी भी पार्टी को 
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अपेक्षा शासन करने का कहीं अधिक भारी जनादेश प्राप्त हुआ। वह ग्यारहवीं 
लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई। जब वाजपेयी सरकार को 
त्याग पत्र देना पड़ा तो भाजपा सरकार के प्रति आम आदमी का समर्थन और 
लगाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। पिछले एक दशक में भाजपा की असाधारण प्रगति 
का कारण यह है कि भाजपा ने भारतीय सेक्युलरवाद को वास्तविक विचार बिंदु 
बनाकर एक वैचारिक बहस शुरू की। हमने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का 
तुमुलनाद किया, उसने भारतीय लोगों के मानस को सीधा प्रभावित किया। भाजपा 
अयोध्या में राममंदिर-निर्माण के प्रति वचनबद्ध है। भाजपा भारत में बॉग्लादेशियों 
को निर्बाध प्रवेश की अनुमति देकर भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल 
सकती। भाजपा सदैव ही संविधान में निर्धारित लिंग-समानता और गौरवपूर्ण ढंग 
से रहने के अधिकार के आधार पर समान नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में रही 
है। हमने सदैव अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और गोवध पर प्रतिबंध लगाने 
की वकालत की है। भाजपा सदैव मानवाधिकार आयोग की स्थापना को पक्षधर 
रही है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण ही हमारे विरोधी 'भाजपाबाद' का 
अंधाधुंध विरोध करते हैं। भाजपा को जो विशाल जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है, वह 


इस बात का प्रमाण हे कि लोगों में हमारी विचारधारा को अधिकाधिक स्वीकार 
किया जा रहा है। 


संयुक्त मोरचा को कांग्रेस के समर्थन से भाजपा का वोट बढ़ा 

कांग्रेस (आई) द्वारा संयुक्त मोरचा सरकार को समर्थन देने से भाजपा के 
बोटों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 27 और 28 मई, 1996 को वाजपेयी सरकार में 
विश्वास-मत के बाद लोकसभा के जिन तीन निर्वाचन-क्षेत्रो के परिणाम सामने 
आए हैं, उनसे यह स्पष्ट संकेत मिलता है। इस बार ऊधमपुर की सीट पर हमने 
शानदार जीत हासिल की, जिसका स्पष्ट कारण यह है कि हमारी विचारधारा 
स्वीकार को गई और कांग्रेस द्वारा संयुक्त मोरचा को दिए गए समर्थन को इस 
चुनाव में नकारा गया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में नालगोंडा और कर्नाटक में 
बेलगाम में भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर धकेल दी गई। सन्‌ 1990 के उत्तरार्ध में 
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने से कांग्रेस के आधार को 
पर्याप्त क्षति पहुँची हे। यही बात अब राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जाएगी। 


संयुक्त मोरचा हो पतन की ओर अग्रसर 
संयुक्त मोरचा विभिन्न विचारधाराओं के साथ समझौते और राजनीतिक 
अवसरवाद का परिणाम है। इसे टूटने में बहुत समय नहीं लगेगा। जनता दल की 
कर्नाटक इकाई में छोटी लड़ाई फैलकर युद्ध स्तर तक पहुँच गई है। इसकी 
सरकार श्री नरसिंह राव के समर्थन पर आश्रित होकर चल रही है। यह सरकार 
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राव के विरुद्ध जाँच के काम को ढकने के प्रयास में लगी हुई है। 

सेंट किट्स की जाँच का काम अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। 

इस सरकार ने सन्‌ 1993 में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय झारखंड 
मुक्ति मोरचा के सांसदों को दिए गए धन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 
प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश तक को भी चुनौती देने 


का दुस्साहस किया। 


यूरिया घोटाला : एक सीधी लूट 

यूरिया घोटाले के ऐसे असंख्य आयाम हैं, जो पहले के घोटालों में देखने को 
नहीं मिले। भूतकाल में विभिन्न सौदों में सरकार द्वारा ली गई दलाली के अनेक 
मामले देश के सामने आए हैं, परंतु यूरिया घोटाला तो सरकारी खजाने को 
खुल्लमखुला लूटने का ऐसा उदाहरण हे, जिसमें सीधे-सीधे सरकारी धन लूटा गया 
और खरीदी गई यूरिया भी नहीं मिली। संसदू में विश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण 
में प्रधानमंत्री देवगोड़ा ने इस सौदे में 'योग्य पिता के योग्य पुत्र' के लिप्त होने के 
बारे में जिस शोचनीय ढंग से बचाव किया है, उससे सरकार द्वारा इस जाँच के 
कार्य में उन्हें बचाने के प्रयासों का स्पष्ट संकेत मिलता है। 


संयुक्‍त मोरचा की सरकार : अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी सरकार 

मतदाताओं ने कांग्रेस और इसके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। किंतु 
कांग्रेस एक अस्थिर, कमजोर और कठपुतली सरकार स्थापित करने में सफल हो 
गई, जो उसके गुनाहों पर परदा डालना चाहेगी। संयुक्त मोरचा कौ सरकार एक 
प्रकार से कांग्रेस (आई) की ही अप्रत्यक्ष सरकार है, जो कांग्रेस के अपराधों पर 
लीपा-पोती करने के लिए बनी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनादेश लेने के बाद 
अब संयुक्त मोरचे में शामिल दल इस मुद्दे से मुँह छिपा रहे हैं। 


क्षेत्रीय दल असमंजस में ya 
संयुक्त मोर्चे में इस समय शामिल क्षेत्रीय दलों का उद्भव कांग्रेस के 


कुशासन के विरुद्ध संघर्ष के कारण हुआ। इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी को 
हराकर चुनाव में जनादेश प्राप्त किया। अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस को 
अस्वीकार कर दिए जाने के कारण ये दल इन राज्यों 


को यह पक्का विश्वास है कि ये क्षेत्रीय दल महसूस करेंगे कि केंद्र में कांग्रेस 


(आई) का समर्थन प्राप्त करना इन्हें बहुत महँगा पड़ा है। केंद्र में राजनीतिक 
समर्थन और राज्यों में विरोध का यह बिचित्र विरोधाभास बहुत समय तक नहीं 


चल सकता। 
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भाजपा का विशेष उत्तरदायित्व 

इस स्थिति में भाजपा पर एक विशेष राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हे। भाजपा को 
शासन करने के लिए मिला जनादेश कांग्रेस के खिलाफ जनादेश था। आज इस 
जनादेश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। लोगों के साथ धोखा किया गया 
है। कांग्रेस पार्टी के रिमोट नियंत्रण के अधीन देवगौड़ा सरकार सन्‌ 1996 के 
चुनावों के जनादेश पर खरी नहीं उतरती है। सिर्फ संख्या के जोड़ से कोई 
राजनीतिक जनादेश नहीं बनता है। अतः यह सरकार बिना जनादेश की सरकार 
है। आज भाजपा ही एकमात्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। संयुक्त मोरचे द्वारा 
देश के साथ किए गए विश्वासघात का विरोध भाजपा दृढ़ता से करेगी। 

जनादेश के लुटेरे ध्यान रखें कि जब जनता की राय का अनादर किया जाता 
है तो जनता पलटकर प्रतिशोध लेकर रहती है। भाजपा जनादेश के इन लुटेरों के 
खिलाफ संघर्ष करने का वचन देती है। भाजपा भविष्य में और अधिक निश्चित 
जनादेश प्राप्त करने के लिए सुराज, शुचिता, स्वदेशी, समरसता और सुरक्षा पर 
चल रही वैचारिक बहस की धार को पैना करेगी। 


(m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 2-4 अप्रैल, 1995 


मार्च में राज्यों के चुनाव-परिणाम 


भाजपा एक वास्तविक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरी 

गत दिसंबर में राज्य विधानसभाओं के चुनाव के पहले दौर के समय से 
निरंतर जो चुनावी उथल-पुथल शुरू हुई थी, उसके बाद अब मार्च में दूसरे दौर 
के चुनाव-परिणामों ने देश के राजनीतिक नक्शे को फिर से बदलकर रख दिया 
है। इस लघु आम चुनाव में सबसे अधिक पराजय का सामना कांग्रेस पार्टी को 
करना पड़ा है। उसे दिसंबर से हुए छह प्रदेशों के चुनावों में से चार प्रदेशों--आंध्र 
प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बिहार में 
भी वह तबाह हो गई है, जहाँ वह पाँच वर्ष पूर्व सत्ता गँवा चुकी थी। प्रतिपक्ष 
से वह किसी तरह केवल एक राज्य (उड़ीसा) में सत्ता हथिया सकी है, जो उपयुक्त 
प्रमुख राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। अब जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, 
वहाँ की जनसंख्या देश की कुल आबादी की मात्र चौथाई है। यह एक ऐसी पार्टी 
के लिए बहुत बड़ा पतन है, जो कभी पूरे देश में विशालकाय रूप से छाई हुई 


थी। 

भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अब शक्तिशाली राष्ट्रीय विकल्प के रूप 
में उभरकर आई है। इसकी उपस्थिति देश के प्रत्येक कोने में दिखाई पड़ रही 
है। आज लोकसभा की पाँच सौ बयालीस में से तीन सौ सत्ताईस सीटों का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले नौ राज्यों में भाजपा या तो सत्ता में है या वहाँ प्रमुख 
प्रतिपक्षी पार्टी है। धीरे-धीरे देश की राजनीतिक मुख्य धारा से कांग्रेस के हटने 
के बाद भाजपा आगामी लोकसभा-चुनावों में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार 


है। 
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कर्नाटक तथा गोआ में प्रभावशाली विजय' 

पिछले दिसंबर में भाजपा ने कर्नाटक में प्रभावशाली विजय हासिल को हे, 
जहाँ विधानसभा में उसकी सीटें 4 से बढ़कर 40 तक जा पहुँचीं और वह कांग्रेस 
को तीसरे स्थान पर छोड़कर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी है। गोआ में 
उसकी सफलता मामूली नहीं है, जहाँ भाजपा-मगोपा-शिवसेना गठबंधन लगभग 
सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच गया था, हालाँकि यहाँ पार्टी ने पहली बार 
पक्के तौर पर अपना खाता चार सीटों से खोला, जिनमें गोआ की राजनीतिक 


राजधानी पणजी की प्रतिष्ठापूर्ण सीट तथा राज्य की वाणिज्यिक राजधानी मडगाँव 
की सीट भी शामिल है। 


महाराष्ट्र तथा गुजरात कांग्रेस के हाथ से निकले 
दक्षिण में विजय के बाद पश्चिम में और भारी विजय हासिल करके उसने 
गौरव प्राप्त किया है, जहाँ देश के औद्योगिक केंद्र-स्थल में उसने अपने पैर जमा 
लिए हैं। पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस से महाराष्ट्र और गुजरात को छीन लिया। 
महाराष्ट्र में बह शिवसेना के गठबंधन और गुजरात में अपने ही बूते पर सत्ता में 
प्रतिष्ठित हुई है। गुजरात में तो उसने कुल 182 सीटों में से 121 सीटे प्राप्त कर 
जबरदस्त (2/3) बहुमत प्राप्त किया, जबकि पिछली विधानसभा में उसके पास 67 
सीटें ही थीं। इन दोनों राज्यों में अभी तक पूरे समय परंपरागत रूप से कांग्रेस का 
शासन रहा है, परंतु अब महाराष्ट्र में उसकी सीटें 141 से घटकर 80 और गुजरात 
में 103 से घटकर 45 तक पहुँच गई हैं। उड़ीसा में भाजपा ने इस प्रदेश की केंद्रीय 
सीट कटक पर कब्जा करते हुए अपनी सीटों में तिगुनी बढ़ोतरी की है और दो 
कम्युनिस्ट पार्टियों से आगे निकल गई है। बिहार में भाजपा ने पिछली विधानसभा 
में प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेलकर पहली बार प्रतिपक्षी ग्रुप 
की मान्यता प्राप्त की है। पिछली विधानसभा में 72 सीटों के मुकाबले इस बार 
केबल 27 सीटें प्राप्त कांग्रेस का घोर पतन हुआ है। 
बोटिंग पैटर्न से बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना 
गठबंधन ने छह क्षेत्रों में से पाँच में कांग्रेस से अधिक सीटें प्राप्त की हैं। देश और 
राज्य-दोनों की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी मुंबई की 34 में से 30 सीटें 
प्राप्त हुई और केबल कोलाबा की एक सीट पूर्व सत्ताधारी पार्टी के हिस्से में आई। 
मुंबई और कोंकण में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। वह विदर्भ तथा 
मराठवाड़ा में कुल सीटों में से एक चौथाई सीटें भी नहीं पा सकी। सत्ताधारी पार्टी 
के चीनी क्षेत्रबाले गढ़ पश्चिमी महाराष्ट्र में भी गठबंधन को 75 में से 15 सीटें 
मिली, जो सन्‌ 1990 में प्राप्त सीटों में से 9 अधिक हैं। 
गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुई। दक्षिण गुजरात में यह किसी तरह 
29 सीटों में से केवल 4 सीटें या 15 प्रतिशत से कम सीटें प्राप्त कर सकी और 
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उत्तर तथा मध्य गुजरात में उसे 95 में से केवल 24 या मात्र लगभग एक चौथाई 
सीटें मिलीं। कच्छ और सौराष्ट्र में भी, जहाँ उसने कुछ प्रतिरोध करने का प्रयास 
किया, उसके हाथ एक-तिहाई से भी कम सीटें मुश्किल से लग सकीं। 


भाजपा अब वास्तविक रूप में एक अखिल भारतीय पार्टी 
इन चुनावों में चहुँमुखी विजय प्राप्त करके भाजपा ने भौगोलिक, सामाजिक 
और आर्थिक रूप से वस्तुतः अखिल भारतीय पार्टी का रूप और स्वरूप प्राप्त 
कर लिया है, जिससे न केवल वह सभी प्रतिपक्षी दलों से ऊपर हो गई है, बल्कि 
वह अत्यंत शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ प्रभाव और शक्ति के 
मामले में सीधा मुकाबला करने की स्थिति में पहुँच गई है। यह ध्यान देने योग्य 
महत्त्वपूर्ण बात है कि अब भाजपा न केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, अपितु 
समाज के सभी वर्गों में फैल गई है। भाजपा ने गुजरात में अनुसूचित जनजाति की 
13 सीटों में से 10 और अनुसूचित जाति की 29 सीटों में से 15 पर विजय हासिल 
की है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पार्टी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 में से 
8 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 8 में से 5 सीटों पर सफल हो सकी 
है। यह भी पहली बार हुआ है कि दोनों राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों ने खुले 
रूप से भाजपा उम्मीदवारों को पर्याप्त समर्थन दिया है। उड़ीसा में जिन 9 सीटों 
पर इसने विजय प्राप्त की है, उनमें से 3 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें 
अनुसूचित जनजाति की हैं। 
भाजपा ने अपने चुनाव-अभियान में तीन विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित 
किया- भ्रष्टाचार, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण और वोट-बैंक की राजनीति। 
हिंदुत्व, स्वदेशी आदि परंपरागत मुद्दों से भी पार्टी को वोट जुटाने में 
समर्थन मिला। महाराष्ट्र में जनता ने राजनीति में जबरदस्त अपराधीकरण के 
खिलाफ विद्रोह किया है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी को नकारने में इस तत्त्व का 
प्रमुख हाथ रहा है। गुजरात में राजनीति के अपराधीकरण के अलावा लोगों ने 
कांग्रेस तथा जनता दल की दल-बदल और अवसरवाद की राजनीति को नकारा 
है। इन दलों को राज्य के राजनीतिक मैदान में पूरी तरह पराजित होकर इसकी 
कीमत चुकानी पड़ी है। आंध्र प्रदेश में उच्च स्तरों पर बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण 
प्रधानमंत्री के अपने ही राज्य में कांग्रेस का पतन हुआ। कर्नाटक में विक्षुब्ध 
मतदाता ने न केवल सुस्पष्ट बोट-बैंक की राजनीति और जबरदस्त भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध विद्रोह किया, बल्कि संदिग्ध आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी प्रतिक्रिया 
व्यक्त की है, जबकि सत्ताधारी पार्टी अनेक वर्षों से इन्हीं के आसरे पर सत्ता 
में चली आ रही थी। बिहार में दुर्भाग्य से जातिवाद के तत्त्व ने अन्य सभी मुद्दों 
को पीछे डाल दिया और राज्य में सत्तारूढ़ जनता दल को अस्थायी रूप से 
थोड़ी सी राहत मिलौ। 
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भारत एक नए ढाँचे, एक नए नेतृत्व को निहार रहा हे 

राजनीतिक उथल-पुथल ने उस ढाँचे को तोड़कर रख दिया, जिससे स्वतंत्रता 
प्राप्ति से अब तक के लगभग सभी पिछले वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई 
थी। अब देश एक नए ढाँचे, एक नए नेतृत्व को निहार रहा है, जो देश के लोगों ' 
को 21वीं शताब्दी में ले जा सके। भाजपा विनम्र, परंतु कुछ गौरव के साथ 
जबरदस्त समर्थन के लिए देश के करोड़ों लोगों के प्रति आभार प्रकट करती है। 
उन लोगों के समर्थन ने निस्संदेह भाजपा को राष्ट्र के इतिहास के एक नए मोड़ 
पर ला खड़ा किया है और भाजपा आगे आनेवाले उज्ज्वल समय में राष्ट्र के 
पुनरुत्थान और प्रगति के लिए पूरी तरह से अपने को समर्पित करने की पुनः 
प्रतिज्ञा करती है। 


0 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 2-4 अप्रैल, 1995 


जम्मू एवं कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 


जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति गंभीर 

पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. के विध्वंसकों और कश्मीरी 
कट्टरपंथी आतंकवादियों-अलगाववादियों ने जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले 
और घाटी में अपना गढ़ बना लिया है और वे राज्य के दूसरे भागों में अपने पैर 
फैलाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन राज्य के कामकाज के बारे में 
अपनी पकड़ खो बैठा है। उग्रवादी और आतंकवादी लगभग सभी महत्त्वपूर्ण 
विभागों में घुस गए हैं, जिससे राज्य प्रशासन के कुशल कामकाज करने में गंभीर 
रुकाबट आई है। उग्रवादियों को यह लाभ हो रहा है कि वे हमला करने के लिए 
समय, निशाना और स्थल का चुनाव अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। इस प्रकार 
वे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। सेना और अर्द्ध 
सैनिक बल राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए अपना खून बहा रहे हैं, परंतु लगातार 
उनपर हमले होते रहते हैं। ये हमले उनपर न केवल उग्रबादियों की ओर से, 
बल्कि तथाकथित सेक्यूलरवादी और मानवाधिकार के चैंपियनां की ओर से भी 


हो रहे हैं। a 
2. आतंकवाद आज एक आम बात है-संक्षेप में, स्थिति बहुत गंभीर है। 
अधिकतर संस्थाओं पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया है या ये संस्था 

बंद हो चुकी हैं। प्रशासन लगभग टूट चुका है। विकास के लिए रखा धन 
राष्टविरोधी अधिकारियों की सक्रिय सौंठ-गॉठ के साथ उग्रवादियॉ के 

जाला खुल्लमखुला पहुँचता है। आतंकवाद, लूटपाट, विनाश और मृत्यु 

वहाँ आज की आम बात बन चुकी है। तीन लाख से अधिक कश्मीरियों 
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को घाटी छोड़कर जाना पड़ा है और वह अपने देश में शरणार्थी बन गए 
हैं। 

3. निष्पक्ष चुनावों के लिए पूर्वावश्यक उपायों तथा कदमों का अभाव--इन 
परिस्थितियों में यह हैरत की बात है कि केंद्रीय सरकार तोड़फोड़ 
करनेवाली उन ताकतों को, जिनका घाटी के ऊपर जबरदस्त कब्जा है, 
पहले परास्त करने की बजाय राज्य में चुनाव कराने की बात सोच रही 
है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिन प्राथमिक 
उपायों की जरूरत होती है, वह इस समय वहाँ नहीं हैं। परिसीमन आयोग 
का काम अभी भी अधूरा है। जहाँ एक तरफ मृत व्यक्तियों के नाम 
अभी भी मतदाता-सूचियों में चले आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 18 वर्ष 
और उससे अधिक आयु के अनेक युवकों और युवतियों के नाम अभी 
भी मतदाता-सूची में दर्ज नहीं हुए हैं। पहचान-पत्र जारी करने के काम 
में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जो राज्य के बाहर से आए 
घुसपैठियों को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हालाँकि 
भाजपा के लंबे संघर्ष के बाद गुज्जर, बकरवाल, गड्डी आदि अनुसूचित 
जनजातियों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है, परंतु विधानसभा में उन्हे 
सीटों का आरक्षण अभी दिया जाना शेष है। 

. चुनाव-तंत्र का अभाव-चुनाव-तंत्र पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। नाम 
मात्र का भी स्टाफ नहीं है। कानून और व्यवस्था के अभाव में चुनाव 
कराने की सरकार की क्षमता अत्यंत संदेहास्पद है। चुनाव कराने के बारे 
में सरकार का इरादा कभी कुछ होता है और कभी कुछ जिससे न केवल 
उग्रवादियों को गलत संकेत मिलते हैं, बल्कि वे इस मामले में स्वयं 
हमारी विश्वसनीयता पर संदेह करते हैं। 

. चुनाव एक स्वांग एवं दिखावा-चुनाव लोकतंत्र के प्राण होते हैं। परंतु 

हर बात के लिए एक समय और स्थान होता है, तथा भारतीय जनता 
पार्टी का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि कश्मीर में चुनाव कराने का 
यह समय नहीं है। ऐसा करके सरकार केवल आतंकवादियों और 
कट्टरवादियों के हाथों में खेलेगी, जिन्हें लोकतंत्र से कोई प्यार नहीं है 
और जो राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने में सरकार को विफल 
करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव 
दिखावे से भी कहीं अधिक खराब होंगे। यह चुनाव इस हताश और नादान 
सरकार द्वारा कश्मीर के लोगों का क्रूर उपहास होगा, जबकि स्वयं सरकार 
राज्य में इस भयानक स्थिति के लिए जिम्मेदार हे। 


> 


ww 


[m] 
234 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


बंबई 17-18 दिसंबर, 1994 
विधानसभा चुनाव परिणाम, १९९४ 


कांग्रेस पार्टी का सफाया ; 

मतदाताओं. ने अभूतपूर्व आक्रोश और हताशा के आवेग में कांग्रेस-शासित 
चार प्रदेशों में से तीन की सरकारों को उखाड़ फेंका है। जीवन के हर क्षेत्र में 
व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कांग्रेस नेतृत्व द्वारा इसे ढकने के प्रयासों में उसकी स्पष्ट 
सह-अपराधिता के कारण लोगों में निराशा व्याप्त थी तथा सभी क्षेत्रों में उसके 
विश्वासघात पर लोगों में आक्रोश था। इस प्रकार तीन वर्ष पूर्व गंगा क्षेत्र की पट्टी 
में इसके वर्चस्व की समाप्ति के बाद विंध्य के दक्षिण में भी इस पार्टी का लगभग 
सफाया हो गया है। जिन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कभी कांग्रेस सर्वशक्तिमान थी, 
वहाँ इसे बुरी तरह पराजय का मुँह देखना पड़ा है तथा अन वह अपने पहले के 
स्वरूप की छाया मात्र बनकर रह गई है। अब इसका आधार न तो दक्षिण में है, 
न ही उत्तर में। अब कुछ समय कौ बात रह गई है जब इसका अस्तित्व देश के 
शेष भाग में भी समाप्त हो जाएगा। 

दक्षिण में, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के अपने राज्य में, जहाँ उसे दस प्रतिशत 
से भी कम सीटें मिल स्की, सत्ताधारी पार्टी हाशिये पर चली गई है। इससे इस पार्टी 
की घोर पराजय की कहानी स्वतः मुखरित होती है। पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व 
में यह पराजय ऐसी स्थिति में हुई है, जबकि श्री राव यहाँ अपनी पार्टी के एकमात्र 
प्रचारकर्ता थे। उन्होंने अपने राज्य में चुनाव को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बना 
लिया था। कांग्रेस की दुर्दशा इतनी दयनीय है कि जिन दो. राज्यों में वह चुनावों 
से पूर्व सत्ता में थी, वहाँ वह विरोधी पक्ष के रूप में नेतृत्व का दावा भी नहीं कर 
सकती। ; 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam igiti i RE 
र री mu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दक्षिण भारत में भाजपा की विजय-यात्रा 

इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में अपनी विजय यात्रा 
का शानदार शुभारंभ किया है और सन्‌ 1989 के चुनावों के मुकाबले उसने अपनी 
शक्ति को कहीं अधिक बढ़ाया है। कर्नाटक में भाजपा ने नई विधानसभा में अपने 
सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 40 कर अपनी शक्ति में दसगुनी वृद्धि कर 
ली है। इस प्रक्रिया में कर्नाटक में कांग्रेस पिछड़कर तीसरे स्थान पर पहुँच गई है। 


भाजपा ने गोआ में अपना खाता खोला 

गोआ में भाजपा ने 40 सीटों की विधानसभा में चार सीटें प्राप्त कर अपना 
खाता खोला है। उसे कुल नौ प्रतिशत मत मिले हैं, जो मतों के लिहाज से बीस 
गुना वृद्धि है। भाजपा ने इस राज्य की क्रमशः राजनीतिक और वाणिज्यिक 
राजधानियाँ पणजी और neia सीटों पर कब्जा किया है तथा अन्य नगरीय और 
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से इसके प्रभाव में वृद्धि हुई हे। 


आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम 


आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी के पूरी तरह छा जाने के बावजूद भाजपा 
अपने आधार पर अडिग रही, जबकि कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो गई। सिक्किम 
में संगठन के रूप में भाजपा ने सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज की है और 
निश्‍चित ही उसकी आज की शक्ति भविष्य में आगे और बढ़ेगी। 


भ्रष्टाचार की व्यापक वृद्धि 


हाल के चुनावों में जिस मुद्दे ने सर्वाधिक प्रभाव डाला, वह है केंद्र और 
राज्यों में कांग्रेस सरकारों में व्याप्त जबरदस्त भ्रष्टाचार तथा प्रधानमंत्री द्वारा 
भ्रष्टाचार पर परदा डालने का निर्लज्ज प्रयास। स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने संस्थाओं 
को भ्रष्ट किया। स्व. राजीव गांधी ने निर्लज्जतापूर्वक भ्रष्टाचार पर परदा डालने 
के कार्य को प्रोत्साहित किया। श्री पी.बी. नरसिंह राव ने अपनी निष्क्रियता एवं 
अनैतिक आचरण की नीति से भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया। बह इसे जीवन-शैली 
का ही रूप बना देने में लगे हुए हैं। 

भाजपा ने बोफोर्स घोटाले के समय से ही लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को 
उजागर किया हे। पार्टी ने सितंबर में पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी 
बैठक में नरसिंह राव सरकार के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किया था और जनता 
के सामने रखा था। पिछले वर्ष बंगलौर अधिवेशन के समय से पार्टी ने जोर देकर 
कहा है कि वर्तमान सरकार अब तक ,की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसका प्रतिवर्ष 
एक महाघोटाला करने का अविस्मरणीय रिकॉर्ड है। नई सरकार ने श्री राव के 
सत्ता सैंभालने के कुछ ही महीनों में शेयर बाजार घोटाले से अपने घोटालों की 
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श्रृंखला शुरू की। इस घोटाले में कांग्रेस सरकार के निकटवर्ती लोगों ने दस हजार 
करोड़ रुपए लूटे, और इसमें प्रधानमंत्री का पुत्र भी शामिल है। आज तक सरकार 
बड़े सुनियोजित ढंग से दोषियों को दंड से बचाने के सभी प्रयास कर रही है। अब 
तक जितने भी तथ्य उपलब्ध हुए हैं, उनसे चीनी घोटाले में भी सीधे प्रधानमंत्री 
पर जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री में 
भी इसी प्रकार का घोटाला हुआ था, जिससे सरकारी खजाने को पाँच हजार करोड़ 
रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। 

जहाँ एक तरफ आसमान छूती महँगाई और अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण 
लोग मरे जा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तथाकथित आर्थिक उदारीकरण 
कार्यक्रम को अपने चुनाव-प्रचार में प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। लोगों 
ने कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार करने के साथ-साथ वर्तमान रूप में सरकार के 
आर्थिक कार्यक्रम को भी अस्वीकार कर दिया है। उनके मस्तिष्क में भ्रष्टाचार 
और आर्थिक सुधार एक-दूसरे से बिलकुल जुड़ गए हैं। 


अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता--राष्ट्रबाद के लिए एक नई चुनौती 
अपने चुनाव-प्रचार के दौरान कांग्रेस, जनता दल एवं तेलुगू देशम पार्टी ने 
जिस प्रकार अल्पसंख्यकों को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने का निर्लज्ज प्रयास 
किया है, उससे राष्ट्रवाद के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। ये छद्म 
सेक्युलर पार्टियाँ अल्पसंख्यकवाद की होड़ में फिर एक बार अल्पसंख्यकों को 
सब्जबाग दिखा रही हैं। इस प्रकार वहाँ जनता दल राम जन्मस्थान पर बाबरी 
मसजिद के पुननिर्माण का भ्रांतिपूर्ण वादा कर रही है तो केंद्र की कांग्रेसी सरकार 
लखनऊ में नदवा कॉलेज होस्टल पर केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा छापा मारने पर 
मुसलिम समुदाय से क्षमा मॉगने की हद तक चली गई है। आई.एस. आई. के 
जासूसी नेटवर्क, विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में जासूसी 
करने के कांड, ने मतदाताओं की आँखें खोल दी हैं और भारत के लोग इन छदूम 
सेक्युलर दलों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। सत्ता पाने की अंधी लालसा में ये छद्म 
सेक्युलर पार्टियाँ अल्पसंख्यक बोट-बैंक के सामने आसमान दे देने जैसे वादे 
करने में एक-दूसरे से होड़ लगा रही हैं, यहाँ तक कि इन पार्टियों द्वारा अपनाए 
गए इस घृणित तुष्टीकरण से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अपनी चुनावी 
सफलता के लिए ही ये पार्टियाँ अल्पसंख्यक बोट-बैंक को निर्णायक तत्त्व के रूप 
में देखती हैं। 
भाजपा वोट-बैंक राजनीति कौ निंदा करती है 
भारतीय जनता पार्टी बोट-बैंक राजनीति के इस निर्लज्जतापूर्ण कार्य और 
इन पार्टियों की अल्पसंख्यकवाद में होड़ की जोरदार निंदा करती है। राष्ट्रीय 
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कार्यकारिणी पुनः बता देना चाहती है कि भाजपा 'सभी के लिए न्याय और 
तुष्टीकरण किसी का नहीं' के सिद्धांत को मानती है, और मुसलिम समुदाय का 
आह्वान करती है कि वह इन छदम सेक्युलर लोगों के झूठे तथा अयथार्थवादी नारों 
से गुमराह न हों। 


कर्नाटक में भाजपा की विजय 

जहाँ मतदाताओं के सरकार-विरोधी मूड से कर्नाटक में जनता दल को और 
आंध्र में तेलुगू देशम पार्टी को लाभ पहुँचा है, वहाँ कर्नाटक में भाजपा की 
सफलता का श्रेय अधिकांश रूप से उसे प्राप्त सकारात्मक समर्थन एवं उसकी 
विचारधारा और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों व कमजोर वर्गों के आधार 
स्तर पर किए गए परिश्रम को जाता है, जिसे लोगों ने समझा है। 

कर्नाटक में आज भाजपा का प्रदर्शन कई मायनों में महत्त्वपूर्ण है। उसने 
राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दो सीटों में से एक सीट पर विजय 
प्राप्त की। जिन 40 सीटों पर भाजपा विजयी रही, उनमें 27 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की 
हैं। 40 में से 4 विजयी सदस्य अनुसूचित जाति के हैं और 7 सदस्य पिछड़े वर्गों 
के हैं। पार्टी ने हुबली-धारवाड़ क्षेत्र की सभी तीन सीटें जीती और इस प्रकार 


किट्टूर राम चेन्नम मैदान में ध्वजोत्तोलन के बारे में पार्टी के दृष्टिकोण को जनता 
का स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ। 


मरणासन्न कांग्रेस का एकमात्र व्रिकल्प-भाजपा 

कर्नाटक में जनता दल के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे शपथ-ग्रहण--समारोह 
में जिस तरह के अशोभनीय दृश्य देखने में आए, उससे इस राज्य में जनता दल 
में ऊपर से दिखाई पड़नेवाली शांति की क्षणभंगुरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 
आगामी चुनावों में जनता दल को बिहार और उड़ीसा में लोगों के सरकार-विरोधी 
मूड को झेलना होगा। अपने अवास्तविक चुनावी वादों के कारण तेलुगू देशम 
पहले ही गहन कठिनाई में पड़ गई है। इनकी अपनी समस्याओं के अलावा ये 
पार्टियाँ चाहे किसी भी रूप में इकट्ठी हो जाएँ, परंतु भारत के लोगों को इन 
पार्टियों की स्थिरता पर विश्वास नहीं हो सकता। समाप्त होती जा रही कांग्रेस का 
एकमात्र विकल्प भाजपा ही है। भारतीय राजनीतिक दृश्याबली के परिप्रेक्ष्य में 
कांग्रेस के समाप्त होने से भाजपा के कंधों पर जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई है, 
उसे निभाने के प्रति वह पूर्णतः सचेत है। भाजपा ही एकमात्र सच्ची राष्ट्रीय पार्टी 
है और इस नाते आगामी विधानसभा-चुनावों और इसके बाद होनेवाले लोकसभा-चुनावों 
में भाजपा इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 

मतदाताओं का अगला कर्तव्य यही है कि बे महाराष्ट्र और गुजरात में स्वार्थी 
तथा भ्रष्ट कांग्रेसी सरकारों को उखाड़ फेंकें तथा बिहार एवं उड़ीसा में उतनी ही 
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भ्रष्ट और अक्षम जनता दल सरकारों को भी हटा दें। भारत माता के इतिहास की 
इस नाजुक घड़ी में भाजपा को भी इस कार्य में लगना होगा। 


राव सरकार तुरंत त्यागपत्र दे 

कांग्रेस पार्टी की यह अपमानजनक पराजय व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के 
विरुद्ध और सामान्य रूप से उनकी सरकार की नीतियों के प्रति भारी अविश्वास 
मत का प्रदर्शन है। स्पष्ट ही राव सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार 
खो दिया है। अब उसका दर्जा एक कामचलाऊ सरकार से अधिक नहीं रह गया 
है। ऐसी सरकार के हाथों में देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। अतः भाजपा की 
राष्टीय कार्यकारिणी माँग करती है कि राव सरकार तुरंत त्यागपत्र दे और राष्ट्र 
के व्यापक हित में उसके स्थान पर जनता से जल्दी से जल्दी नई सरकार चुनने 


का आह्वान किया जाए 
(m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 18-19 दिसंबर, 1993 


विधानसभाओं के चुनाव-१९९३ 


पार्टी-संगठन की शक्तियाँ और कमजोरियाँ 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हाल में हुए राज्य विधानसभाओं 
के चुनाव का विश्लेषण विस्तार से किया। इन चुनावों से पार्टी-संगठन की शक्ति 
और दुर्बलता के बारे में जो महसूस किया गया, उस पर कार्यकारिणी ने चर्चा की। 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इन चुनाव-परिणामों से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएँ 
नोट की-- 


1. मतों का सर्वोच्च प्रतिशत-- 


इन राज्यों में हुए कुल मतदान के 36.14 प्रतिशत मत भाजपा को प्राप्त 
हुए और वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई । राज्य विधानसभा 
. चुनावों में मत-प्रतिशतता के हिसाब से इसे कांग्रेस से 10 प्रतिशत अधिक 
और जनता दल से 22 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए। इन चुनावों ने 
निश्चित रूप से यह स्थापित कर दिया है कि भाजपा भारतीय राजनीति 
का प्रमुख ध्रुव है। 
. भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती 
विधानसभा-चुनावों में कुल सीटों में से भाजपा को 40.18 प्रतिशत सीटों 
पर विजय प्राप्त हुई, जो अन्य पार्टियों को तुलना में कहीं अधिक हैं। इन 
सभी राज्यों में कुल मिलाकर भाजपा को 448 सीटें, कांग्रेस को 348 सीटें 
तथा जनता दल को मात्र 42 सीटें प्राप्त हुई । यह महत्त्वपूर्ण बात है कि 
भाजपा को प्राप्त मत कांग्रेस की अपेक्षा 2.59 करोड़ मतों से अधिक हैं 


N 
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Ur 


और जनता दल को प्राप्त (89 लाख) मतों से चारगुना अधिक हें । 

उत्तर प्रदेश में पार्टी 189 सीटों पर तथा मध्य प्रदेश में 176 सीटों पर दूसरे 
स्थान पर रही। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 200 से 
अधिक विधानसभा-द्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। 


| उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा-- 


उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्राप्त मत-प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वह सबसे बड़ी 
पार्टी के रूप में उभरकर आई है। किंतु वहाँ कांग्रेस पार्टी और जनता 
दल का सफाया हो जाने के कारण सपा और बसपा को अधिक सीटों 
पर विजय मिली, जबकि इस गठबंधन को भाजपा से 6 प्रतिशत कम मत 
प्राप्त हुए। भाजपा के मत-प्रतिशत में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि 
जनता ने उसकी विचारधारा का समर्थन किया है। किंतु मतों में वृद्धि हो 
जाने के बावजूद सीटों में वृद्धि नहीं हुई। 


, म.प्र. तथा हि.प्र. में भाजपा को धक्का- 


पार्टी को मध्य प्रदेश में धक्का लगा है और हिमाचल प्रदेश में गंभीर 
धक्का सहन करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में प्राप्त मत-प्रतिशत 0.25 
प्रतिशत औरं हिमाचल प्रदेश में 6 प्रतिशत कम हुआ ÈI 1990 के 
विधानसभा चुनावों की तुलना में पार्टी को सीटें जीतने के मामले में गंभीर 
क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने 
अनेक विकास-कार्यक्रम हाथ में लिये थे और कुछ कठोर प्रशासनिक 
निर्णय भी लिये। परंतु ये अच्छी सूझबूझवाले और अच्छी व्यवस्था के 
अनुरूप लिये गए कठोर निर्णय राजनीति में खराब साबित हुए। इन राज्यों 
के कार्यकाल को कम कर देने के कारण राज्य सरकारें तथा कार्यकर्ता 
इन नीतियों के दीर्घकालीन लाभों की बात लोगों तक नहीं पहुँचा सके। 
अत्यधिक विश्‍वास के कारण उ.प्र. तथा म.प्र. में आशातीत सफलता 
न मिली- 

राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों के बारे में लोगों को प्रभावित करने के लिए पार्टी 
ने यथासंभव अधिकाधिक प्रयास किया। इसके बावजूद मतदाता के 
मस्तिष्क पर स्थानीय मुद्दे छाए रहे। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 
हमारे अत्यधिक विश्वास ने भी ऐसे परिणामों में योगदान किया। पार्टी ने 
पाँच राज्यों में से तीन में, अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 
अपना समर्थन-आधार बढ़ाया। 

यदि परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट है कि इन चुनावों 
में कछ राज्यों में जो धक्का लगा है, बह पार्टी को चुनाबी धक्का लगा 
है दीर यह हमारी विचारधारा के समर्थन को धक्का नहीं है। 
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भाजपा के जनाधार में वृद्धि 

पार्टी के जनाधार में हुई पर्याप्त वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की 
सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति अधिकाधिक अनुयायी आकर्षित हुए हैं। 
उत्तर प्रदेश में भी इस तथ्य को देखें। जहाँ अयोध्या-आंदोलन का सीधा प्रभाव पड़ा 
है, वहाँ भी भाजपा का न केवल मत-प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि आज सत्तासीन हुए 
सपा-बसपा गठबंधन के मुकाबले भाजपा को 40 लाख वोट अधिक मिले हैं। देश 
की राजधानी में भाजपा की जबरदस्त विजय भी इसी बात को सिद्ध करती है। 


भाजपा का ध्येय-वाक्य--'राष्ट्रहित सर्वप्रथम' 

भाजपा एक अलग किस्म की पार्टी है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। पार्टी के 
लिए सत्ता ही सब कुछ नहीं है। पार्टी समग्र रूप से सामाजिक परिवर्तन के कार्य 
में एक साधन है। भाजपा ने राम-जन्मभूमि मुद्दे को भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में न 
देखकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा है; यह मुद्दा राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय 
सम्मान से बहुत अधिक जुड़ा है। पार्टी की राम-मंदिर' से लेकर 'रामराज्य' तक 
की बढ़ती हुई यात्रा न केवल भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुरूप है, अपितु 
इसमें भाजपा के राजनीतिक दर्शन की प्रतिच्छाया भी झलकती है। 

कार्यकारिणी की सम्मति है कि आज राष्ट्र के सामने गंभीर चुनौती है। केंद्र 
में एक नाकारा सरकार, उत्तर प्रदेश में जातिवादी तथा सांप्रदायिक तत्त्वों के 
सम्मिश्रण से सत्ता में आना, जम्मू और कश्मीर की भयावह स्थिति, देश के कुछ 
अन्य भागों में उग्रवाद और आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियाँ, पार्टी के राष्ट्रीय 
नेताओं का उत्पीडन और गिरफ्तारी तथा डंकल योजना के सामने हमारी सरकार 
का पूर्णतः समर्पण-ये सभी गंभीर चुनौतियों में से कुछ ही हैं जिन्हें हम गिना 
सकते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से पूरे जोश-खरोश से भरकर और एकजुट 
होकर पार्टी के सामाजिक आधार का विस्तार करने का तथा विभिन्न वर्गो के 
न्यायपूर्ण मामलों में उनका समर्थन करने का आह्वान करती है, जिससे पार्टी के 
पक्ष में राजनीतिक संतुलन तैयार हो सके और इससे निश्‍चित राष्ट्रीय जनादेश के 
उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 18-19 दिसंबर, 1993 


राज्य विधानसभा चुनावों पर महासचिवों की रिपोर्ट 
पिछले महीने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और 
मिजोरम की 6 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों के परिणामों से पता 
चलता है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय राजनीति के एक दृढ़ केंद्र-बिंदु 
के रूप में इसकी स्थापना हो गई है। दूसरे नंबर की कांग्रेस हमसे कहीं पीछे रह 
गई है, जिसे हमसे एक सौ सीटें और एक करोड़ वोट कम मिले हैं। हम अपनी 
इस उपलब्धि पर गर्व कर सकते है। किंतु हमें इससे भी अच्छे प्रदर्शन की आशा 
थी। हमने दिल्ली और राजस्थान में सरकारें बनाई हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में 1991 
के चुनावों में अपने प्रदर्शन को लें तो हमारे वोटों की प्रतिशतता बढ़ी है; हम 
प्रथम पार्टी के रूप में उभरकर आए हैं, परंतु वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए हैं। 
मध्य प्रदेश में सन्‌ 1990 में दो-तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त करके हमने सरकार 
बनाई थी। उसके मुकाबले इस बार हमारी बोट प्रतिशतता में मात्र 0.25 प्रतिशत 
की कमी आई, किंतु विधानसभा में हमारी सीटें लगभग आधी रह गईं। हिमाचल 
प्रदेश में लोक-समर्थन और विधानसभा सीटों--दोनों में ही हार देखनी पड़ी है। 
मिजोरम में हमने पहली बार चुनाव लड़ा । यद्यपि हम किसी सीट पर विजयी नहीं 
हुए, परंतु जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में हमने चुनाव लड़ा, वहाँ हमें सम्मानजनक 
14.12 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। समग्र रूप से कांग्रेस को प्राप्त 26.10 प्रतिशत मतों 

की तुलना में हमें 36.14 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। 

वस्तुतः इसे यथार्थ दृष्टि से देखें तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं 
है। पहले हम चार राज्यों में सरकार चला रहे थे। और हमें इन सभी राज्यों में 
पुनः विजय प्राप्त करने के साथ दिल्ली में विजयी होने की आशा थी। किंतु इससे 
भिन्न परिस्थिति में हुए थे। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 


पूर्व के चुनाव पूरी तरह से 
और राजस्थान के चुनाव मार्च, 1990 में हुए थे। तब वहाँ की राजनीतिक 
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दृश्याबली बहुत भिन्न थी। जनता दल भाजपा के समर्थन से केंद्र में सत्तासीन था। 
इन सभी राज्यों में जनता दल के साथ हमारा गठबंधन था, सीटों का तालमेल था। 
और बोफोर्स तोप के घोटाले ने देश को गहरा धक्का पहुँचाया था, जिससे सत्ताधारी 
कांग्रेस को एकदम अस्वीकार कर दिया गया था। भाजपा सहित लगभग सभी 
राजनीतिक दल कांग्रेस के मुकाबले एकजुट खड़े थे ओर कांग्रेस के खिलाफ 
जोरदार संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि भाजपा इन राज्यों में प्रथम पार्टी थी, इसलिए 
उसे वह भारी सफलता मिली। 
इस बार धरातली वास्तविकता में एकदम बदलाव आ गया। केंद्र में कांग्रेस 
सरकार थी। चार राज्यों में कांग्रेस के राज्यपाल थे ओर सभी दलों ने हमारे 
खिलाफ गिरोहबंदी कर ली थी। 
देश के सामने प्रमुख मुद्दे थे--अयोध्या, चार राज्य सरकारों की बरखास्तगी, 
प्रतिभूति घोटाला, डंकल समझौते का प्रारूप, बढ़ती कीमतें तथा भ्रष्टाचार। ऐसा 
लगता है कि मतदाता के मस्तिष्क में स्थानीय मुद्दे छाए रहे यद्यपि चारों राज्यों 
में प्रदर्शन की यह छवि वास्तविकता के अनुरूप नहीं रही। 


हिमाचल प्रदेश 


चुनावों में सबसे कमजोर स्थिति हिमाचल प्रदेश में रही। यहाँ 68 सीटों के 
सदन में हमें पिछली बार 46 सीटें प्राप्त थीं, जो घटकर इस बार मात्र 8 रह गई 
हैं। सन्‌ 1990 में हमारे पक्ष में 41 प्रतिशत जनमत के मुकाबले सन्‌ 1993 में 35 
प्रतिशत रह गया है। 

इसमें संदेह नहीं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का हिलता-डुलता स्वरूप 
इसका कारण है। सन्‌ 1990 में कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली थीं- और 1977 
में तो इसे मात्र 5 सीटें ही मिल सकीं थीं। परंतु इस बार हमारी सरकार द्वारा लिये 
गए कुछ निर्णय विशेष तत्त्व बन गए। ये निर्णय जनहित में लिये गए थे, परंतु 
इसके लिए जनता को शिक्षित करने तथा उसके मानस को तैयार करने में हम 
विफल रहे। ये चार प्रमुख नीतिगत निर्णय इस प्रकार थे-- 

1. सेब सब्सिडी को समाप्त करना; 

2. हड़ताली कर्मचारी के बारे में 'काम नहीं, वेतन नहीं; 

3. विद्युत प्रभारो में वृद्धि; और 

4. चिकित्सा प्रभारों में वृद्धि। 

जब सन्‌ 1990 में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता सँभाली तब वहाँ का 
कोष खाली था। सरकार द्वारा जारी चेक भुनाए नहीं जा सकते थे। अर्थव्यवस्था 
में सुधार की जरूरत थी। अतः सरकार ने सेब लांबी को दी जा रही सब्सिडी रोक 
दी। (यहां यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी राज्यपाल भी इस 
सब्सिडी को बहाल नहीं कर पाए)। शक्तिशाली सेब लॉबी अलग हो गई। 
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एक ऐसे राज्य में, जहाँ सरकारी कर्मचारियों का वेतन बिल राज्य के स्थानीय 
रूप से उगाहे जानेवाले कुल राजस्व से भी अधिक हो, वहाँ सरकारी कर्मचारी 
और अधिक वेतन की माँग लेकर हड़ताल पर चले गए। भाजपा सरकार ने उनकी 
माँग को अस्वीकार कर दिया। जब सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्ग हड़ताल 
पर जाते हैं तो सरकार 'काम नहीं, तो वेतन नहीं' की घोषणा करती है। राष्ट्रीय 
समाचार-पत्रों में इसकी प्रशंसा होती है। हड़ताल विफल हो जाती है, परंतु 
कर्मचारी सरकार को कभी क्षमा करने के मूड में नहीं आते हैं। और ऐसे राज्य 
में, जहाँ हर चौथा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हे- क्योंकि जितना छोटा राज्य होता 
है, सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता उतनी ही अधिक होती है-- वहाँ यह 
मामला गंभीर हो जाता है। 
राज्य विद्युत्‌ बोर्ड को भारी नुकसान हो रहा था। विद्युत्‌ की बड़े पैमाने पर 
चोरी होती थी। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने हर परिवार 
प्रतिमास 25 रुपए की समान दर लागू करनी चाही। इसका विरोध उनलोगों ने 
किया, जो अभी तक कम बिल दे रहे थे। 
अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही बेहतर सेवाएँ प्रदान 
करने के लिए सरकार ने चिकित्सा प्रभारों को 25 पैसे से एक रुपया कर दिया। 
निर्धन वर्ग ने इस वृद्धि का विरोध किया, हालाँकि इस अतिरिक्त राजस्व का व्यय 
अतिरिक्त सुविधाओं और बेहतर रख-रखाब पर किया जाना था। 
सरकारी अस्पतालों में प्रसूति चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी। परिवार 
नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने तीसरे बच्चे और उसके बाद के 
बच्चों की प्रसूति के लिए 250 रुपए का शुल्क लगाया। बहुत से लोगों ने इसे 
'जन्म-कर' के रूप में लिया। यहाँ यह बात विशेष महत्त्व की है कि कांग्रेस-शासित 
राज्यों में हड़ताली कर्मचारियों को बरखास्त किया जाता रहा और विद्युत्‌ प्रभारों 
आदि को भी दुगुना किया गया, परंतु प्रधानमंत्री समेत कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा 
के खिलाफ लोगों को भड़काकर भाजपा सरकारों की ऐसी ही काररवाइयों का 
नाजायज लाभ उठाया। 
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 60,000 घरों को पानी के कनेक्शन दिए थे; उसने 
92,000 सुलभ शौचालय और स्कूल बनवाए थे; अंत्योदय योजना के अंतर्गत 
अत्यंत निर्धन वर्ग के एक लाख परिवारों को गेहूँ. डेढ़ रुपए प्रति किलोग्राम तथा 
चावल 2.50 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से रियायती दर पर मुहैय्या करा रही थी। 
लोगों ने इन नई सुविधाओं को तो हक मान लिया, परंतु सरकार की किफायतवाले 
मामलों पर विरोध प्रगट किया। 
अन्य सभी छोटे राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश की विशेषता यह थी कि उसे 
केंद्र की वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः लोगों का झुकाव केंद्र 


में सत्तासीन पार्टी को वोट देने की ओर हुआ। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि हिमाचल 
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प्रदेश में भाजपा ने सन्‌ 1977 और 1990 में सत्ता सैंभाली, अर्थात्‌ बह समय था, 
जब केंद्र में भाजपा-समर्थित सरकार थी। 


मध्य प्रदेश 
यहाँ 320 सीटों के सदन में भाजपा को पहले प्राप्त 221 सीटों से घटकर 116 
सीटों पर आना पड़ा है। नगरों में हमें सन्‌ 1990 के मुकाबले अधिक सीटें मिली 
हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 44 सीटें हैं। यहाँ हमारी सीटें 34 से घटकर 
27 हुई- जो 50 प्रतिशत से अधिक ही हैं। परंतु हमें आरक्षित सीटोंबाले 
जनजातीय क्षेत्रों में बहुत हानि उठानी पड़ी है। यहाँ हमारी सीटें 54 से घटकर 17 
रह गई हैं। आश्चर्य है कि हमारी राज्य सरकार ने इन जनजातियों के लिए बहुत 
कुछ किया था। दस हजार रुपए तक के ऋण माफ कर दिए थे, और इससे 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अत्यंत लाभ पहुँचा था। वन्यभूमि 
के जनजातीय लोगों को भी पहली बार पट्टे दिए गए, जिससे भूमि पर उनका 
कब्जा सुरक्षित हो गया। तेंदू पत्ते की दरों को भी 12 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 
15 रुपए प्रति बैग कर दिया, जिससे तेंदू पत्ता के जनजातीय मजदूरों को प्रतिवर्ष 
83 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। 
किंतु यहाँ पर एक समस्या थी। तेंदू पत्ता मजदूरों को बोनस देने का वादा 
किया गया था। इसके लिए 113 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने के लिए 
उपलब्ध थी। परंतु कांग्रेस-नियंत्रित सहकारी समितियों के पास सदस्यों की सूची 
नहीं थी, जिससे पता चलता कि किसने कितने बैग का उत्पादन किया। ऐसी स्थिति 
में सरकार ने इसे कल्याण कोष में सुरक्षित रख दिया। सहकारी समितियों के 
पदाधिकारियों तथा उनके कांग्रेसी माई-बापों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और 
जनजातीय लोगों को गुमराह किया। कांग्रेसी राज्यपाल ने इन सहकारी समितियों 
को 55 करोड़ रुपए दिए। 
एक और समस्या भी रही। इन आदिवासियों को अपने इस्तेमाल के लिए 5 
लीटर शराब बनाने की अनुमति थी। भाजपा सरकार ने निजी रूप से शराब तैयार 
करने पर पाबंदी लगा दी। इस प्रकार सरकार ने एक सौ करोड़ रुपए अर्जित किए। 
आदिवासियों ने उनके इस मद्य-निर्माण पर रोक लगाने का विरोध किया--और इस 
कारण गैर-जनजातीय लोगों को शराब बनाने से होनेवाले लाभ पर अंकुश लगने 
से भी भाजपा का विरोध हुआ। 
दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में पार्टी की छवि विभाजित स्वरूप लिये हुए थी, 
जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। इस बात का भी चुनाव परिणामों पर असर पड़ा। 
मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबर की टक्कर में हैं। थोड़े 
बहुत बोटों में परिवर्तन होने से एकदम विपरीत किस्म के परिणाम निकल सकते 
हैं। सन्‌ 1989 में लोकसभा-चुनावों में कांग्रेस भाजपा और इसके सहयोगी दलों 
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से केवल 1.7 प्रतिशत पीछे थी, परंतु इसके बावजूद भाजपा को 27, जनता दल 
को 5 और कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिलीं। सन्‌ 1990 के विधानसभा-चुनावों 
में भाजपा कांग्रेस से 5.5 प्रतिशत बढ़त पर थी, परंतु हमें दो-तिहाई से अधिक 
बहुमत प्राप्त हुआ। सन्‌ 1991 के लोकसभा-चुनावों में कांग्रेस की 3.4 प्रतिशत 
की बढ़त के कारण कांग्रेस को 27 सीटें और भाजपा को 12 सीटें मिलीं जबकि 
बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट ही प्राप्त कर सकी। सन्‌ 1993 में कांग्रेस 
भाजपा के मुकाबले 1.94 प्रतिशत आगे है, परंतु इसी कारण विधानसभा में हमारी 
सीटें लगभग आधी रह गई हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मुकाबला लगभग बराबरी 
का सा रहा करता है। 


उत्तर प्रदेश 

मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भाजपा का मुकाबला 
लगभग पूरी तरह कांग्रेस से था। किंतु उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला शेष 
सभी दलों को मिलाकर सब दलों के साथ था। यह बात तभी स्पष्ट हो गई थी, 
जब शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश को मुलायम 
सिंह के पक्ष में छोड़ दे। और इस तरह हालाँकि हमारे मतों का प्रतिशत 2 प्रतिशत 
अधिक रहा, किंतु विधानसभा में सीटों के मामले में हम 221 से घटकर 178 सीटों 
की स्थिति में पहुँच गए। जैसे-जैसे मतदान का दिन आता गया, वैसे-वैसे कांग्रेस 
और जनता दल का प्रचार छिन्न-भिन्न हो गया। अधिकांशतः यादवों, हरिजनों 
और मुसलमानों ने मुलायम सिंह और कांशीराम को बोट दिए, क्योंकि इन दोनों 
ने मिलकर जाति और सांप्रदायिक आधार पर अपील की। किंतु संतोष की बात 
हे कि अन्य मतदाताओं के अलावा बहुत सी पिछड़ी जातियों के लोगों और जाटों 
ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया। अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत से 


अधिक चोट भाजपा के पक्ष में रहे। 
उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी कल्याण सिंह सरकार द्वारा गुंडा-बिरोधी 
और नकल-विरोधी कानूनों ने भाजपा को बहुत कुछ श्रेय दिलाया था। कल्याण 
सिंह सरकार द्वारा गन्ना-उत्पादकों को उनकी बकाया राशि के भुगतान और 
सामान्यतया सरकार कौ साफ-सुथरी और सक्षम छवि तथा राम-जन्मभूमि मंदिर 
के निर्माण में आनेवाली बाधाओं को दूर करने से भी भाजपा को काफी श्रेय प्राप्त 
हुआ था। किंतु उत्तर प्रदेश के परिणामों में तीन तत्त्वों का योगदान रहा। भाजपा 
कार्यकर्ताओं को विजयी होने का जरूरत से ज्यादा विश्वास (हम समझते थे कि 
280 सीटें तो हमारी जेब में हैं ही); तथा खाड़ी देशों और बंबई के गुंडों से 
मुलायम-कांशीराम संगठन को जबरदस्त थनप्राप्ति तथा साथ ही उनकी जातिवादी 
और सांप्रदायिक अपील। भाजपा जे कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, जबकि हमारा 
मुख्य लक्ष्य मुलायम-कांशीराम गठबंधन पर होना चाहिए था। 
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राजस्थान 

राजस्थान में हमने पहली बार सभी (200) सीटों पर चुनाव लड़ा। इससे पहले 
कभी भी हमने 120 सीटों से अधिक पर चुनाव नहीं लड़ा-था और यह भी था 
कि ये चुनाव हम कुछ अन्य विरोधी दलों के साथ सामान्यतया तालमेल बिठाकर 
लड़ा करते थे। हमने 95 सीटों पर विजय हासिल की और इसके अलावा 3 
निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा के समर्थन से चुनावों में विजयी रहे। 

यदि कांग्रेस द्वारा स्थापित राज्यपाल सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हमारे खिलाफ 
न करते तो हम इससे भी कहीं अधिक अच्छी स्थिति में होते। किंतु हमें इस तथ्य 
पर ध्यान देना होगा कि हारनेवालों में पिछले 34 मंत्रियों में से 21 मंत्री हैं, एक 
उपाध्यक्ष और एक मुख्य सचेतक हैं। 


मिजोरम 

ईसाई-बहुल और जनजातीय-बहुल मिजोरम में हमने पहली बार चुनाव 
लड़ा। हमने वहाँ 8 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें 3 बोद्ध चकमा, 4 रियांग ईसाई 
और एक मिजो ईसाई था, जबकि मिजोरम सदन में 40 सीटें हैं। कांग्रेस ने भाजपा 
के खिलाफ 'हिंदू-समर्थक' और 'ईसाई-विरोधी' के नाम से सांप्रदायिक अभियान 
छेड़ दिया था। परंतु अनेक मिजो नागरिकों ने भाजपा की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी 
नीति को स्पष्ट रूप से सराहा। जिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने चुनाव लड़ा, 
वहाँ अच्छा मुकाबला किया और हमें 19.9 प्रतिशत वोट मिले। भाजपा ने कांग्रेस 
के प्रचार करनेवालों द्वारा सेना-विमानो के दुरुपयोग का परदाफाश किया, जिसके 


कारण चुनाव आयोग ने इनकी भर्त्सना की। अब मिजोरम में भाजपा ने अच्छी 
जड़ें जमा ली हैं। 


दिल्ली 


देश को राजधानी में हमने 70 विधानसभा सीटों में से 49 पर विजय हासिल 
की और हमें 42 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त हुए। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात 
है। दिल्ली एक लघु भारत है, इसलिए दिल्ली के परिणामों से नए राष्ट्रीय मूड का 
पता चलता है, जो भाजपा के पक्ष में है। चूँकि दिल्ली में कोई राज्य सरकार नहीं 
थी, इसलिए यहाँ के प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभुत्व रहा और लोगों ने स्पष्ट 
निर्णय दिया। 


इन चुनावों और पहले के चुनावों से कुल मिलाकर निम्नलिखित सबक 
सीखने को मिलते हैं- 


1. संगठन बहुत महत्त्वपूर्ण है; यह सदैव ही पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार 
रहना चाहिए। 


2. चुनाबों से बहुत पहले मुख्य मुद्दों की पहचान कर लेनी चाहिए; उनपर 
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चर्चा होनी चाहिए; उनमें से प्रत्येक का सूक्ष्म रूप से स्पष्टीकरण और 

समुचित रूप से समाधान होना चाहिए । 
3. जब तक सार्वजनिक बहस के माध्यम से जनमत तैयार न कर लिया 
जाए, तब तक जनहित की नीतियों, योजनाओं और सुधारों को भी लागू 
न किया जाए। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जब एक बार 
सुविधाएँ या रियायतें दे दी जाती हैं तो उन्हें आसानी से वापस नहीं लिया 
जा सकता। 
मध्य प्रदेश में सन्‌ 1991 के चुनाव और शिमला में निगम के चुनाव हमारे 
लिए एक चेतावनी थे, जिससे हमें मालूम होना चाहिए था कि इन दो 
राज्यों में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं हैं। किंतु हमने इस चेतावनी पर ध्यान 
नहीं दिया और समय पर सुधारात्मक काररवाई नहीं की। 
कभी-कभी पार्टी चुनावों में विवाद के कारण भी भाजपा की छवि को 
क्षति पहुँची, क्योंकि इस पार्टी को एक समर्पित और अनुशासनशील पार्टी 
समझा जाता है। हमें आम सहमति से काम करने की जरूरत है। एकता 
बनाए रखने के लिए लोकतंत्र और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना 
होगा। 
पार्टी-कार्यकर्ताओं, पार्टी-विधायकों और भाजपा-मंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण 
और सौजन्यपूर्ण संबंध बनाने होंगे। 
नियमित समय पर सलाह-मशविरा करके संगठन-विधायी पक्षों के बीच 
समन्वय को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। 
सामान्य रूप से अधिकांशतः पिछली विधानसभा के विधायकों को फिर 
से टिकट दिए गए। जो थोड़े मतों से हारे थे, उन्हें भी प्रायः दोबारा टिकट 
दिए गए। परंतु हमने सभी सीटों के लिए आवेदन-पत्र मॉगे थे। इससे एक 
अस्त-व्यस्तता की स्थिति बन गई, जिसके कारण अनावश्यक ही अनिश्चितता 
और भ्रम फैला। चुनाव से पहले पार्टी को उन विधानसभा- क्षेत्रों के बारे 
में निर्णय कर लेना चाहिए, जिनमें पार्टी अपने प्रतिनिधियों में परिवर्तन 
करना चाहती है। केवल इन्हीं विधानसभा- क्षेत्रों के लिए आवेदन-पत्र 
माँगे जाने चाहिए। इस बारे में एक समुचित तंत्र बनाने की अत्यंत 
आवश्यकता है। 
चार राज्यों में भाजपा सरकारें पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की 
मान्यता मानकर चल रही थीं ओर उन्हें आशा थी कि इस अवधि में 
उनकी नीतियाँ फलदायक होंगी। सरकार को अपनी नीतियों के परिणाम 
प्रदर्शित करने के लिए समय मिलना चाहिए और स्थिरता बनी रहनी 
चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन करने हेतु जनमत 
तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए जैसाकि आपातकालीन 
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घोषणा करने की स्थिति में होता है, किसी राज्य सरकार को बरखास्त 
करने के लिए और राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए लोकसभा 
में दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए । 

10. जिस ढंग से केंद्रीय सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से और चुनावों में भ्रष्ट 
आचरणों के लिए राज्यपाल के पावन पद को दूषित करती है, उसके 
लिए जनमत तैयार करना अत्यंत आवश्यक है कि इस विषय पर 
सरकारिया आयोग की सिफारिशों को उसमें निहित भावों के अनुरूप लागू 
किया जाए। 

भाजपा बहुत लंबा रास्ता तय करके आगे बढ़ी है, 36 प्रतिशत से अधिक 

मत प्राप्त किए हैं, और एक अग्रणी पार्टी के रूप में उभरकर आई है। हमारे 

सामने एक प्रमुख कार्य यह है कि हम इस मतकोष को समेकित करें तथा इसमें 

और वृद्धि करें, जिसके लिए हमें अपने सामाजिक आधार को विस्तार देना होगा, 
ताकि हम पूरे भारत में एक बहुमतवाली पार्टी के रूप में उभर सकें। 

0 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 18-19 दिसंबर, 1993 


श्री लालकृष्ण आडवाणी (अभी पिपरी जेल में नजरबंद) का राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी में विचारार्थ नोट 

पिपरी (उत्तर प्रदेश) में 8-20 दिसंबर, 1993 तक हिरासत में रहने के 
कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचारार्थ प्रेषित टिप्पणी-- 

नवंबर में हुए चुनावों के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह प्रथम 
बैठक हो रही है। मुझे दुःख है कि मैं बैठक में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। इसी प्रकार 
डॉ. जोशी और श्री कल्याण सिंह भी इस कार्यकारिणी की बैठक में अनुपस्थित 
होने के लिए विवश हैं। इस बैठक में चुनाव-परिणामों का जायजा लेना है। इन 
परिणामों से पैदा हुए निर्णयों का विश्लेषण शांत भाव से करना होगा और 
आवश्यक निष्कर्ष निकालने होंगे। जहाँ आवश्यक है, वहाँ सुधार करने होंगे और 
तदनुसार पार्टी की भविष्य की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। 

मुझे विश्वास है कि जैसा 29 नवंबर को पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक 
में निर्णय लिया गया था-हमारे महासचिवों ने उन राज्यों का दौरा किया होगा, जहाँ 
चुनाव हुए थे। वहाँ उन्होंने राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा की होगी और राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी के विचारार्थ एक समेकित रिपोर्ट तैयार की होगी। 

इस बात की उत्सुकता सभी को होगी कि इस रिपोर्ट पर कार्यकारिणी में क्या 
विचार-विमर्श होता है, क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या 
परामर्श दिया जाता है और भविष्य के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की जाती है। 

निस्संदेह कार्यकारिणी राज्य इकाइयों द्वारा किए गए ब्यौरों के आधार पर 
चुनाव-परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करेगी। किंतु मोटे तौर पर इन चुनावों में 
पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार 


कार्यकारिणी को देना चाहता हूँ- 
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1. नवंबर, 1994 के चुनावों ने निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि भाजपा 
भारतीय राजनीति का प्रमुख ध्रुव है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से लेकर अब तक 
पिछले सभी दशकों में किसी भी प्रमुख चुनाव-परिणामों का मूल्यांकन 
करने की मुख्य कसौटी यह रही है कि कांग्रेस ने केसा प्रदर्शन किया है? 
वह जीती है या हारी है? अब यह कसौटी बदल गई है। आज कसौटी 
यह है कि भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा? वह जीती है या हारी हे? 

, यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेनी होगी कि भाजपा का प्रदर्शन उतना 
अच्छा नहीं रहा। लोगों की राय में यह बात भी ठीक नहीं है कि हमने कांग्रेस 
या अन्य विरोधी दलों के मुकाबले अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है। 
जिन पाँच राज्यों में पार्टी का भाग्य दाँव पर लगा था, उनमें से दो राज्यों 
हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमें धक्का लगा है। 
शेष तीन राज्यों में हमारा समर्थन-आधार बढ़ा है। इनमें से दो राज्यों--दिल्ली 
और राजस्थान में भाजपा की सरकारें बनी हैं। परंतु तीसरे राज्य (उत्तर 
प्रदेश) में जन-समर्थन बढ़ने के बावजूद सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। 

. यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में, कुल मिलाकर जिन 9.8 करोड़ 
लोगों ने बोट दिया है, उनमें से 3.57 करोड़ लोगों (36.18 प्रतिशत) ने 
भाजपा को समर्थन दिया। यह कांग्रेस को प्राप्त 2.59 करोड़ (अर्थात्‌ 
9.08 प्रतिशत) मतों से चारगुना अधिक है। 
मुझे स्मरण है कि सन्‌ 1989 में जब लोकसभा में भाजपा की स्थिति मात्र 
2 सीटों से बढ़कर शानदार 86 तक पहुँच गई थी तो लंदन से प्रकाशित 
'इकॉनामिस्ट' ने भारतीय चुनावों के बारे में विश्लेषण करते हुए अपने 
एक लेख में प्रभावशाली शीर्षक विनर कम्स सेकेंड' (वास्तविक विजेता 
दूसरे स्थान पर रहा) दिया था। हाल के चुनाव के लिए तदनुरूप एक 
उचित टिप्पणी 'लूजर स्टैंड्स फर्स्ट' (पराजित होकर भी इसका स्थान 
प्रथम है) कहकर दी जा सकती है। 

. कितु इस चुनाव में जो धक्का लगा है, उसे समुचित रूप से समझ लेना 
चाहिए कि यह धक्का पार्टी को लगा है, इसको विचारधारा को नहीं लगा 
है। पार्टी के जनाधार में हुई पर्याप्त वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि पार्टी 
की सास्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति अधिकाधिक अनुयायी 
आकर्षित होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तथ्य को देखें। जहाँ 
अयोध्या-आंदोलन का प्रभाव पड़ा है वहाँ भी भाजपा का न केवल 
मत-प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि आज सत्तासीन हुए सपा-बसपा गठबंधन के 
मुकाबले भाजपा को 40 लाख वोट अधिक मिले हैं। इससे इस बात को 

और भी पुष्टि होती है। देश की राजधानी में भाजपा को मिली जबरदस्त 
विजय भी इसी बात को सिद्ध करती है। 
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भाजपा इससे पहले जिन दो राज्यों (हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) में 
सत्ता में थी, वहाँ भी इसकी मत-प्रतिशतता में कमी आई है। मेरी मान्यता 
है कि भाजपा सरकारों ने इन दो राज्यों में काफी अच्छा काम किया, परंतु 
इनमें हमारी सरकारों की छवि नकारात्मक रही। यह हमें बहुत महँगी 
पड़ी। लोकतंत्र में प्रायः छवि का भी उतना ही (चाहे अधिक न हो, तब 
भी) महत्त्व है, जितना वास्तविकता का महत्त्व होता है। 

, हमारे विरोधियों की दुर्दशा तो निस्संदेह दयनीय है। देश के सबसे बड़े 
राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जनता दल-दोनों ही मिट गए है। उन्हें 
एक ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है, जिसके एक प्रमुख नेता 
ने खुल्लमखुला कांग्रेस अध्यक्ष को 'आखिरी मुगल' कहा था और जनता 
दल अध्यक्ष को “घास में छुपा सॉप' बताया था। 

. इस चुनाव में हमने अपने सामने ऊँचा लक्ष्य रखा था--सभी पाँचों राज्यों 
में सरकारें बनाने का लक्ष्य। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल 
हो जाते तो भारतीय राजनीति के इतिहास में यह अपने आप में एक 
प्रकार का कीर्तिमान हो जाता। हमारे समर्थकों को आशा थी, और हमारे 
विरोधी डरे हुए थे कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हुआ 
नहीं। तेज धावक एक और कीर्तिमान बनाने में विफल रहा। उसमें अब 
भी दौड़ने की क्षमता है-यह बहुत संतोष की बात नहीं है। 

पिछले कुछ वर्षा में पार्टी की प्रगति का ग्राफ अद्वितीय ढंग से तेजी से ऊपर 
बढ़ता गया है। इन चुनावों के परिणाम मात्र को देखने से यह विकास-गति कुछ 

मद्धिम लगने लगती है। . 

स्वाभाविक है कि हमारे समर्थक निराश हुए हैं और हमारे विरोधियों को चैन 
मिला है। पार्टी के समक्ष अब यह कार्य है कि हमारा दृष्टिकोण और राजनीति 
ऐसे सुचारु रूप से तैयार की जाए कि उपर्युक्त निराशा या चैन की सॉस उड़नछू 
हो जाए। हमारी गतिविधियों की तीब्रता को कम नहीं होने देना है। 

अपनी यह टिप्पणी समाप्त करने से पहले मैं इस अवसर पर कार्यकारिणी 
के सदस्यों को और उनके माध्यम से पूरे देश में पार्टी की यूनिटों और 
कार्यकर्ताओं, अपने सांसदों और विधायकों को, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री 
कल्याण सिंह, श्री विनय कटियार और स्वयं अपनी ओर से इस बात के लिए 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी गिरफ्तारी के विरुद्ध अत्यंत 
शक्तिशाली ढंग से लोगों को इकट्ठा किया। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


गांधीनगर 1-3 मई, 1992 


भाजपा प्रमुख विरोधी दल के रूप में उभरी 
सन्‌ 1991 .के लोकसभा चुनाव में कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले 
हैं। 


भाजपा के लिए यह चुनाव महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ है। संसद्‌ में हमारी 
पार्टी प्रमुख विरोधी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। पहले भाजपा समेत विरोधी 
दलों को सफलता मतदाताओं के सत्ता-विरोधी तथा कांग्रेस-विरोधी रुख के कारण 


मिलती थी, जबकि सन्‌ 1991 में भाजपा को अपने सकारात्मक सिद्धांतों और 
कार्यक्रमों के आधार पर सफलता प्राप्त हुई। 


बिगड़ता हुआ राजनीतिक परिदृश्य 


कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करने में विफल रही, परंतु वह किसी तरह 
अल्पमत सरकार बना सकी। वह वंशानुगत नियंत्रणों से मुकत थी। यह विशेषता 
एक प्रमुख लाभ के रूप में बदली जा सकती थी और इस प्रकार सन्‌ 1991 के 
चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में वास्तव में नवीन अध्याय की सृष्टि कर 
सकते थे। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। नरसिंहराव 
सरकार लगभग एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने को है और उनके मन में यह 
भावना घर करती जा रही है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। 

देश की आज की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने के लिए दो शब्द ही 
ध्यान में आते हैं--अधोगति एवं भटकाव। श्री पी.बी. नरसिंह राव के व्यक्तित्व 
और आरंभ में प्रशासन तथा राजनीति के मामलों में उनके द्वारा मेलमिलाप का 
रुख अपनाने से जो आशाएँ बनी थीं, वे अब छिन्नभिन्न हो गई हैं। विशेष रूप 
से कांग्रेस पार्टी के तिरुपति अधिवेशन और बोफोर्स मामले में सरकार के हाल 
के हठपूर्ण रवैये से ये आशाएँ और बिखर गई हैं। 
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चरमराती अर्थव्यवस्था 

आर्थिक स्थिति के बारे में सैकड़ों घोषणाएँ की जाती रही हैं, परंतु आज तक 
कोई भी घोषणा कार्यान्वित नहीं हुई। दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति दुर्लभ 
होती जा रही है; अर्थव्यवस्था का पक्ष बिगड़ता जा रहा है; इन विफलताओं के 
लिए हर तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं तथा गरीब को अथवा राज्य को भी कोई 
लाभ नहीं हो रहा है। 

ऐसी ही विभ्रम की स्थिति हाल ही में तब बनी, जब सरकार ने सार्वजनिक 
क्षेत्रों के तीन हजार करोड़ रुपये के शेयरों को म्युच्युअल फंड को बेच दिया। 
बाजार भाव के अनुसार ये शेयर 11,000 करोड़ रुपये के बनते हैं। इसका अर्थ 
यह है कि सरकारी खजाने को 8,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। लोकसभा में 
भाजपा ने पिछले वर्ष सरकार को इन उद्यमों के शेयरों को निर्धारित करने में 
सावधानी बरतने की चेतावनी दी थी, परंतु इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 


सफल एकता यात्रा 

पिछली बार की राष्ट्रीय परिषद्‌ की बैठक के बाद पार्टी और देश के इतिहास 
की महत्त्वपूर्ण घटना हमारे अध्यक्ष द्वारा की गई कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 
एकता यात्रा रही है। इस यात्रा से न केवल,देश में एकता और अखंडता के लिए 
खतरे को लोगों ने गंभीरता से लिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश मिला है कि लोग 
देश की संप्रभुता पर आँच किसी भी दशा में बरदाश्त नहीं करेंगे और विशिष्ट रूप 
से जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में देश के साथ इस प्रदेश 
के विलय में जो दीवार खड़ी है, उसे गिरा देना होगा। 


पंजाब के चुनाव में कांग्रेस द्वारा थांधली 

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। पंजाब में चुनाव इस 
ढंग से कराए गए हैं कि समस्या सुलझने की बजाय और जटिल हो गई। समाज 
के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने कौ संभावनाओं को 
राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया। ऐसा लगता है कि इस चुनाव 
में कांग्रेस पार्टी की एकमात्र रुचि लोकसभा में अपनी स्थिति को सुधारने में थी। 
बड़े पैमाने पर चुनावी थोधलियाँ की गई। इसके परिणामस्वरूप निश्चय ही संसदू 
में कांग्रेस पार्टी की सीटें और बढ़ गई हैं। परंतु पंजाब में न शांति है, न सुरक्षा। 
खालिस्तानी और अधिक आक्रामक हो गए हैं तथा पहले से कहीं अधिक हत्या 
करने लगे हैं। 


पंजाब के आतंकवादी : राष्ट्र के लिए खतरा 
तीन अकाली दलों समेत छह पंथिक संगठनों द्वारा आनंदपुर साहब में 18 
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मार्च को हुए समागम में पारित प्रस्ताव द्वारा सार्वभौम सिख राज्य, अर्थात्‌ 
खालिस्तान की माँग से पंजाब की उलझी समस्या में एक नया आयाम और जोड़ 
दिया गया हैं। इसके द्वारा उन आतंकवादी संगठनों को और मान्यता प्राप्त होगी, 
जिन्होंने पहले ही यह घोषित कर रखा था कि वे खालिस्तान के निर्माण के लिए 
सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। इसने राष्ट्र और राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती 
खड़ी कर दी। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए भाजपा 
प्रतिज्ञा करती है कि बह इस मांग का जोरदार विरोध करेगी और इसके संभावित 
खतरों के प्रति पूरे राष्ट्र को जागरूक कर सरकार को इस मुद्दे पर दृढ़ और 
अनन्य भूमिका निभाने के लिए विवश करेगी। 


उत्तर पूर्व में अलगाव की भावना जारी 

असम में सरकार स्थिर होने का दावा किया गया है। परंतु वास्तविकता इसके 
विपरीत है। उत्तर-पूर्व में बर्तमान सरकार पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल कर रही 
है। नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने का घृणित प्रयास, वहाँ के राज्यपाल 
को पदच्युत करने तथा मेघालय और मणिपुर में घृणास्पद घटनाओं से पता चलता 
है कि सरकार भारतीय राजतंत्र की विकसित समझ का प्रमाण देने को बजाय 
पुरानी नीतियों पर ही भरोसा कर रही है। इसका कुल परिणाम यह है कि उत्तर 
पूर्व के लोगों में व्याप्त उपेक्षा और अलगाव की भावना बढ़ रही हे। 

जिन परिस्थितियों में भारत 'तीन बीघा' को बाँग्लादेश को आवंटित करने के 
लिए सहमत हो गया था, वे परिस्थितियाँ बदल गई हैं। 59000 से अधिक नागरिक 
इस प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ अत्यधिक उत्तेजित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें 
आशंका है कि वहाँ उनके साथ सौतेला व्यबहार किया जाएगा। अतः तीन बीघा 
के स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। 

इस प्रकार पंजाब, कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व तथा प्रधानमंत्री के अपने 
पुराने क्षेत्र तेलंगाना (जहाँ हिंसा ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है) की 
समस्याओं को सुलझाने के बारे में जो आशाएँ बनी थीं, वे अधूरी रह गई हैं। 


भ्रष्टाचार तथा घपले 

भ्रष्टाचारों के आरोपों से सरकार की स्थिति हमेशा डगमगाती रही है। संसद 
में, प्रेस में और देश में अनेक मंत्रालयों के बारे में अनेक घोटालों के संबंध में 
समय-समय पर बातें उभरकर आती रही हैं। इन मंत्रालयों में विशेष रूप से रेल 
मंत्रालय, विद्युत्‌ मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय चर्चा का विषय रहे हैं। सरकार 
ने इन सौदों के बारे में बचाव के जो तर्क दिए हैं, वे कठोर और कष्टप्रद तथ्यों 
के संदर्भ में जनमानस में संशय और अनिश्‍चितता की भावना उत्पन्न करते हैं। 
सरकार ने जिस तरह से बोफोर्स मामलों को छानबीन की है, उससे सत्ताधारी पार्टी 
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की विश्वसनीयता को क्षति ही नहीं पहुँची, बल्कि सोलंकी प्रकरण के बाद स्वयं 
प्रधानमंत्री की छवि धूमिल भी हुई है। हाल में ही अनेकानेक रहस्योद्घाटन होने 
के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि स्वयं श्री पी.बी. नरसिंह राव लीपापोती के 
अभियान में सहभागी हो गए हैं। सरकार यह नहीं समझ सकी है कि बोफोर्स ऐसा 
मामला है जिसे आसानी से यूँ ही टाला नहीं जा सकता जब तक इसे ईमानदारी 
और दूढ़ता के साथ सुलझा न लिया जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित न कर 
दिया जाए। बोफोर्स घोटाला काफी सडांध भरा था और सोलंकी प्रकरण ने इसे 
और भी दुर्गंधित कर दिया। 

केंद्र में जिस तरह आदशों का गहरा पतन हुआ है, उससे कांग्रेस-शासित 
राज्यों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक आचरण भी स्वभावतः प्रभावित हुआ है। 
विशेष रूप से कर्नाटक में भ्रष्टाचार अत्यधिक फैला है। इस बात की पुष्टि स्वयं 
बहुत से कांग्रेसी भी करते हैं। 


न्यायपालिका की गरिमा गिरी 

जस्टिस रामास्वामी कांड के कारण तथा स्वयं न्यायपालिका के एक अंश 
द्वारा उनके महाभियोग की प्रक्रिया को रोकने की चेष्टा के कारण भारतीय राज्य 
की आधारशिला न्यायपालिका बुरी तरह से बदनाम हुई है। सरकार ने इस मामले 
को भी ऐसे ढंग से सुलझाने की इच्छा और प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, जिससे भारतीय 
राज्य के इस सबसे बड़े स्तंभ की गरिमा बहाल होती। चुनाव आयुक्‍त का 
गरिमामय पद भी विवादों के कारण कलंकित बना हुआ है। केंद्रीय सरकार 
ने इस महत्त्वपूर्ण संस्था को दलदल से निकालने की कोई इच्छा प्रगट नहीं 


की है। 


बिहार में अव्यवस्था 

राज्य और शासन की इन संस्थाओं के मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप देश 
में कानून और व्यवस्था की स्थिति इस हद तक बिगड़ी है कि नागरिक सुरक्षित 
नहीं हैं। आतंकवाद से ग्रस्त राज्यों के अतिरिक्त निहार जैसे राज्य भी हैं, जहाँ 
लगभग अराजकता का साम्राज्य है। वहाँ गुंडे, हत्यारे और अपहरणकर्ता बहुधा 
सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में खुलेआम अपना काम करते ÈI इस जंगल राज का 
सबसे अधिक दुष्प्रभाव समाज के दुर्बल वर्गों पर, विशेषतः अनुसूचित जातियों एवं 
जनजातियों पर पड़ता है। 


कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिकता को सहायता एवं समर्थन 
तिरुपति में कांग्रेस (आई) द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में दावा किया गया है कि. 
कांग्रेस ने कभी किसी सांप्रदायिक पार्टी से प्रच्छन्न या स्पष्ट रूप से समझोता नहीं 
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किया है, किंतु तथ्य यही है कि केरल में अब तक मुसलिम लीग के साथ इसका 
खुला गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सांप्रदायिकता का समर्थन किया है 
और उसे बढ़ावा दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व इसे इस आधार पर उचित माना जाता 
था कि देश को अखंडित रखने का यही एकमात्र रास्ता है, किंतु तुष्टीकरण से 
विभाजन को रोका नहीं जा सका। इतिहास हमें यही सबक देता है। अतः यह और 
भी दुःख की बात है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक 
भावना को छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रसंग में उसके कृत्य और अकृत्य कारणों 
से जो बहुत से पाप हुए हैं उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है- 


धारा 310 


कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 अस्थायी तौर पर इसलिए बनाया गया था कि 
उस समय पाकिस्तान के आक्रमण जैसी विशेष परिस्थितियाँ थीं। परंतु कांग्रेस आज 
भी अनुच्छेद 370 केबल इसलिए बनाए रखना चाहती है, क्योंकि राज्य में बहुमत 
मुसलमानों का है। स्पष्ट है कि यह सरासर सांप्रदायिकता है। 


कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा 

कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा निर्देशित आतंकवाद और हिंसा के कारण 
लगभग दो लाख हिंदुओं को अपना घर-बार छोड़ना पड़ाऔर वे अपने ही देश में 
शरणार्थी बन गए हैं। कट्टरपंथी ताकतों द्वारा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 
एवं उच्च कोटि के बौद्धिक प्रतिभासंपन्न समग्र कश्मीरी पंडित समाज को आज 
विनाश के कगार पर ला खड़ा किया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह 
और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी कश्मीरी विस्थापितो की 
दुर्दशा को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि 


वे (कश्मीरी पंडित) हिंदू हैं। यह अव्वल दर्जे की सांप्रदायिकता है, हालाँकि इसकी 
दिशा उलटी है। 


समान नागरिक संहिता का विरोध 


संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को एक समान सिविल कानून बनाने का 
निर्देश देता है। परंतु कांग्रेस ने इस निर्देशक सिद्धांत को बिलकुल अनदेखी कर 


दी है। दरअसल शाहबानो मामले के बाद कांग्रेस ने दंड संहिता की धाराओं में भी 
सांप्रदायिकता भर दी है। 


अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग बने 
जब स्व. जस्टिस बेग अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वयं 
घोषणा की थी कि वे अल्पसंख्यक आयोग को मानवाधिकार आयोग में बदलने 
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के पक्ष में हैं। इस पुनीत परामर्श की उपेक्षा करते हुए नरसिंह राव सरकार ने 
कुविचारित अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक संस्था बनाने का प्रस्ताव किया 


है। 


सांप्रदायिक दंगा पुलिस 

वर्तमान पुलिस बल में सुधार और सुव्यवस्था लाने की बजाय कांग्रेस सरकार 
अब दंगों से संबंधित अलग से एक बल तैयार करने में लगी हुई है, जिसका गठन 
सांप्रदायिक आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। कहा गया है कि पुलिस बल में 
सांप्रदायिकता के विष का उपचार किया जा सकेगा। कोई भी यह समझ सकता 
है कि इस प्रकार का उपचार रोग से भी बदतर है। 


राममंदिर का विरोध 

उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को राम-जन्मभूमि मंदिर के पुननिर्माण का 
जनादेश दिया है। लोगों की इच्छा का आदर करने में सहायता देने की बजाय 
कांग्रेस और इसके साथी दलों ने इस कार्य में तरह-तरह के रोड़े अटकाए है, सिर्फ 
इसलिए कि वे सांप्रदायिक वोट प्राप्त कर सकें। 


बाँगलादेशियों का भारत में अवैध प्रवेश 

अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग डेढ़ करोड़ बॉग्लादेशी मुसलमान 
अवैध रूप से देश में घुस आए हैं। इस बाढ़ के कारण उत्तर-पूर्व, पश्चिम 
बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दूरवर्ती दिल्ली और बंबई में भी तरह-तरह 
के सामाजिक-आर्थिक तनाव उपजे हैं। इस सबसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा 
दबाव पड़ा है, राष्ट्रीय समाज को धक्का पहुँचा है तथा साथ ही देश की सुरक्षा 
और एकता गंभीर खतरे में पड़ गई है। फिर भी कांग्रेस इस बाढ़ को रोकने 
के लिए अथवा अवैध रूप से घुस आए इन लोगों को वापस भेजने के लिए 
कोई काररवाई नहीं करती है क्योंकि इन्हें बह अपना वोट-बैंक समझती है। 


कांग्रेस ने अल्पसंख्यक बोट-बैंक से अनुचित लाभ उठाया 

वास्तव में जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का संबंध है, कांग्रेस 
पार्टी का रिकॉर्ड इतना निंद्य है कि इसे 'सांप्रदायिकता का उद्गम' कहा जा सकता 
है। हाल में ही अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के बारे में इसके द्वारा की गई 
स्वीकारोक्ति, जिसे वह महत्त्वपूर्ण 45 वर्षों तक नकारती रही, के बावजूद यह 
पतनोन्मुख पार्टी है, जो अल्पसंख्यक वोट-बैंक के सहारे बची रहना चाहती है । 
तिरुपति में पारित प्रस्ताव का मुख्य तर्क आधार यही था। 
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न्याय सभी के लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं 

स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा 
गांधी और मदनमोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय 
द्वारा प्रवर्तित सांस्कृतिक राष्ट्रबाद की विरासत को आगे ले जानेवाली भाजपा में 
“सभी के लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहाँ', नीति में संलग्न अपना विश्वास 
हम फिर से दोहराते हैं, क्‍योंकि राष्ट्रीय एकता, शांति और प्रगति के लिए यही 
एकमात्र रास्ता है। 

सोवियत संघ के विघटन एवं विश्व के अधिकतर देशों द्वारा साम्यवादी 
विचारधारा के इस क्षरण को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा-विरोध 
को ही अपने अस्तित्त्व का मुख्य आधार बनाने की चेष्टा कर रही है। 


भारत के कम्युनिस्टों की राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर प्रश्‍न-चिह 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिलनेवाली प्रचुर विदेशी आर्थिक सहायता के 
संबंध में हुए हाल के रहस्योद्घाटन ने एक बार पुनः यहाँ के कम्युनिस्टों की 
राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर प्रश्‍न-चिह लगा दिया है। 


भाजपा को प्रमुख चिंताएँ 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ नरसिंह राव सरकार के दस महीनों 
के कार्यकाल को अत्यंत निराशाजनक समझती है। परिषद्‌- 

(क) आग्रह करती है कि कश्मीर, पंजाब और असम की बिगड़ी हुई स्थिति 
को सुधारने के लिए प्रभावकारी योजना बनाई जाए; 

(ख) मांग करती हे कि विस्थापितों को उपयुक्त राहत देने और उनके पुनर्वास 
के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँ; 

(ग) चेतावनी देती है कि केंद्र सरकार अयोध्या के मामले से अपने को दूर 
रखे और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राम के जन्मस्थान पर 
राम-मंदिर के पुननिर्माण के लिए जनता द्वारा दिए गए आदेश का वैध 
रूप से निर्वाह करने दे; 

(घ) सुझाव देती है कि संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय 
आयोग गठित किया जाए, जो सिफारिश करे कि राजनीतिक और 
आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण द्वारा राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार 
सुदृढ़ किया जा सकता है, और उत्तरांचल तथा वनांचल, जिनके गठन के 
बारे में मोटे तौर पर आम सहमति है, के संदर्भ में देश के राजनीतिक 
मानचित्र का पुननिर्माण किस प्रकार किया जाए। परिषद्‌ आग्रह करती है 
कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भाग को लेकर इन दो राज्यों का 
गठन किया जाए। 
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(ड) आग्रह करती है कि ऐसे चुनाव-सुधार किए जाएँ, जिनसे चुनाव में 
धनशक्ति और बल प्रयोग का कुत्सित प्रभाव रोका जा सके; 
(च) आग्रह करती है कि उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 
लोकपाल की नियुक्ति हेतु जल्दी कानून बनाया जाए; तथा 
(छ) माँग करती है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी 
भाषाओं को शामिल किया जाए। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ को इस बात पर संतोष है कि भाजपा-शासित हिमाचल प्रदेश, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चलाई जा रही कल्याणकारी 
योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिल रहा 
है। 
अंत्योदय नगर में यह परिषदू इन राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि वे 
अंत्योदय कार्यक्रम को दुगुनी शक्ति से कार्यान्वित करे। 


राष्ट्रीय परिषद्‌ ने निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए- 
1. नेपाली और मणिपुरी के साथ-साथ कोंकणी भाषा को भी संविधान की 
आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 

2. तीन बीघा के बारे में मुजीब-समझौते को लागू न किया जाए और इस 
नात पर बल दिया जाए कि बाग्लादेश को तीन बीघा कॉरीडोर सौंपने से 
पहले लगभग 52 हजार लोगों की गंभीर मानवीय समस्याओं की पूर्ण 
उपेक्षा की गई है और बॉग्लादेश के साथ इस समझौते के बारे में फिर 
से बातचीत की जाए। 

, आरंभ में सीमांत राज्यों में रहनेवाले लोगों को पहचान-पत्र जारी किए 
जाएँ और अंततः यह योजना सभी भारतीय नागरिकों पर लागू को जाए। 


4. जम्मू और लदूदाख के लिए अलग से क्षेत्रीय परिषदे बनाई जाएँ। 
o 


ww 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 20-21 जून, 1991 


चुनावों में धांधली 


चुनावों में धांधली : गंभीर चिंता का विषय 

भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है कि दसवीं लोकसभा के चुनाव 
सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। किंतु धांधली और हिंसा के कारण देश के कई 
भागों में इन चुनावों में हुई गड़बड़ियों के लिए पार्टी गंभीर चिंता व्यक्त करती है। 
व्यापक चुनावी धांधली के अपवाद केवल भाजपा-शासित राज्य हैं, जहाँ चुनाव 
मुक्त, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से हुए हैं। 


उत्तर प्रदेश 


उत्तर प्रदेश में अयोध्या की प्रचंड लहर के कारण वहाँ के अराजक मुख्यमंत्री 
के लिए यह असंभव हो गया कि वे राज्य में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली कर 


सकें। किंतु फिर भी उन्हें कन्नौज, इटावा तथा अन्य कुछ स्थानों पर धांधली करने 
से रोका नहीं जा सका। 


पश्चिम बंगाल 


पश्चिमी बंगाल पर कम्युनिस्टों का शासन है, जो अपने आपको वैज्ञानिक 
समाजवादी' कहते हैं। उन्होंने चुनावों में 'वैज्ञानिक' धांधली की है। इस प्रक्रिया का 
आरंभ मतदाता-सूचियों को तैयार करने से हुआ है, जिनमें फर्जी नाम शामिल 
किए गए और वैध मतदाताओं के नाम काट दिए गए। यही नीति केरल के 
“वैज्ञानिक समाजवादियों' ने अपनाई। पश्चिमी बंगाल में बमों तथा अन्य हथियारों 
से लेस वामपंथी समाज-विरोधी तत्त्व चुनाब के दिन प्रमुख स्थानों पर गैर-वामपंथी 
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मतदाताओं को दूर रखने के लिए नियुक्त किए गए। बहुत से स्थानों पर फर्जी 
वोट डालने के लिए घुसपैठियों तथा अन्य लोगोंका इस्तेमाल किया गया। 


हेदराबाद 

हैदराबाद में श्री ओवैसी के क्षेत्र में 203 बूथों पर 90 प्रतिशत से अधिक वोट 
पड़े, जो फर्जी वोट डाले जाने का स्पष्ट मामला है। कुछ बूथों पर 103 प्रतिशत 
मतदान हुआ। 8 वर्ष के लड़के भी वोट डालते हुए देखे गए। रायलसीमा के 
प्रत्येक लोकसभा-चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस (इ) द्वारा | से 3 विधानसभाई क्षेत्रों में 
धांधली की गई। आंध्र प्रदेश में चुनाव के दिन 15 राजनीतिक हत्याएँ हुई । 
नक्सलवादी क्षेत्रों में पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त कांग्रेस (इ) के क्षेत्रों में तो था, 
किंतु भाजपा के क्षेत्रों में बिलकुल नहीं था। 


गुजरात 

पारंपरिक रूप से शांतिप्रिय माने जानेवाले गुजरात के इतिहास में पहली बार 
छह भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। बहुत से बूथों पर पुनर्मतदान के 
आदेश दिए गए। 


बिहार में बदतर हालत 
बिहार में लालू प्रसाद की जंग तो सीमा-पार कर गई। वहाँ पर दो लोकसभा 
उम्मीदवारों की हत्या की गई, जिनमें गया के हमारे ईश्वर चौधरी भी थे। मुख्यमंत्री 
ने अधिकतर चुनाव-अधिकारियों के रूप में अपने वफादारों को ही नियुक्त किया 
था। उन्होंने चुनाव-काररवाई में भारी तबाही मचा दी। बैलेट बक्सों के साथ बहुत 
से स्ट्रांग रूमों को तोड़ा हुआ पाया गया। मुख्यमंत्री के लोग घातक हथियारों के 
साथ स्वतंत्रतापूर्वक राज्य में घूम रहे थे। मुजफ्फरपुर में ग्राम विकास मंत्री श्री ब्रज 
बिहारी को शाम को 5 बजे के बाद खुद मतपत्रों पर मुहर लगाते हुए पाया गया। 
इस परिस्थिति में भाजपा, जिसे कम-से-कम 20 स्थान प्राप्त करने की आशा थी, 
केवल 5 ही स्थान प्राप्त कर सकी, वह भी उन चुनाव-क्षेत्रों में, जहाँ पर चुनाव 
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के धांधली करने के आदेश को अमान्य कर दिया। सच 
कहा जाए तो बिहार में चुनाव एक ढोंग मात्र था। पटना और पूर्णिया के अलावा 
बहुत से चुनाव-द्षेत्रों में चुनाव रद्द करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जॉच कराए जाने का यह एक उपयुक्‍त मामला है। 
यह सब चुनावी धांधली हमारे प्रजातंत्र की प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा 
है। यद्यपि श्री लालू प्रसाद ने चौटाला के कीर्तिमान को भी बिहार में ध्वस्त कर 
दिया, तथापि उनकी पार्टी के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपराधिक मौन 
साध लिया और उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। 
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भारतीय जनता पार्टी सभी नागरिकों से निवेदन करती हे कि वे अपने क्षेत्र 
में किसी प्रकार की चुनावी धांधली न होने दें। हम यह भी आशा करते हें कि 
राजनीतिक प्रक्रिया को विषाक्त बनानेवाली इस स्थिति पर चुनाव आयोग ओर 
अधिक गंभीरता से ध्यान देगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने एवं 
मतदाता पहचान-पत्र जारी करने को दिशा में उसे शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाना 
चाहिए। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 20-21 जून, 1991 


पंजाब चुनाव को टालना 


कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र राजनीति 
आज दोपहर कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से सत्ता सँभालने से पहले ही 
चुनाव आयोग ने आधी रात से ही पार्टी की बोली बोलनी शुरू कर दी और पंजाब 
चुनावों को टाल दिया, जो केवल कुछ घंटे ही दूर थे। इसका केवल एक अर्थ 
हो सकता है कि पंजाब की पीड़ा लंबे समय तक खिंच जाएगी। ' 
यह तमाम घटनाचक्र पंजाब में कांग्रेस (आई) की क्षुद्र राजनीति को दरशाती 
है। शुरुआत में तो कांग्रेस (आई) ने भाजपा, सी.पी. आई. और सी.पी.एम. से हाथ 
मिलाकर आतंकवादियों को चुनावी चुनौती दे डाली। लेकिन कांग्रेस (आई) के 
केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब चुनाव के बहिष्कार का निर्णय ले लिया, जबकि भाजपा 
व सी.पी.आई. अपने पूर्व निर्णय पर कायम रहे कि राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया 
को हत्या की राजनीति का सामना करने दिया जाए। लेकिन पंजाब में अलग-थलग 
पड़ जाने का खयाल भी कांग्रेस (आई) के गले के नीचे नहीं उतरा, हालाँकि उसने 
खुद ही यह रास्ता चुना था। और इसलिए उसने चुनाव आयोग पर दबाव डालना 
शुरू कर दिया कि पंजाब चुनावों को टाल दिया जाए और अब बुरी तरह पिट 
चुके चुनाव आयोग ने कांग्रेस (आई) को उपकारित कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा 
इस तरह पलटी मारने से एक बात तो तमाम संदेहों से परे साबित हो गई कि 
स्वतंत्रतापूर्वक व निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहण करने की बजाय 
चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल की नीतियों के अनुसार काम करता है। 
इस नासमझीपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले के कई परिणाम 
निकलेंगे। चार अकाली गुट, जो चुनावी जंग में शरीक हो गए थे और जो इस 
तरह शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के अंग बन चुके थे, इस टालमटोल और 
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लोकतंत्र कौ बहाली से वंचित रहने पर नाराजगी प्रकट करेंगे। अर्द्धसनिक बलों 
की 500 कंपनियों और भारी-भरकम चुनावी स्टाफ को लाने-ले जाने में करोड़ों 
रुपए खर्च किए गए हैं, वे बरबाद हो जाएँगे। दो महीनों तक चले चुनाव प्रचार 
के दौरान 3 लोकसभा प्रत्याशियों और 21 विधानसभा प्रत्याशियों की जानें गई हैं। 
चुनावों में तीन माह की और देरी से कई और प्रत्याशियों की जानें आतंकवादियों 
की गोलियों के निशाने पर आ जाएँगी। धन-जन की इस बरबादी और हिंसा की 
सारी जिम्मेदारी कांग्रेस (आई) और चुनाव आयोग पर ही आएगी। 

यह निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के लिए एक शुभ दिन है और नई 
सरकार के लिए भी कोई अच्छी शुरुआत नहीं है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 20-21 जून, 1991 
दसवीं लोकसभा के चुनाव 


भाजपा का जनसमर्थन दुगुने से भी अधिक हुआ 

दशम्‌ लोकसभा के निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए 
भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का अभिनंदन करती है। अपने प्रति इतने बड़े 
पैमाने पर विश्वास व्यक्त करने के लिए भाजपा देश के जागरूक मतदाताओं के 
प्रति आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि हमारे 
देश में लोकतंत्र की जड़ें कितने गहरे पैठ गई हैं। निराशावादियों की आशंकाएँ 
निराधार प्रमाणित हुई हैं। मूल प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरा राष्ट्र 'एकमत' रहा है। 
देश छिन्न-विच्छिन्न नहीं होगा। इसके ऐक्य एवं राष्ट्रीय कल्याण के प्रति भाजपा 
प्रतिबद्ध है। अपनी इस अभूतपूर्व सफलता के समय हम अपने उन अनेकानेक 
कार्यकर्ताओं की वंदना करते हैं, जिन्होंने चुनाव-अभियान में अपने प्राणों की 
आहुति दे दी। हम असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो इस 
अभियान में तन-मन-धन से लगे हुए थे। उन सबकी अतुलनीय निष्ठा से ही यह 
सफलता संभव हो सकी है। 

अठारह महीनों के संक्षिप्त कालखंड में हमारे मतों की संख्या दुगुने से अधिक 
हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस (इ) और जनता दल के मत वस्तुतः घटे हैं। 
इन दोनों दलों का मत-प्रतिशत क्रमशः आठ एवं दस राज्यों में घटा है, जबकि 
केवल दो राज्यों में हमारे मतों में कमी हुई है। कम्युनिस्टों के हाथ से केरल 
निकल गया है और कांग्रेस (इ) असम, हरियाणा एवं केरल में सफल हुई है। हम 
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विजयी हुए हैं। गुजरात में भी हमारा 
कृतित्व समान रूप से विलक्षण रहा है, जहाँ हमने 25 में से 20 सीटों और 175 
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में से 118 विधानसभा क्षेत्रों मे जीत हासिल की है। कर्नाटक में हमने न केवल 
लोकसभा की चार सीटों पर विजय प्राप्त की है, बल्कि हमारा मत-प्रतिशत भी 
असाधारण रूप से 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गया है। असम की 
जनता ने हमें लोकसभा की 2 और विधानसभा की 10 सीटें प्रदान की हैं। आंध्र 
प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हमारा मत-प्रतिशत 10 प्रतिशत के आसपास 
है। मई और जून में हुए मतदानों के तुलनात्मक अध्ययन से यह असंदिग्ध रूप 
से स्पष्ट होता है कि यदि 21 मई की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी नहीं घटी होती तो हम 
देश के प्रथम दल के रूप में उभरकर आते। 

कुछ राज्यों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। पार्टी इनका विस्तृत 
अध्ययन कर समाधानकारक कदम उठाएगी। 


भाजपा की बढ़ती जिम्मेदारियाँ 

इन नए परिणामों से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर उत्तरदायित्व आ गया हे। 
हम उत्तर प्रदेश में अपने संकल्पों को पूर्ण करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के 
पुनर्निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उत्तर प्रदेश में अतिशय प्रबल जनादेश 
प्राप्त हुआ है। हमारी आशा और अपेक्षा है कि सभी पार्टियाँ इस प्रचंड समर्थन 
की भावना को मान्यता देंगी एवं इसके अनुरूप इस समस्या के शीघ्र एवं उपयुक्त 
समाधान के लिए भाजपा सरकार के साथ सहयोग करेंगी। 


भारतीय राजनीति को एक नई दिशा 


बड़ी बात तो यह है कि इन चुनावों ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा 
प्रदान की है। इन परिणामों से हमारे राजनीतिक कार्यक्रम का औचित्य प्रमाणित 
हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेतृत्व ने देश के अंतर्गत राजनीतिक 
चर्चा एवं गतिविधि के मूलभूत मुद्दों को पुनः पारिभाषित किया है। सैद्धांतिक स्तर 
पर राजनीति आज एक ओर विगत जीर्ण विचारों एवं विकृत सेकुलरिज्म तथा 
दूसरी ओर भाजपा के नवजाग्रत राष्ट्रवाद एवं समीचीन आर्थिक चिंतन के मध्य 
स्पष्टतः श्रुवीकृत हो गई है। हमारी राजनीति में आया यह मोड़ सर्वाधिक 
उल्लेखनीय विकास है। 

इन चुनावों के परिणामस्वरूप अब भाजपा पाँच राज्यों एवं एक केंद्रशासित 
क्षेत्र की प्रधान पार्टी है तथा दक्षिण एवं उत्तरपूर्व में भी यह अपनी उपस्थिति एवं 
क्षमता को स्पष्टतः प्रमाणित कर चुकी हैं। 

भाजपा अपने द्वारा शासित समस्त राज्यों में उत्कृष्ट प्रशासन, विशिष्टतापूर्ण 
राजनीतिक चरित्र एवं नवीन अर्थनीतिक चिंतन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अपने 
को पुनः समर्पित करती है। जिन राज्यों में अभी तक उसे यह उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं 
हुआ है, उनमें भी इस भूमिका को प्राप्त करने के लिए यह कृतसंकल्प है। 
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भाजपा का मत है कि कांग्रेस की वर्तमान अल्पमत सरकार देश में विद्यमान 
राजनीतिक वास्तविकता का सच्चा प्रतिफलन नहीं करती। तथापि भाजपा अपनी 
पूर्व परंपरा के अनुरूप राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर ही आचरण करती रहेगी । 
हमें आशा है कि सभी स्वस्थ लोकतांत्रिक देशों की परिपाटी के अनुसार नई 
सरकार जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेगी और सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिपक्ष 
के साथ परामर्श करती रहेगी, जिससे संघर्ष न होकर पर्याप्त सहयोग का पथ प्रशस्त 


होगा। 
भाजपा जनता-जनार्दन की सेवा करते रहने के लिए अपने को पुनः समर्पित 


करती है। 
[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 20-21 जून, 1991 


मुख्य चुनाव आयुक्त 


मुख्य चुनाव आयुक्त की पक्षपातरहित भूमिका आवश्यक 

मुख्य चुनाव आयुक्‍त की नियुक्ति विवादपूर्ण थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के 
रूप में उनका कार्य लगातार विवादास्पद रहा है। उनकी नियुक्ति के समय भी 
हमने गंभीर आशंकाएँ व्यक्त की थीं। उन्हें व्यापक रूप से न तो स्वतंत्र और न 
निष्पक्ष महसूस किया गया है। हमें यह कहते हुए बहुत दुःख है कि उनके मनमाने 
व्यबहार के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय की गरिमा घटी है। अतः 


भारतीय जनता पार्टी उन (मुख्य चुनाव आयुक्त) से माग करती है कि वे अपने 
पद से तत्काल त्यागपत्र दे दें। 


भारतीय जनता पार्टी की यह सुविचारित राय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का 
पद बहुत संवेदनशील है, जिसपर पक्षपातपूर्ण व्यक्त को आसीन नहीं होना चाहिए। 
अतः हम आशा करेंगे कि सरकार विपक्ष के नेता से विचार-विमर्श करने के बाद 
ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की परंपरा डाले। 


m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 1-2 दिसंबर, 1989 


चुनावों में भाजपा की शानदार सफलता 


जनता ने भ्रष्टाचार तथा खानदानी शासन के खिलाफ आवाज उठाई 

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान-पेटी ने भ्रष्टाचार और केंद्र में 
खानदानी शासन के खिलाफ अपना निर्णय बड़े जोर-शोर से दिया है। भारतीय 
जनता पार्टी देश की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर के अनुकूल अपना निर्णय 
देने के लिए बधाई देती है। लोकतंत्र को यथार्थ रूप में सजीव बनाने के लिए 
हमारा उन्हें शतशः प्रणाम । 


भाजपा को भारी फायदा 

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 524 में से 86 स्थान प्राप्त करके तीसरे 
सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है, इसपर हमें विशेष प्रसन्नता है। 
पार्टी का यह कार्य इस दृष्टि से और भी उल्लेखनीय है क्योंकि भंग आठवीं 


लोकसभा में इसके मात्र 2 सदस्य थे। 


भाजपा एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी 

यद्यपि हम सतही तौर पर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश सीटें 
उत्तर प्रदेश के तथाकथित हिंदीभाषी क्षेत्र और गुजरात तथा महाराष्ट्र में जीती गई 
हैं। किंतु यदि हम गहराई से इसका विश्लेषण करें तो पाएँगे कि ऐसी बात नहीं 
है। पार्टी ने सभी राज्यों में, जिनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहाँ पर इसकी नगण्य 
सी उपस्थिति थी, शनैः शनैः चहुँमुखी प्रगति की है। सन्‌ 1984 के चुनावों में जो 
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव-चिह के अंतर्गत पहली बार लड़े गए थे, पार्टी को 
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कल मतों का 7.4 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था। इस बार कुल मतों में भारतीय 
जनता पार्टी का हिस्सा दुगुने से अधिक होने की संभावना है। देश का प्रत्येक 
पाँचौँ या छठा मतदाता अब भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है। इस तथ्य को 
देखते हुए न केवल शाब्दिक अर्थों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी 

बन गई है, अपितु इसके फलस्वरूप उन व्यक्तियों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी 
आ पड़ी है, जिन्हें आनेवाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को कीर्ति के उच्चतम 


शिखर पर पहुँचाने के लिए मार्गप्रदर्शन करने का स्फूर्तिदायक एवं महान काम 
सौंपा गया है। 


भाजपा को पूरे देश में मत मिले 

भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में तीन-चौथाई (4 में से 3) और 
मध्य प्रदेश में दो-तिहाई से अधिक (40 में से 27), राजस्थान में आधे (25 में 
से 13), गुजरात में 26 में से 12 और महाराष्ट्र में अपने साथी शिवसेना के सहयोग 
से चौथाई से भी ज्यादा (48 में से 14) स्थान जीते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के 
हृदय देश की राजधानी में अपनी प्रभुता को पुनः स्थापित करने के लिए दिल्ली 
में सात में से चार स्थानों पर कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारे 
स्थानों की संख्या 17 तक पहुँच गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा-चुनाव 
में हुए तिकोने मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति बढ़ाकर तिगुनी 
से ज्यादा कर ली है; अब वहाँ इसकी सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 57 हो गई 
है। 

पश्‍चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मतों का प्रतिशत छह गुना 


बढ़ गया है। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बड़ी शक्ति के रूप 
में पहले ही मान्यता मिल चुकी है। 


भाजपा सच्चे अर्थो में एक राष्ट्रीय संगठन 

केरल में भारतीय जनता पार्टी ने 20 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम चार 
में अहम्‌ भूमिका अदा की, जहाँ पर कम्युनिस्टों को पछाड़ा गया जो केवल दो 
सीटें जीत सके, और वह भी बहुत थोड़े अंतर से। पाँच वर्षा में हमारे मतदाताओं 
की संख्या दुगुनी हो गई है। देश की औद्योगिक राजधानी बंबई नगर में पार्टी की 
विजय कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इसके साथी शिवसेना 
ने छह निर्वाचन-क्षेत्रों में से चार में विजय प्राप्त की। आज भारतीय जनता पार्टी 
सच्चे अर्था में एक राष्ट्रीय संगठन है। हमारी 5 महिला संसद सदस्याएँ हैं, 7 लोग 
अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जाति के 12 लोग संसद्‌ सदस्य हैं। 
जनजाति का एक संसदू सदस्य भड़ोच के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया है। 
अधिकांश सदस्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से आए हैं। युवाओं ने बड़े उत्साह से 
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भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। सिखों ने बहुत अधिक संख्या में और 
मुसलमानों ने भी काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। सिखों 
के समर्थन से यह पता चलता है कि बे हमारी पंजाब-संबंधी नीति को सही समझते 


हैं। 


भाजपा की विचारधारा से लोग प्रभावित 

भारतीय जनता पार्टी की सफलता से यह पता लगता है कि लोगों को इसकी 
विचारधारा बहुत पसंद आई है और लोग इसके काडर, जो इसके संगठन की मुख्य 
शक्ति है, के अनुशासन और समर्पण के प्रशंसक हैं। इन सभी कारणों से भारतीय 
जनता पार्टी को एक ठोस आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप 
अंततोगत्वा इसे ठोस वोट प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 
निष्ठा एवं अथक परिश्रम के बिना (जो गत पाँच वर्षों से, जब से 1984 में इसे 
पराजय का सामना करना पड़ा था, पार्टी को फिर से उसका सही स्थान दिलाने के 
लिए बड़ी मेहनत से काम करते रहे हैं) इतनी शानदार विजय प्राप्त नहीं हो सकती 
थी। इस चुनाव की यही असली विशेषता है। लोकतंत्र को यथार्थ रूप से सजीव 


बनाने के लिए हम अपने सभी मतदाताओं तथा कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जमशेदपुर 1-3 जुलाई, 1988 


हाल के चुनाव 


एक शक्तिशाली कांग्रेस-विरोधी लहर 

आठ राज्यों में हुए हाल के उप-चुनावों के दौर में मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी 
को, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को, यह सख्त चेतावनी दे दी है कि जनता 
राजीव सरकार के भ्रष्टाचार और अवसरवादी तौर-तरीकों से तंग आ चुकी है 
और अगले आम चुनावों में इस सरकार का तख्ता पलट देनेवाली है। इन 
उप-चुनावों से यह पता लगता है कि एक जबरदस्त कांग्रेस-विरोधी हवा बन रही 
है। यह हवा फिर उसी शक्तिशाली आँधी का रूप धारण कर सकती है जिसने 
1977 में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। 


भ्रष्टाचार पर जनमत-संग्रह 


जिन सात संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में उप-चुनाव हुए हैं, वे सारे के सारे सन्‌ 
1984 में कांग्रेस ने जीते थे। अब गत मास कांग्रेस केबल दो सीटें जीत सकी और 
तीन सीटों पर विपक्ष से हार गई। इलाहाबाद में चुनाव ने इस सवाल पर लगभग 
जनमत-संग्रह का रूप धारण कर लिया था कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं या नहीं? इस 
निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं ने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ' में दिया है। 

शेष दो निर्वाचन-क्षेत्रों-फरीदाबाद और ऊधमपुर के परिणाम अभी घोषित होने 
बाकी हैं। जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सीटें भी कांग्रेस के हाथ से निकल 
जा सकती हैं। जिन 10 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रो के परिणाम घोषित किए गए हैं 
उनमें कांग्रेस केवल पाँच पर जीती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि राजस्थान में पाली 
और खेतड़ी सीटों पर भी भाजपा की विजय होती, यदि लोक दल और जनता पार्टी 
की राजस्थान इकाइयों ने गद्दारी नहीं की होती। 
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चुनाव-समीक्षा 
राजस्थान में इस पराजय के बावजूद कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की 
समग्र उपलब्धि से संतुष्ट है। जहाँ तक सीटों का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी 
ने मध्य प्रदेश में यथास्थिति को कायम रखा है और गुजरात में अपनी स्थिति को 
सुधारा है। खरसिया (मध्य प्रदेश) में श्री दिलीप सिंह जूदेव तथा गुजरात में श्री 
देवानंद सोलंकी (जिन्होंने 20,000 मतों के भारी बहुमत से मोल्लेय की सीट जीती) 
के पराक्रम पर पार्टी को बहुत प्रसन्नता है । 
खरसिया का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा 

निर्वाचन-क्षेत्र था, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश 
विधानसभा की 320 सीटों में से सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे अधिक सुरक्षित सीट 
समझकर चुना था। सन्‌ 1977 में भी कांग्रेस ने एक मामूली उम्मीदवार खड़ा करके 
21000 मतों से अधिक बहुमत के अंतर से खरसिया की सीट जीती थी। सन्‌ 1980 
और 1984 में तो यह अंतर और भी अधिक था। इस बार जब मुख्यमंत्री अर्जुन 
सिंह ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा को तो बहुत से राजनीतिक 
प्रेक्षकों ने यह भविष्यवाणी कर दी कि इसे जीतना अर्जुन सिंह के लिए बांये हाथ 
का खेल है। किंतु इस बार यह चुनावी लड़ाई दो उम्मीदवारों अथवा दो दलों के 
बीच में नहीं थी। एक तरफ तो भाजपा के दिलीप सिंहजी थे और दूसरी तरफ थी 

पूरी मध्य प्रदेश सरकार, उसके अफसर और कर्मचारी, उसके सारे विभाग और 

राज्य के सारे संसाधन और इन सबके अलावा अथाह धनराशि। यह कोई मामूली 

सफलता नहीं है कि इस कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 

अपने मतदाताओं की संख्या पॉचगुना बढ़ा ली और विपक्षी के मतों का अंतर 

25000 से घटाकर 8000 कर दिया। वस्तुतः यह भारतीय जनता पार्टी की नैतिक 


विजय और कांग्रेस (इ) की नैतिक पराजय है। 


हताश एवं सिद्धांतविहीन कांग्रेस 
सत्तारूढ़ दल द्वारा बड़े पैमाने पर की गई धाँधली, सरकारी मशीनरी के 


व्यापक दुरुपयोग और खर्च किए गए बेतहाशा धन तथा सांप्रदायिकता एवं 
जातिवाद को दिए गए निर्लज्जतापूर्ण बढ़ावे की पृष्ठभूमि में जब हम इन 
उप-चुनावों को देखते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों कौ 
विजय के महत्त्व का बोध विशेष रूप से होता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा 
निर्मित उस आचार-संहिता का घोर उल्लंघन किया है जिसमें चुनाव से ठीक पहले 
कल्याण संबंधी योजनाओं को आरंभ करने अथवा स्वविवेक-निधि में से लोगों 
को पैसा बॉटने की सख्त मनाही कर दी गई थी। पाली के लोकसभा निर्वाचन- क्षेत्र 
में कांग्रेस सरकार ने कुटिल एवं अमानवीय हथकंडों का प्रयोग किया। इस क्षेत्र 
में अकाल-राहत के अधीन काम करनेवाले डेढ़ लाख से ज्यादा मजदूर थे। 
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चुनावों से दो महीने पहले उनकी मजदूरी रोक ली गई और मतदान से ठीक पहले 
दो दिनों में उनसे यह वादा लेकर मजदूरी बाँटी गई कि बे कांग्रेसी उम्मीदवार का 
समर्थन करेंगे। वस्तुतः अगर इत्रननी भयंकर झाँसा-पट्टी नहीं को गई होती तथा 
गरीबी और भूख का इस प्रकार से अपराधपूर्ण शोषण नहीं किया गया होता तो 
लोक दल के अपनी नाक कटाकंर भी दूसरे का अपशकुन करनेवाले रवैये के 
बावजूद भारतीय जनता पार्टी पाली की सीट जीत सकती थी। 

कांग्रेस की हताशा और चरम सिद्धांतहीनता इस चुनावी युद्ध में उस समय खुलकर 
सामने आई, जब उसने दूरदर्शन के कलाकार अरुण गोविल द्वारा श्री राम की वेशभूषा 
में अपनी पार्टी की विजय-संभावना को उभारने के लिए चुनाव-प्रचार करवाया। आम 
जनता की परिपक्वता की दाद देनी होगी कि दूरदर्शन पर भगवान राम और हनुमान 
की भूमिका अदा करके लाखों लोगों की वाहवाही लूटनेवाले गोविल और दारा सिंह 
ने जब भ्रष्ट कांग्रेस के लिए उसी वेशभूषा में मत मांगने की कोशिश को, तब उसने 
उनका केबल मजाक उड़ाया और उनपर फब्तियाँ कसीं। 


चुनाव-सुधार अनिवार्य 
इन उप-चुनावों ने एक बार फिर इस बात पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर 
दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। भारतीय 
जनता पार्टी इस संबध में निरंतर अभियान चलाती रही है। कार्यकारिणी इस 
अभियान को और अधिक तीव्र करने के लिए कृतसंकल्प है। संक्षेप में-भारतीय 
जनता पार्टी की कुछ प्रमुख माँगें ये हैं : चुनाव आयोग की आचार--संहिता को 
कानूनी मान्यता दी जाए और इस आचार संहिता के उल्लंघन को भ्रष्ट व्यवहार 
माना जाए, कानून में आवश्यक संशोधन करके अविलंब इलेक्ट्रॉनिक मतदान-यंत्रों 
का प्रयोग किया जाए, सरकारी कोष से चुनाव कराने की योजना आरंभ की जाए 
(जिससे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के मूल कारण चुनावों में धनशक्ति के प्रभाव 
को खत्म किया जा सके) और मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 

कर दिया जाए। 
लोकसभा और विधानसभा के इन उप-चुनावों के अतिरिक्त कर्नाटक और 
महाराष्ट्र की विधान परिषदों के लिए भी कई चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
इन प्रदेशों की पार्टी इकाइयों के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई देना चाहती 
है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 6 में से 3 सीटें जीती, बाकी तीन सीटें 
निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलीं। जनता पार्टी और कांग्रेस-दोनों छहों सीटों पर हार 
गईं। महाराष्ट्र में 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। उनमें से 2 सीटें भारतीय जनता 
पार्टी ने जीत लीं, कांग्रेस और शिव सेना को 1-1 सीट मिली। 
इन सब चुनावों में सामान्यतः विपक्षी दलों को लाभ पहुँचा है। केवल एक 
विपक्षी दल, अर्थात्‌ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हानि उठानी पड़ी है। निस्संदेह 
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इनमें से अधिकतर राज्यों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव नाममात्र का 
है। इसलिए उसके समर्थन या विरोध से किसी चुनाव-परिणाम पर कोई असर नहीं 
पड़ता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसने पश्चिम बंगाल में केवल एक सीट 
(जो पहले उसी के पास थी) पर चुनाव लड़ा था, जिसे अब कांग्रेस ने उससे छीन 
लिया है। जून मास के चुनावों का यह अत्यंत अर्थव्यंजक परिणाम है। 


कांग्रेस अभी तत्काल मध्यावधि चुनाव कराने की इच्छुक नहीं 

फरवरी, 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में एक विशाल रैली 
का आयोजन किया और राष्ट्रपति की सेवा में प्रस्तुत एक ज्ञापन द्वारा यह बताया 
कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय एकता एवं स्वच्छ प्रशासन के लिए 
व्यक्त अपने संकल्प के आधार पर प्राप्त जनादेश को खो दिया है। ज्ञापन में यह 
माँग की गई थी कि प्रधानमंत्री या तो त्यागपत्र दे दें अथवा नए सिरे से जनादेश 
प्राप्त करें। 

उस समय विपक्ष में कुछ साथी हमारे इस रवैये से पूरी तरह सहमत नहीं थे, 
मगर शनैः शनैः उनका भी यही विचार बनने लगा। हाल के उप-चुनावों में 
मतदाताओं ने हमारी इस माँग की पुष्टि की है। किंतु प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट 
रूप से यह घोषणा कर दी है कि त्यागपत्र देने का उनका कोई इरादा नहीं है। 
वस्तुतः जून के चुनाव-परिणामों का सबसे ठोस फल यह होगा कि श्री राजीव गांधी 
अब मध्यावधि चुनाव की बात सोचना बंदकर देंगे। पहले फेयरफैक्स और बोफोर्स 
पर दी गई लीपापोतीवाली रिपोर्टो के बाद सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रों में इसकी बड़ी 


जोरदार चर्चा थी। 


भाजपा का सभी वर्गों के साथ सद्भाव का संकल्प 

यह अनुमान ठीक है कि लोकसभा के चुनाव यथासमय दिसंबर, 1989 में 
होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस अबधि का उपयोग कर निम्नतम स्तर तक अपनी 
गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है, जिनका उद्देश्य होगा-एक ओर 
तो सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों, मजदूरों, दुर्बल वर्गों और 
उपभोक्ताओं को संगठित करना और दूसरी ओर लोगों में यह राजनीतिक चेतना 
उत्पन्न करना कि वर्तमान सरकार का बने रहना किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता 
और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए विनाशकारी है। 

भारतीय जनता पार्टी नई दिल्‍ली में सरकार बदलने के लिए गैर-कम्युनिस्ट 
विपक्षी दलों की ओर से एकजुट होकर चुनावी रणनीति तैयार करने के पक्ष में 
है, किंतु वह इस बात पर बल देना चाहती है कि अन्य दलों के साथ हमारे संबंध 
पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर तय होंगे। : 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


रोहतक 17-19 अप्रेल, 1987 


श्री ओ. राजगोपाल (भाजपा के अखिल भारतीय मंत्री) द्वारा 18 अप्रैल, 
1987 को प्रस्तुत रिपोर्ट 

140 सदस्योंबाली केरल विधानसभा के लिए 23 मार्च, 1987 को चुनाव हुए। 
कोट्टायम और वामनपुरम्‌-इन दो चुनाव-क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मृत्यु के 
कारण चुनाव रोक दिए गए थे। इन चुनावों में मुख्यतः दो राजनीतिक मोरचों में 
सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। ये राजनीतिक मोरचे हैं: संयुक्त लोकतांत्रिक 
मोरचा, जिसमें कांग्रेस-इ, मुसलिम लीग, केरल कांग्रेस, (जोजेफ ग्रुप और मणि 
ग्रुप), एन.डी.पी. (नायरों का), एस.आर.पी. (एझवाओं का) और कुछ निर्दलीय, 
तथा वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचा, जिसमें सी.पी.आई. (एम), सी.पी.आई., आर. 
एस.पी., जनता, कांग्रेस (एस), लोकदल (ब) और उनके समर्थक निर्दलीय 
उम्मीदवार शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू बोटर्स फोरम, जिसे हिंदू 
मुन्नानी' कहते हैं, के समर्थन से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था। हमने 127 
उम्मीदवार खड़े किए थे-जिनमें से 117 उम्मीदवारों ने 'कमल' को अपना 
चुनाव-चिहृ बनाया और शेष ने निर्दलीय चुनाब-चिहृ रखे। भाजपा के अधिकृत 


उम्मीदवार 80 और भाजपा एवं हिंदू मुन्नानी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 47 
थे। 


1. चुनाब परिणाम निम्नलिखित हैं (कोष्ठकों के अंदर दी गई संख्या चुनावों 


से पहले की स्थिति दर्शा रही है) 
वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचा 
1. सी.पी.आई.(एम) 36 (26) 
2. सी.पी. आई. 16 (12) 
3. कांग्रेस (स) 6 (4) 
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4. जनता 7 (4) 
5. आर.एस.पी. 5 (4) 
6. निर्दलीय 5 (1) 

7. लोकदल | 
कुल योग 76 (53) 

संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचा 

ani 33 (38) 
मुसलिम लीग 15 (18) 
केरल कांग्रेस 9 (18) 
एन.डी.पी. 1 (4) 
एस.आर.पी. 0 (1) 
डी.एल.पी 0 (1) 
आर.एस.पी. 0 (1) 
पी.एस.पी. 1 (1) 
निर्दलीय 1 (1) 
कुल योग 60 (83) 
बामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे को प्राप्त हुए 56.33 लाख मत 
संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचे को प्राप्त हुए 54.82 लाख मत 
8.37 लाख मत 


भारतीय जनता पार्टी-हिंदू मुन्नानी को प्राप्त हुए 


संयुक्‍त लोकतांत्रिक मोरचा अथवा वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे मॅ 
शामिल हुए बिना केवल इसी उद्देश्य से चुनाव लड़े थे कि हम एक तीसरी शक्ति 
बन सकें और विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। हम अपने दूसरे ध्येय 
की पूर्ति में विफल रहे हैं। जब सुस्थापित दो राजनीतिक मोरचों के बीच लगभग 
पूर्ण धुवीकरण हो तो वर्तमान परिस्थितियों में किसी नई शक्ति के लिए इस बाधा 
को पार कर पाना लगभग असंभव होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केरल 
में एक भी उम्मीदवार ने दोनों में से किसी एक मोरचे के खुले समर्थन के बिना 
चुनाव नहीं जीता। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जोज़ेफ पोडीपारा, जो एत्तूमनूर से 
जीते हैं, एक विद्रोही कांग्रेसी हैं। संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचे के उम्मीदवार को 
केवल नाममात्र के मत मिले, जिससे यह पता लगता है कि उन्हें संयुक्‍त 
लोकतांत्रिक मोरचे के भागीदारों से प्रच्छन्न समर्थन मिला । भारतीय जनता पार्टी 
के दो उम्मीदवार (जो मंजेश्वर और कासरगोड से खड़े हुए थे) दूसरे नंबर पर रहे। 
उन दोनों को 27000 से ज्यादा मत मिले और उन्होंने वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे 


अन्य प्रस्ताव * 279 


हमने सं 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


को पछाड़कर तीसरे स्थान पर कर दिया। त्रिवेंद्रम (पूर्व) से खड़े हिंदू मुन्नानी के 
एक निर्टलीय सदस्य को 23000 से ज्यादा मत मिले। उसने संयुक्‍त लोकतांत्रिक 
मोरचे के उम्मीदबार को पछाड़कर तीसरे स्थान पर कर दिया। 

हमें जिन 19 निर्वाचन-क्षेत्रों में दस हजार से ज्यादा मत मिले, उनके नाम 
इस प्रकार हें- 


1. मंजेश्वर 11. आलवेयी 

2. कासरगोड 12. क्विलोन 

3. उडुमा 13. कझकुट्टम्‌ 

4. कुन्नमंगलम्‌ 14. त्रिवेंद्रम (पूर्व) 

5. बेपोर 15. त्रिवेंद्रम (पश्चिम) 
6. कोझिकोड-1 16. त्रिवेंद्रम (उत्तर) 
7. कोझिकोड-2 17. नेमोम 

8. तिरुरंगडी 18. नेय्यटिंकरा 

9. पालघाट 19. परसला 

10. गुरुवायूर 


62 निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ हमारे उम्मीदवारों में से प्रत्येक को 5000 और 
10,000 के बीच मत मिले। हमारे उम्मीदवारों को कुल 8,37661 मत मिले, जो 
कुल डाले गए मतों का लगभग 6.5 प्रतिशत है। इन मतों का महत्त्व इस बात 
से जाना जा सकता है कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचे और वामपंथी लोकतांत्रिक 
मोरचे को मिले कुल मतों में केवल 1.56 लाख मतों का अंतर है। वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे को 44.91 प्रतिशत और संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचे को 
43.70 प्रतिशत मत मिले। भारतीय जनता पार्टी/हिंदू मुन्नानी के प्रदर्शन के आधार 
पर सभी राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया है कि इस नई 
राजनीतिक शक्ति ने अभूतपूर्व प्रगति की है। केरल के प्रभारी अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री जी.के. मूपनार ने यह कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक 
मोरचे को पराजय भारतीय जनता पार्टी /हिंदू मुन्नानी के बहुत सारे उम्मीदवारों और 
इन्हें मिले मतों के फलस्वरूप हुई है। श्री ई.एम.एस. नंबूदरीपाद का भी यह कहना 
है कि भारतीय जनता पार्टी।हिंदू मुन्नानी को लगभग साढ़े आठ लाख मतों का 
मिलना एक गंभीर विषय है, यद्यपि बे विधानसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं कर 
सके हैं। सी.पी.एम. नेता श्री एम.बी. राघवन का भी यह कहना है कि वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे की विजय का एकमात्र कारण भाजपा/हिंदू मुन्नानी के प्रत्याशियों 
की वजह से उत्पन्न त्रिकोणीय मुकाबला है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों की 
बजह से वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे ने जिन 26 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त 
की है उन्हें गिनवाया है। इतने सारे निर्वांचन-्षेत्रों में यदि भारतीय जनता पार्टी 
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इतने अधिक मत प्राप्त नहीं करती तो वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचा नहीं जीत 
सकता था। यह एक और बात से भी सिद्ध हो जाता है। यद्यपि वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे को चुनावों में आशातीत सफलता मिली है, तथापि उन्हें मिले 
मतों का प्रतिशत सन्‌ 1982 के 47.24 प्रतिशत से घटकर 44.91 प्रतिशत रह गया 
है। अर्थात्‌ इसमें 2.33 प्रतिशत की कमी हुई है। इसके विपरीत भारतीय जनता 
पार्टी ने 1982 में जो कुल 2.63 लाख (2.75 प्रतिशत) मत प्राप्त किए थे उनसे 
बढ़कर इसके मतों को संख्या अब 8.31 लाख (6.5 प्रतिशत) हो गई है। 
इस चुनाव में सी.पी.आई. (एम) को मालाबार में, जो इसके गढ़ थे अर्थात्‌ 
पालघाट, कन्नानूर और कासरगौड जिलों में मुँह की खानी पड़ी है। कासरगौड 
जिले में सन्‌ 1982 में उसने 5 में से 4 सीटें जीती थीं, किंतु इस बार वह केवल 
एक सीट ही जीत सका है। पालघाट में भी इस बार उसने 11 सीटों में से 4 सीटें 
जीती हैं, जबकि इसके मुकाबले सन्‌ 1982 में 11 सीटों में से 9 सीटें जीतीं थीं। 
उनके वर्तमान सदस्यों में से मंजेश्‍वर, उडुमा, होसदुर्ग, कोझीकोड, श्रीकृष्णपुरम्‌ में 
उनकी जो पराजय हुई है और पय्यानूर, टेलीचेरी, कुतुपरंबू, कुझलमन्नम और 
अलातूर में उनके बहुमत में जो भारी कमी आई है, वह ध्यान देने योग्य है। इससे 
पता लगता है कि उनकी शक्ति किस प्रकार से क्षीण होती जा रही है। वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे द्वारा त्रिवेंद्रम जिले में सन्‌ 1982 के 4 के मुकाबले 1987 में 
12, क्विलोन में 4 से 11 और अर्णाकुलम में 2 से बढ़कर जो 8 स्थान प्राप्त किए 
गए हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं। त्रिवेंद्रम और क्विलोन जिलों में वामपंथी लोकतांत्रिक 
मोरचे की सफलता का प्रत्यक्ष कारण भारतीय जनता पार्टी/हिंदू मुन्नानी के 
उम्मीदवारों द्वारा संयुक्‍त लोकतांत्रिक मोरचे के वोटों को काटना है। ये दोनों जिले 
ऐसे हैं, जहाँ सबसे अधिक पढ़े-लिखे लोग रहते हैं। यहाँ न तो मुसलिम लीग और 
न ही केरल कांग्रेस का अधिक प्रभाव है। पढ़े-लिखे हिंदू मतदाता करुणाकरन 
मंत्रिमंडल की अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की निर्लज्ज नीतियों से तंग आ गए 
थे। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से कोई ताल्लुक न रखने की' वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे की नीतियों की ओर आकर्षित होकर उसे अपना मत दिया। 
जिनका मकसद केवल संयुक्‍त लोकतांत्रिक मोरचे को हराना था, उन्होंने वामपंथी 
लोकतांत्रिक मोरचे को मत दिया जिसकी वजह से उन्होंने इन दो जिलो में 25 में 
से 23 सीटें जीत लीं। जो लोग ईमानदारी से तीसरी शक्ति का निर्माण करना चाहते 
हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी/हिंदू मुन्नानी को वोट दिया, जिनकी संख्या सिर्फ 


त्रिवेंद्रम जिले में डेढ़ लाख है। 
किंतु यह कहना सही नहीं होगा कि वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे की विजय 
'सांप्रदायिकता-वरिरोधी नीति' है। यदि यही बात थी 


का एकमात्र कारण उसकी सां 
तो मालाबार क्षेत्र में उनके अपने ही गढ़ में उनकी इतनी दुर्गति क्यों हुई? इसके 
अतिरिक्त मुसलिम लीग को मत देनेवालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई 
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है, यद्यपि मुसलिम लीग द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 18 से घट कर 15 रह 
गई है। मुसलिम लीग नेताओं का यह दावा सही है कि उनकी वजह से कांग्रेस 
मालाबार के बहुत सारे स्थानों पर जीती। कालपेट्टा, पैरिंगलम और कुन्नमंगलम 
में मुसलिम लीग की हार का मुख्य कारण उसकी साझीदार कांग्रेस (३) द्वारा 
उसके साथ किया गया विश्‍वासघात था। संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचे के साझेदारों 
में आपसी कलह सबको साफ दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा नुकसान केरल 
कांग्रेस के धड़ों को हुआ, जिन्हें सब मिलाकर कुल 9 सीटें मिलीं, जबकि भंग 
विधानसभा में उनकी संख्या 18 थी। ये दोनों धडे अब न केवल प्रतिद्वंद्वी धड़ों 
द्वारा अपनाई गई भूमिका की खुलेआम निंदा कर रहे हैं, अपितु उनकी इस 
दुःखद हालत के लिए कांग्रेस (इ) को भी कोस रहे हैं। सबसे अधिक जातिवादी 
एन.डी.पी. और एस.आर.पी. आदि दलों को खत्म कर देने तथा मुसलिम लीग 
को उसका सही स्वरूप बता देने की कांग्रेस (इ) की इच्छा ने भी संयुक्‍त 
लोकतांत्रिक मोरचे को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ यह बता देना अनुचित नहीं 
होगा कि अकेले मुसलिम लीग ने अपने साझेदारों की विजय के लिए ईमानदारी 
से पूरे मन से काम किया। अन्य सब घटकों ने एक-दूसरे के साथ विश्वासघात 
किया। कांग्रेस (इ) के अंदर भी धड़ेबाजी चल रही थी और कुछ जगहों पर 
वे एक-दूसरे के खिलाफ भी लड़े, जिसकी वजह से वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचे 
को उम्मीद से अधिक सफलता मिली। उदाहरणार्थ--अर्णाकुलम निर्वाचन-द्षेत्रों 
में जहाँ पहले हमेशा कांग्रेस (इ) जीतती रही है, इस बार वामपंथी लोकतांत्रिक 
मोरचे को आशातीत सफलता मिली। 

संयुक्‍त लोकतांत्रिक मोरचे के साझीदारों ने आपस में लड़कर यह आत्मघाती 
खेल क्यों खेला? इसका कारण यह है कि उन्हें अपनी जीत का पक्का विश्वास 
था और उनमें से हरेक अपने लिए ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता 
था। संयुक्‍त लोकतांत्रिक मोरचा एक अजेय दुर्ग दिखाई देता था, क्योंकि सारे 
सांप्रदायिक संगठन (जो मुसलमानों, ईसाइयों, नायरों, एझवाओं और ब्राह्मणों तथा 
धीवरों का प्रतिनिधित्व करते थे) कांग्रेस मोरचे का समर्थन पूरी तरह कर रहे थे। 
इसके विपरीत वामपंथी लोकतांत्रिक मोरचा मुसलिम लीग धड़े के छोड़कर चले 
जाने से, कांग्रेस (स) में फूट पड़ जाने से और एम.वी. राघवन के नेतृत्ववाले सी. 
पी.आई. (एम) के बड़बोले धड़े के वामपंथी मोरचे से अलग हो जाने की वजह 


स 

सी.पी. आई. (एम) के नेता ई.एम.एस. नंबूदरीपाद को भी शंका होने लगी थी। वे 
पराजय और विरोधी पक्ष में बैठने के लिए भी तैयार हो गए थे। अप्रतिबद्ध 
मतदाताओं के क्रोध की लहर की वजह से सारे हिसाब-किताब गड़बड़ा गए, 
क्योकि जिस ढंग से मुसलिम लीग और केरल कांग्रेस (इ) को नकेल डालकर 
जिधर चाहे उधर घुमा देते थे उससे ये लोग तंग आ चुके थे। कांग्रेस इस ब्लैकमेल 
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के आगे घुटने टेक देती थी। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू मुन्नानी ने अपने 
प्रचार द्वारा इस स्थिति को अच्छी तरह उजागर किया था। संयुक्‍त लोकतांत्रिक 
मोरचे के घटकों की आपसी कलह की वजह से यह स्थिति और भी बिगड़ गई 
थी। संयुक्त लोकतांत्रिक मोरचा भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा इस स्थिति से पूरा 
लाभ उठाने के लिए पूर्णतया सक्षम था। कांग्रेस (३) मोरचे को अपनी इस प्रत्यक्ष 
रूप से अजेय स्थति से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका अदा 
की, उसपर उसका गर्व करना बिलकुल स्वाभाविक है। अप्रतिबद्ध मतदाता इस 
बात से खुश हैं कि गत लगभग 20 वर्षों में पहली बार केरल में एक ऐसी सरकार 
बनी है, जो मुसलिम लीग अथवा केरल कांग्रेस पर निर्भर नहीं है। इस संघर्ष से 
यह बात भी सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी केरल की राजनीति में एक 
सुसंगठित शक्तिशाली तीसरी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है, जो केरल 
के भविष्य का निर्माण करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। 

(m| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


रोहतक 17-19 अप्रेल, 1987 


चुनावी रणनीति 


चार सप्ताह पूर्व जब श्री आडवाणीजी ने मुझसे चुनावी रणनीति के संबंध में 
एक लेख तैयार करने के लिए कहा था तो मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे 
मानसिक कँपकँपी पैदा कर देनेवाले घातक अनुभव से गुजरना पड़ेगा। उस समय 
मुझे यह पता लगा कि हमारा देश एक गंभीर संकटकाल से गुजर रहा है और 
हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस चुनौती का सामना किस 
ढंग से करते हैं। हमारी पार्टी के सामने भी एक संकट विद्यमान है। हम तब तक 
उससे नहीं उबर सकते हैं, जब तक हम साहसपूर्ण तरीके से कार्य न करें। 
संकट 
2. हमारे देश के सामने एक भयंकर संकट विद्यमान है, जो एक संसदीय 
लोकतंत्र के रूप में हमारे समाज के अस्तित्व को ही खतरे में डाल 
सकता है। मूलत: यह संकट आस्था और दूढ़ विश्वास का है। हमारी इस 
आस्था के नष्ट होने के कई ऐतिहासिक एवं अन्य कारण हैं। सन्‌ 1947 
में लोगों में जो आशाएँ जर्गी थीं, उनका स्थान निराशा, उन्माद, अवसाद 
एवं उदासीनता ने ले लिया है। यह उदासीनता देश के लिए सबसे अधिक 


खतरनाक है। बड़े दुःख कौ बात है कि यह सब कुछ आजादी के बाद 
की 40 वर्षों को अल्पावधि में ही हुआ है। 


संकट के कारण 


3. मै संक्षेप में उन कारणों का उल्लेख कर रहा हूँ, जिनके फलस्वरूप यह 
आध्यात्मिक संकट पैदा हुआ। 
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3.1. (क) नौकरशाहों में व्याप्त भ्रष्टाचार 
भ्रष्टाचार ने, जो सदा ही विद्यमान रहा है, अब उग्र रूप धारण कर 
लिया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अब किसी 
भी नागरिक का कोई भी वैध कार्य रिश्वत के बिना करवाया नहीं 


जा सकता। 

3.2. (ख) राजनीतिज्ञो में व्याप्त भ्रष्टाचार 
यह चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है। चुनावों पर बेतहाशा खर्च, 
राजनीतिज्ञों का शानो-शौकतसे भरा रहन-सहन का अंदाज और 
उनके तथाकथित विदेशी खाते राजनीतिज्ञों के नैतिक पतन की 
जीती-जागती तसबीर है। इसके फलस्वरूप लोगों का अपने 
नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। जब लोग यह कहते हैं कि 
राजनीति एक गंदा खेल है', जब जॉर्ज फर्नाडिस यह कहते हैं कि 
“भ्रष्टाचार जीवन का एक अंग बन गया है' और जब श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने यह कहकर कि 'यह तो सारी दुनिया में फैला हुआ है' इस 
सामाजिक बुराई का खात्मा ही कर दिया तो लोगों को यह कहने 
के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि हर कोई भ्रष्ट है। किंतु 
जब लोग यह कहते हैं कि अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता 
तो इस समस्या का हल न खोजने की मानसिक उपेक्षावृत्ति 
खतरनाक है, और इस प्रकार से वे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के जाल में. 
फँसते जा रहे हैं। 

3.3. (ग) कानून और व्यवस्था का भंग हो जाना 

3.4. (घ) बढ़ती हुई कीमतें 

3.5. (ङ) काला धन 

3.6. (च) विदेशी खाते 

3.7. (छ) शिक्षा नीति का अभाव 
यह एक सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसकी उपेक्षा की बजह से ये 
सारे संकट पैदा हुए हैं। चरित्र-निर्माण, और एक ऐसे सुसभ्य 
व्यक्ति के निर्माण के लिए, जो कतिपय ऐसे मूल्यों के प्रति 
समर्पित हो जिनकी आवश्यकता समाज की प्रगति के लिए होती 
है और जो इन मूल्यों के लिए संघर्ष करता हो, उसके लिए 
शिक्षा-पद्धति कितनी महत्त्वपूर्ण है-यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है। हमें अंग्रेजी राज से जो शिक्षा पद्धति विरासत में मिली है, 
उसने बहुत थोड़े आदर्शवादी पैदा किए हैं। एक भी ऐसा दार्शनिक 
पैदा नहीं किया, जिसका नाम लिया जा सके; न ही कोई नया 
वैज्ञानिक अर्थशास्त्री पैदा किया, जो मौलिक चिंतन करता हो। 
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इसने तो केवल भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, अकुशल प्रशासक, भ्रष्ट होने 
योग्य सार्वजनिक अवसरवादी युवक और काला धंधा करनेवाले 
व्यापारी ही पैदा किए हैं। इस शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप एक भी 
ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है, जिसके नाम का उल्लेख किया जा 
सके। 

यह सच है कि उन्नत शिक्षा-पद्धति का फल 10 या 12 वर्ष के 
बाद ही दिखाई देता है। लेकिन हमें कभी तो इसकी शुरुआत 
करनी होगी। कांग्रेस (इ) ने गत 40 वर्षों से इस महत्त्वपूर्ण पहलू 
'की उपेक्षा की है। 

3.8. (ज) महत्त्वपूर्ण संस्थाओं और परंपराओं का नष्ट किया जाना 
उपरोक्त सारी त्रुटियों के बावजूद यह संकट इतना घातक सिद्ध 
नहीं होता, यदि कांग्रेस (३), जो गत 40 वर्षों से देश का शासन 
संभाले हुए हैं ने सिवाय 2 वर्ष से कुछ अधिक समय कौ 
अल्पावधि को छोड़कर समाज के लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए 
आवश्यक हमारे संविधान और अन्य पुस्तकों में निहित मूलभूत 
संस्थाओं का न केवल हनन, अपितु लगभग सर्वनाश नहीं किया 
होता। 
लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर पहला प्रहार स्व. इंदिरा गांधी ने उस 
समय किया, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए श्री संजीव रेड्डी 
के नाम का प्रस्ताव करने के बाद श्री बी.बी. गिरि के समर्थन में 
बोट माँगे। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 
देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को 
हरवाया और फिर भी प्रधानमंत्री बनी रहीं। उन्होंने पार्टी-अनुशासन 
के सिद्धांत को धज्जियॉ उड़ा दीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने 
ही सहयोगियों के खिलाफ भीड़ को इकट्ठा किया। 
सन्‌ 1975 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें 'भ्रष्ट' घोषित कर 
दिया, कितु स्वयं त्यागपत्र देने की बजाए उन्होंने आपातकाल की 
घोषणा करके पिछली तारीख से लागू होनेवाले कानून पास करके 
न्यायपालिका का अवमूल्यन कर तथा समाचार-पत्रों का गला 
घोंटकर पूरे समाज को दंडित किया। 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी सत्तारूढ़ दल द्वारा अपना नेता 
निर्वाचित किए जाने तक मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री को अंतरिम 
प्रधानमंत्री मनोनीत करने की सुस्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन 
करके श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री मनोनीत करके उस प्रक्रिया 
का अनुसरण किया, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक थी। 
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श्री राजीव गांधी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लोकतंत्र को 
बढ़ाने के लिए आवश्यक संस्थाओं पर बड़ी तीव्रता से प्रहार करते 
रहे हैं। पहले विरोधी दलों के प्रति उनके रवैये को ही लीजिए। 
जब कभी कोई संकट आता है तो बे बड़ी उत्सुकता से विरोधी 
दलों से सलाह-मशविरा करते हैं और उनकी मदद लेते हैं। कुछ 
समय वाद ही वे उन्हें राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक और देशभक्तिविहीन 
कहने लगते हैं। उन्होंने डॉ. फारुख अब्दुल्ला को राष्ट्रविरोधी और 
पाकिस्तान-समर्थक कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने जम्मू और 
कश्मीर के चुनावों को जीतने के लिए उनसे गठबंधन कर लिया। 
स्वस्थ लोकतंत्र का यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि जब चुनाव ख़त्म 
हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही कड़वाहट भरे हों, तो दोनों दल 
अपने मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एक ही 
रवैया अपनाते हैं। यह बहुत जरूरी है। किंतु यह तभी संभन है, 
जब दोनों एक-दूसरे का आदर करें और किसी की निष्ठा और 
देशभक्ति पर आपत्ति न की जाए। 

श्री राजीव गांधी ने जब श्री लोंगोवाल और श्री लालडेंगा के साथ 
समझौतों पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ दिया। 
उन्होंने तत्काल इन नेताओं को वैधता प्रदान कर दी, जबकि कानूनी 
तौर पर इन दोनों की कोई वैधता नहीं थी। लालडेंगा को तो तत्कालीन 
मुख्यमंत्री को हटाकर उसकी जगह मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। 
क्या इसका मतलब यह नहीं कि लालडेंगा के खिलाफ पहले जो 
भी काररवाई की गई थी, वह सब अवैध थी? कम-से-कम राजीव 
गांधी की काररवाई से तो यही अर्थ निकलता है। 

संविधान पर सबसे गंभीर प्रहार प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के पद का 
अवमूल्यन है। इस बारे में सारे तथ्य इस माननीय सदन के सदस्यों 
को विदित है। अतः उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 

3.9. गत लघु आम चुनावों के फलस्वरूप दक्षिण और पूर्व पूरी तरह कांग्रेस 
(इ) के हाथों से निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी' नाम 
की एक नई शक्ति उभरकर सामने आई है। यह देश के लिए अच्छी नहीं 
है। यह सब जानते हैं कि इसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
मुसलमानों और अन्य समुदायों का समर्थन प्राप्त है और यह मुख्यतया 
सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ है। 

3.10. मूल्य समाप्त हो गए हैं। भ्रष्टाचार को छोड़कर हर क्षेत्र में कार्यकुशलता 
घटी है। नेता भ्रष्ट और छिद्रान्वेषी हैं तथा जनता उदासीन है। ऐसा लगता 
है जैसे समाज टूट रहा हो। 
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चुनाव-रणनीति 

4. चुनाव-रणनीति का संबंध सामान्यतया उम्मीदवारों के चयन, चुनाव 
घोषणा-पत्र (जिसे कोई नहीं पढ़ता) को तैयार करना, धन एकत्र करना 
और मतदाताओं को धार्मिक, आर्थिक एवं जाति आदि के आधार पर मत 
देने के लिए बाध्य करने हेतु उपाय दूँढने से होता है। स्थिति की गंभीरता 
को देखते हुए हमें अपनी चर्चा को अधिक उच्च स्तर पर और अधिक 
व्यापक बनाना चाहिए। अतः मैं अपने इस लेख का शीर्षक चुनावी 
रणनीति' से बदलकर 'राजनीतिक रणनीति' रखना चाहता हूँ। 

, इस संकट की समीक्षा करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अन्य 
राष्ट्र विरोधी दलों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक राष्ट्र 
विरोधी दल के रूप में इस संकट को बढ़ाने में भारी अंशदान किया है। 
हम भी अपराधी हैं, भले ही हमारा यह अपराध सफलता न प्राप्त करने 
का है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता की मुख्य विशेषता यह है कि यदि 
लोग किसी सरकार को शासन करने के अयोग्य समझें तो उनके पास 
उसका कोई विकल्प होना चाहिए। हमारी जनता ने बार-बार इस बात को 
दिखा दिया है कि अगर कोई विश्वसनीय और आत्मनिर्भर विकल्प 
विद्यमान हो तो वह उसके पक्ष में अपने अधिकार का प्रयोग करने के 
लिए तैयार है। अन्य विरोधी दलों के साथ-साथ हम भी अपने प्राथमिक 
कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। प्रादेशिक पार्टियों के उभरने का 
भी यह मुख्य कारण है, जो राष्ट्र विरोधी दलों द्वारा पैदा किए गए शून्य 
को भरने के लिए निकल आई हैं। 

4.2. हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस विफलता को 
सफलता में केसे बदला जाए। अतः इस लेख का शीर्षक 'चुनाव-रणनीति 
से बदलकर 'राजनीतिक कर्तव्य' करने की इजाजत दी जाए। 

. इस बारे में कोई संदेह नहीं कि भारत इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। 
भ्रष्ट और अकुशल कांग्रेस (इ) देश को नहीं बचा सकती और न ही 
ह इसे बचाएगी। यदि विरोधी दल और जनता मिलकर एकजुट होकर 
चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो हमारा समाज टूट जाएगा। हो सकता 
है कि बहुत से लोग इस निराशावादी रवैये से सहमत न हों, क्योंकि वे 
ऐसा नहीं करना चाहते, परंतु एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में हमारे देश 
का विघटन अवश्यंभावी है। आत्मतुष्टि से काम नहीं चलेगा। 


4. 


4. 


ww 


मूलभूत प्रश्‍न 
5. हमारा ध्येय क्या है'? यही मूलभूत प्रश्‍न इसे प्राप्त करने की हमारी 
रणनीति को तय करेगा। इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। क्या 
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हमारा ध्येय कांगेस (इ) को पराजित करना है? क्या हमारा ध्येय केवल 
अपने प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाना है, अथवा सत्ता प्राप्त करना हे, ताकि हम 
अपनी दृष्टि में भारत को जो होना चाहिए, वह बनाने के लिए कार्यक्रमों 
एवं नीतियों को कार्यान्वित कर सकें? 

5.1. मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमारी पार्टी ने अपने ध्येय को कोई ठोस 
रूप नहीं दिया है। मेरी सम्मति में हमारा ध्येय सत्ता प्राप्त करना होना 
चाहिए, ताकि हम अपने स्वप्नों के भारत के भविष्य का निर्माण कर 
सकें। एक राष्ट्रीय .दल को अपना ध्येय केवल प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने तक 
ही सीमित नहीं रखना चाहिए और न ही वह ऐसा कर सकता है। हमारा 
उद्देश्य केवल कांग्रेस को पराजित करना ही नहीं हो सकता, क्योंकि 
लोग पूछेंगे कि कांग्रेस के पराजित हो जाने के बाद क्या होगा। क्या 
उसके बाद वही जनता' जैसा परीक्षण किया जाएगा, जिसका अंत इतना 
दुःखद हुआ? 

5.2. अतः इस माननीय सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इसी को 
अपना मुख्य ध्येय स्वीकार करें और इसके परिणामों को भी शिरोधार्य करें। 

5.3. हमें पहले यह निर्णय करना चाहिए कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 
कम-से-कम सिद्धांत रूप में तो ऐसा होना ही चाहिए। बाद की रणनीति 
इस निर्णय के बाद तय की जा सकती है। 

5.4. कुछ लोग यह तर्क देंगे, और उनके इस तर्क में कुछ बल भी हे, कि 
हमारी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि बह कांग्रेस (इ) को पराजित कर 
सके । और कोई विकल्प तो समान विचारधारावाले अन्य विरोधी दलों के 
साथ सहयोग करके ही तैयार किया जा सकता है। इसपर विचार करने 
की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के 
साथ, चाहे वे रूसी समर्थक हों या चीनी समर्थक, कोई गठबंधन नहीं हो 
सकता। मुसलिम लीग अथवा मुसलिम संयुक्त मोरचे आदि के साथ भी 
कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हिंदू समाज को बॉटकर बहुजन समाज' 
नाम की एक नई शक्ति उभरी है। इस पार्टी के साथ कोई भी दल 
गठबंधन नहीं कर सकता। तो अब केवल जनता पार्टी, लोक दल, तेलुगु 

देशम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बाकी बच जाते हैं। 

5.5. जनता पार्टी और विशेष रूप से कर्नाटक के हमारे पिछले अनुभव से यह 
पता लगा है कि जनता पार्टी पर विश्‍वास नहीं किया जा सकता। श्री 
रामकृष्ण हेगड़े के हाल के लेख और श्री चंद्रशेखर के वक्तव्यों से भी 
यह साफ तौर पर पता लगता है कि जनता पार्टी के साथ गठबंधन न 


तो वांछनीय है और न ही व्याबहारिक है। 
5.6. जहाँ तक लोकदल का संबंध है, यह पार्टी पहले ही दो फाड़ हो चुकी 
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है। हमारा अतीत का अनुभव इसके साथ कुछ उत्साहजनक नहीं रहा है। 
1983 के आरंभ में हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्री अटलजी ने एक राष्ट्रीय 
मोरचा बनाने का आह्वान किया था। लोकदल के साथ हमारा बाद का 
गठबंधन निष्फल रहा। मई, 1983 में मैने श्री अटलजी को एक पत्र 
(देखिए परिशिष्ट) लिखा था। उस समय हममें से कुछ को यह आशंका 
थी कि अन्य विरोधी दल इसके प्रति ईमानदार नहीं है। 

. तेलुगु देशम के साथ भी हमारा अनुभव कुछ अप्रिय रहा है। फारुख 

अब्दुल्ला ने तो हमारे साथ विश्‍वासघात ही किया। 

5.8. असलियत यह है कि यदि हम राष्ट्र के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, और 
अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो 
हमारे पास अकेले ही लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, चाहे यह 
लड़ाई कितनी ही लंबी हो, चाहे हमें तत्काल कोई सफलता न मिले, चाहे 
विफलताएँ बहुत अधिक हों, चाहे भविष्य बिलकुल अंधकारमय दिखाई 

_ देता हो। मुझे एक फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष जनरल फोश की बात याद आ रही 
हेः “मेरी सेना का मध्य भाग टूट चुका है। मेरे दाएँ हाथ की सेना पीछे 
हट रही है। स्थिति बहुत बढ़िया हे। में हमला करूँगा!” कांग्रेस (इ) टूट 
रही है और लोगों का उसपर से विश्वास उठ चुका है। और कोई विरोधी 
दल उपलब्ध नहीं है। स्थिति बहुत बढ़िया है। हमें अपने कर्तव्य का 
पालन करना चाहिए और अकेले लड़ना चाहिए। 


रणनीति 
6. आरंभ में हमें लोकसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का 
फैसला करना चाहिए। 

- पिछले चुनावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से आशा की अनेक 
किरणें दिखाई देंगी। सन्‌ 1984 के आम चुनावों की ओर ध्यान दिए बिना, 
जो भावुकता के आवेग में हुए थे, लोकसभा और विधानसभा-दोनों के 
पिछले चुनावों का विश्लेषण करने से यह पता लगता है कि प्रत्येक राज्य 
में, जैसा नीचे दर्शाया गया है, विरोधी दलों और कांग्रेस (इ) की सीटों 


5 


ऱ्य 


~. 


की संख्या निम्नलिखित है-- 

राज्य कूल योग कांग्रेस (इ) विरोधी दल 
आंध्र प्रदेश 42 5 37 
असम 14 — — 
बिहार 54 16 38 
दिल्ली 7 2 5 
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गुजरात 26 24 2 
हरियाणा 10 6 4 
हिमाचल प्रदेश 4 2 2 
जम्मू एवं कश्मीर 6 4 
कर्नाटक 28 12 16 
केरल 20 = डः 
मध्य प्रदेश 40 28 12 
महाराष्ट्र ; 48 33 15 
मणिपुर 2 I | 
उड़ीसा 21 15 6 
पंजाब 13 6 7 
राजस्थान 25 11 14 
तमिलनाडु 39 2 x 
उत्तर प्रदेश 85 13 52 
चंडीगढ़ ] 0 1 
(18 सीटों पर बहुत कम बहुमत है।) 
कुल योग 216 


उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित राज्यों का विश्लेषण शामिल नहीं है- 
असम 

केरल 

पश्चिम बंगाल 

कुछ छोटे राज्य और केंद्रशासित देश 

प्रथम तीन राज्यों में कांग्रेस (इ) बुरी तरह पराजित हुई है। 


> U N= 


6.2. विगत चुनावों में जनसंघ/भाजपा के कार्यकलाप के संबंध में भी विश्लेषण 
किया गया था और प्रत्येक सीट का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया 
था-- 

(क) जहाँ हमने किसी न किसी समय 80,000 या इससे अधिक मत 
प्राप्त किए। 

(ख) 50,000 और 80,000 के बीच। 

(ग) 30,000 और 50,000 के बीच। 

(घ) 10,000 और 30,000 के बीच। 

(ड) 10,000 से कम। 
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निम्नलिखित सारणी राज्यवार स्थिति दर्शाती है- 


राज्य (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) 
आंध्र प्रदेश 0 4 3 5 30 
असम — — — — — 
बिहार 0 11 20 15 8 
दिल्ली 5 1 1 0 0 
गुजरात 1 8. 4 13 0 
हरियाणा 0 4 1 2 3 
हिमाचल प्रदेश 4 0 0 0 0 
कर्नाटक 3 7 6 1 11 
मध्य प्रदेश 23 9 6 2 0 
महाराष्ट्र 7 5 8 16 12 
उड़ीसा 0 OO 3 18 
पंजाब 1 3 2 2 5 
राजस्थान 10 7 4 3 1 
उत्तर प्रदेश 2 14 23 42 4 
कुल योग 56 73 78 106 66 


6.3 उपरोक्त सारणी कुछ उत्साहवर्धक है। 56 ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र है, 
जहाँ हमें 80,000 से अधिक मत मिले हैं, अर्थात्‌ इनमें हम जीत सकते 
हैं। 73 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ हमें 50,000 से अधिक मत मिले, जो 
जीतने की संख्या से थोड़ा कम हैं। 


यह शुरुआत कोई बुरी नहीं हे 

6.4 हमें 'क' और 'ख' श्रेणियों के उम्मीदवारों की घोषणा एक पखवाड़े के 
अंदर ही कर देनी चाहिए। इनका कुल योग 129 होता है। जहाँ तक 'ग' 
श्रेणी की सीटों का संबंध है, हमारी हालत काफी पुख्ता है। हमें इन 78 
सीटों के लिए नए उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए। 
ये उम्मीदवार नवयुवकों में से चुने जाने चाहिए और उनकी मुख्य 
बिशेषता उनमें बिद्यमान जोश होना चाहिए। इन सीटों के बारे में कोई 
सौदा नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह मेरे इस विश्लेषण में छोटी-मोटी 
गलती सुधारी जा सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, गोआ, दादर और 
नगर हवेली, चंडीगढ़ तथा तमिलनाडु को भी ध्यान में रखना होगा। 
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अन्य विरोधी दल 
7. उपरोक्त रणनीति के फलस्वरूप हमारा यह सतत प्रयत्न रहना चाहिए कि 
जनता पार्टी और लोकदल का प्रभाव घटे। ये कृत्रिम विरोधी दल हें और 
इस प्रकार से एक सच्चे विकल्प के निर्माण में बाधक हैं। अतः हमारी 
चुनावी रणनीति को इसे ध्यान में रखकर संशोधित करना चाहिए। 


हरियाणा 

7.1 सामान्यतया हमारा तर्क यह होगा कि हरियाणा में भी हमें अकेले चुनाव 
लड़ना चाहिए। किंतु भ्रष्ट कांग्रेस (इ) सरकार के खिलाफ संघर्ष समिति 
ने जो बहुत ही कारगर भूमिका निभाई है उसको देखते हुए यह समय की 
पुकार है कि संघर्ष समिति का यह अच्छा काम जारी रहना चाहिए और 
हरियाणा में कांग्रेस (इ) को पराजित करके ही इसकी तर्कसंगत परिणति 
होनी चाहिए। हाल के लघु चुनावों को, जिनके फलस्वरूप दक्षिण और 
- पूर्व से कांग्रेस (इ) का सफाया हो गया है, देखते हुए यह बहुत अधिक 

महत्त्वपूर्ण है। 
किंतु हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मेरा यह अनुरोध है कि उन्हें 
निरंतर अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए और इस 
बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी अकेले 
लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहे तो हम ऐसा कर सकें। प्रदेश भाजपा को 
यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि श्री देवी लाल के साथ हमारे समझौते 
से हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को कोई हानि न पहुँचे। प्रदेश भाजपा को यह 
भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा बही हश्र न हो जो कर्नाटक में 


हमारी प्रदेश इकाई का हुआ था। 


पंजाब 
7.2 पंजाब में असाधारण स्थिति है। वहाँ गड़बड़ी पैदा करने के लिए हमें 
कांग्रेस (इ) और बरनाला--दोनों को दोषी ठहराना चाहिए। यहाँ भी 


हिंदुओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर हुए बिना हमें अकेले ही लड़ना चाहिए। 


हिमाचल प्रदेश 
7.3 सभी चारों सीटें 'क' श्रेणी में आती हैं। यदि वहाँ के हमारे नेता पुरानी 


कमाई पर निर्भर करके चुपचाप न बैठे रहें तो थोड़ा सा अधिक प्रयत्न 
करके ये चारों सीटें जीती जा सकती हैं। 
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दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
7.4 इनमें कोई अस्पष्टता नहीं है। हमें इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ना 
चाहिए। 


कर्नाटक और तेलुगू देशम 
7.5 हमें इन राज्यों में प्रभावशाली विपक्ष को भूमिका अदा करनी चाहिए। 
आंध्र प्रदेश में हमारा उद्देश्य एक तृतीय शक्ति के रूप में उभरने का 
होना चाहिए और कर्नाटक में भी यही स्थिति है। 


महाराष्टू 
7.6 हमें 20 सीटों के लिए जोर-शोर से तैयारी करनी चाहिए। 


बिहार 
7.7 हमें 30 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 


संगठन 
8. यदि यह सभा अकेले लड़ने के इस कठोर निर्णय को स्वीकार कर ले 
तो यह तर्कसंगत होगा कि केंद्र में पूरी ईमानदारी से काम शुरू कर दिया 
जाए। चूँकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा व्यक्‍त की थी कि मैं ठोस 
सुझाव दूँ, अतः मैं कायों के रूप में अपने सुझाव दूँगा। 


पहला काम 
8.1 हमें अपने ध्येय और रणनीति को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा 
समग्र राष्ट्र के सामने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर देना चाहिए। हमें लोगों 


का यह आह्वान करना चाहिए कि वे केबल एक ही विरोधी दल को मात 
देकर दो पार्टी प्रणाली के पक्ष में मतदान करें। 


दूसरा काम 


8.2 'क' और 'ख श्रेणी के उम्मीदवारों के नाम यथाशीघ्र घोषित कर दिए जाएँ 
तथा 'ग' श्रेणी की 78 सीटों के लिए जमीन तैयार की जाए। 


तीसरा काम 


8.3 निम्नलिखित कायों के लिए (क) आर्थिक नीति (ख) ज्वलंत मुद्दों, (ग) 
शिक्षा-नीति के संबंध में तीन विचारक न्यास स्थापित किए जाएँ। यदि ये 
पहले ही बिद्यमान हों तो इन्हें और शक्तिशाली बनाया जाए। 
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आर्थिक नीति 
9. आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना यह कहकर की जाती 

है कि आर्थिक मुद्दों के बारे में इसके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस 

कमेटी द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बिलकुल सही और इस ढंग से 

दिए जाने चाहिए, जैसे लगे कि हम सत्तारूढ़ हैं- 

क. हम मूल्यवृद्धि को कैसे रोकेंगे? 

ख. हम काले धन की सामानांतर अर्थव्यवस्था का मुकाबला कैसे 
करेंगे? 

ग. हम विदेशी खातों की विभीषिका पर काबू कैसे पार्टँगे ? 

घ. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के प्रति हमारा रवैया क्या है? 
कया पंचतारा होटलों और मीटर उद्योग को प्राइवेट सेक्टर तक ही 
सीमित नहीं रखना चाहिए? 


ज्वलंत मुद्दे 
10. इस समिति को जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और निम्नलिखित मुद्दों 
के बारे में हमारे रुख को बताना चाहिए तथा ठोस रूप देना चाहिए। 


कानून और व्यवस्था 

10.1 केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि कानून और व्यवस्था की 
हालत बिगड़ गई है और हम पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने के 
पक्ष में हैं। हमें यह बताना चाहिए कि हम इस सारी कुशलता को सुधारने 
के लिए क्या कदम उठाएँगे। क्या और अधिक स्थानों पर पुलिस 
कमिश्नर नियुक्त करना वांछनीय होगा? किसी चुने हुए व्यक्त/निकाय 
को पुलिस का मुखिया बनाकर पुलिस के अधीक्षण कार्य को लोकतांत्रिक 
रूप देना क्या वांछनीय होगा? 


भ्रष्टाचार 
10.2 हम भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? 


क्या उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना आवश्यक होगा जो असंदिग्ध रूप से 
भ्रष्ट साबित हो जाए? इसके साथ ही मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि 
हमारी पार्टी को निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्युदंड देने की वकालत 


करनी चाहिए-- 

क. बलात्कार 

ख. खाद्यान्न में मिलावट 
ग. दवाइयों में मिलावट 
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हमें कांग्रेस (इ) के शासनकाल में हुए घोटालों के बारे में एक विस्तृत 
पुस्तिका तैयार करनी चाहिए। 

10.3 केंद्र-राज्य संबंध 

10.4 राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध 

10.5 बाबरी मसजिद 

10.6 पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण 

10.7 पंजाब का प्रश्न 


शिक्षा नीति 
11. यह सुझाव दिया जाता है कि इन विचारक न्यासों (ब्रेन ट्रस्ट) प्रकोष्ठों 
में अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, सिवाय ज्वलंत प्रश्नों संबंधी न्यास के। 
उसमें भी प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक मुद्दे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार 
ठहराया जाए। वे अन्य सदस्यों से सहायता ले सकते हैं। इन समितियों 
को वाद-विवाद का मंच न बनने दिया जाए। 


घोषणा-पत्र 
` 12. चुनाव घोषणा-पत्र अभी से तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। यह 
सुझाब दिया जाता है कि इस चुनाव घोषणा-पत्र को तैयार करने के लिए 


एक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्यों को मनोनीत 
किया जाए। 


संगठनात्मक तरीका 
13. यदि यह माननीय सदन मेरे इन सुझावों को स्वीकार कर ले (और मेरे 
विचार में हमारा यह कर्तव्य है) तो हमारे संगठनात्मक तरीके में संशोधन 
करना आवश्यक होगा। इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव दे रहा हूँ-- 


संगठन निर्वाचित होना चाहिए 
14. (क) शिकायत प्रकोष्ठ 
एक तो उसे शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए, जो उसके 
निर्वाचन-क्षेत्र की जनता की शिकायतों की तत्काल जाँच-पड़ताल 
करना शुरू कर दे। इससे उम्मीदवार समस्याओं को समझ सकेगा 
और इसके साथ ही उसकी छवि भी बनेगी। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
इस विचार की पुष्टि कर दे तो इसके तौर-तरीकों के बारे में 
तत्काल एक लेख प्रस्तुत किया जा सकता है। 
(ख) अभियान प्रकोष्ठ 
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इससे उम्मीदवार को बातचीत के मुद्दे तैयार करने, चुनाव-अभियान : 
की शैली तय करने, पोस्टरों के नमूने तैयार करने तथा अन्य 
बिभिन्न विषयों पर मदद मिल सकेगी। 


संगठनात्मक परिवर्तन 

15. इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि कुछ प्रदेशों में हमारी संगठन 
शक्ति में कमी आई है। यह बात विचारणीय है कि क्या हमें कुछ प्रदेशों 
में नेतृत्व को बदलने पर विचार करना चाहिए? प्रदेशों के नेताओं को 
यह भी सुझाव दिया जाता है कि उन्हें सभी स्तरों पर अधिकाधिक संख्या 
में नबयुवकों को लाकर नेताओं की दूसरी श्रेणी तैयार करना शुरू कर 
देना चाहिए। 
जहाँ तक केंद्रीय संगठन का संबंध है, उसे निश्‍चित रूप से नया रूप देने 
की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
को सर्वोच्च निकायों एवं इसके प्रकोष्ठों की कार्यबिधि को सुधारने के 
लिए कुछ उपाय सुझाने चाहिए। 


निष्कर्ष 
16. देश एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है और यही हालत हमारी 


पार्टी की है। अतः हंमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम देश की जनता के 
सामने एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करें, जो प्रत्यक्ष रूप से आत्मनिर्भर एवं 
विश्‍वसनीय हो। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम 
कम से कम लोकसभा-चुनावों को अकेले ही लड़ें। विधानसभा चुनावों 
के लिए हमारी रणनीति इस ध्येय के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। केंद्र में 
तीन ब्रेन ट्रस्ट (विचार न्यास) प्रकोष्ठ बनाए जाने चाहिए। संगठन 
लोकसभा उम्मीदवारोन्मुख होना चाहिए, जिसके साथ दो प्रकोष्ठ रखे 


जाएँ। 
m 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 12-13 फरवरी, 1983 


असम में आतंक का वातावरण 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी असम की स्थिति से भयाक्रांत और 
विक्षुव्ध हे) असम जब आग की लपटों में जल रहा था, तब सत्तारूढ़ दल चुनाव के 
क्षुद्र लाभ के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। उसके इस मानवद्वेषी, निर्टय और 
लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार की राष्ट्रव्यापी निंदा की जानी चाहिए। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सशस्त्र पुलिस की बटालियनों के प्रति भी ध्यान आकृष्ट 
करती है, जो पूरे राज्य में घुन की तरह फैल गई है। यह सत्तारूढ़ दल का विरोध 
करनेवाले मतदाताओं व अन्य लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। राज्य का ग्रामीण 
अंचल बीरान बन गया है। शहरों में भी जीवन सूर्यास्त से पहले ही निष्प्रभ हो जाता 
है। विरोधी दलों के उम्मीदवारों की राजनीतिक सभाएँ संभव नहीं हैं। कठोर प्रेस 
सेंसरशिप (जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है) से वैध 
चुनाव-प्रचार भी प्रतिबंधित हो गया है। बहुत बड़े क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। राज्य 
में आतंक और अभित्रास का वातावरण है। जिन लोगों ने चुनावों का विरोध किया, 
उन्हें निर्दयतापूर्वक मारा-पीटा गया, उनके मुँह बंद कर दिए गए और मार डाला 
गया। सरकार की अपनी घोषणाओं के अनुसार ही ऐसे लोगों की मृत्यु की संख्या 
70 तक हो गई ÈI 

1861 के पुलिस अधिनियम को पुन: लागू किया गया, ताकि असामाजिक तत्त्वों 
को पुलिस के अधिकार देकर उनका प्रयोग इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए एक 
साधन के रूप में किया जा सके। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (विशेष अधिकार) अधिनियम 
को भी न्यायपालिका की भूमिका को पलीता लगाने के लिए लागू किया गया। 


असम में खोखली विजय 


श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी जिनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के 
प्रति कोई स्पष्ट आदरभाव नहीं है, असम में और पूरे देश में इतना व्यापक विरोध 
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होने के बावजूद चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प हैं, क्योंकि श्रीमती गांधी यह 
जानती हैं कि सामान्य स्थितियों में बह असम के चुनावों में विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती हैं। अधिकतर राज्यों में पराजय की संभावनाओं को देखते हुए बह चाहती 
हैं कि असम में एक औपचारिक, चाहे खोखली ही क्यों न हो, विजय प्राप्त की जाए। 
उनके अस्थायी अवैध लाभ से देश में लोकतंत्र प्रक्रिया को स्थायी रूप से गहरा 
आघात लगेगा और राष्ट्रीय मुख्य धारा से असम की जनता को अलग थलग कर 


देगा। 


निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं 

सत्तारूढ़ दल और उसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा अन्य सभी को 
यह बात स्पष्ट थी कि इन परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं। देश के 
चुनाव-संबंधी इतिहास में पहली बार राज्य में ऐसी मतदाता-सूची के आधार पर 
चुनाव कराए जा रहे हैं जो चार वर्ष पूर्व तैयार की गई थी। चुनाव आयोग का यह 
स्पष्ट संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह चुनाव प्रक्रिया के इस उपहास को रोके। उसे 
चुनाव कराने से दूढ़तापूर्वक इनकार कर देना चाहिए था और सत्तारूढ़ दल को 
असंवैधानिक चुनाब का लाभ उठाने नहीं देना चाहिए था। 


निरीह चुनाव आयोग 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर गहरा खेद व्यक्त करती है कि चुनाव आयोग 
ने, सिवा इस अस्पष्ट और निष्प्रयोजन घोषणा के कि “असम में परिस्थितियाँ स्वतंत्र 
चुनाव कराने के लिए आदर्श नहीं हैं, और कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया। चुनाव 
आयोग ने अपने कार्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता की आड़ लेने का प्रयत्न 
किया है और अपने कार्य के द्वारा एक “संवैधानिक अंतराल' निर्मित न करने की 
इच्छा प्रकट की है। युक्ति स्मष्टतः एक नहाना है और चुनाव आयोग अपने 
संवैधानिक दायित्वों के प्रति गंभीर उपेक्षा करने का अपराधी है। चुनाव आयोग ने 
इससे भी कहीं कम बाधित परिस्थितियाँ होने पर भी, जैसे गढ़वाल चुनाव क्षेत्र में, 
चुनाव रद्द कर दिया था, उसी प्रकार उसे असम के चुनावों को भी रद्द कर देना 
चाहिए। सरकार और संसदू पर ही तथाकथित संवैधानिक स्थिरता से निपटने का 
काम छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोकतांत्रिक विरोधी दलों 
ने बार-बार यह पेशकश की थी कि वे इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन 
के लिए सरकार को सहायता देने हेतु तैयार हैं। सत्तारूढ़ दल का यह कथन सफेद 
झूठ है कि चुनाव इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि विरोधी दल इस बारे में सरकार 
को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने प्रस्ताव को पुनः 
दोहराती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने इस विनाशकारी मार्ग का 
परित्याग करे और इसके बदले संविधान में परिवर्तन के लिए कार्य करे तथा एक 
और वर्ष तक असम में राष्ट्रपति शासन लागू रहने दिया जाए। o 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 12-13 फरवरी, 1983 


श्रीमती गांधी का जादू खत्म 

चुनावों का एक और दौर समाप्त हो गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा 
और दिल्ली की जनता ने अपने नए प्रतिनिधियों को चुन लिया है। कांग्रेस (इ) 
को केवल दिल्ली महानगर परिषद्‌ के चुनावों में ही सफलता मिली है। तथापि यदि 
समग्र रूप से देखा जाए तो चुनावों का यह नया दौर इस बात को प्रकट करता 
है कि कांग्रेस (इ) की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है और 
यह भी कि श्रीमती गांधी का जादू भी तेजी से खत्म हो रहा है। 


कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पराजित i 

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वे दो राज्य हैं, जिन्होंने सन्‌ 1977 में भी श्रीमती 
गांधी की पार्टी का साथ दिया था, जबकि शेष देश ने आपातकाल में की गई 
ज्यादतियों के विरोधस्वरूप इस पार्टी को ठुकरा दिया था। कांग्रेस (इ) स्पष्टतः इन 
दो राज्यों को अपना अभेद्य दुर्ग समझती थी यहाँ तक कि जब श्रीमती गांधी अपने 
लिए लोकसभा की सुरक्षित सीट खोज रही थीं तब ये स्थान कर्नाटक में. 
चिकमंगलूर और आंध्र प्रदेश में मेढक थे और वे यहाँ से जीतकर आईं। इसलिए 
इन दो राज्यों द्वारा कांग्रेस (इ) को ठुकरा दिया जाना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। 
सन्‌ 1977 में उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्यों के बोट जहाँ आपातकाल के निर्दय 
प्रहारों के विरोध में क्रोध की अभिव्यक्ति थी, वहाँ अब दक्षिणी राज्यों का निर्णय 
गत तीन वर्षों में, अर्थात्‌ केंद्र में कांग्रेस (इ) के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद कांग्रेस 
(इ) के कुशासन और भ्रष्टाचार के विरोध में एक सुविचारित प्रतिक्रिया है। 


लोकतांत्रिक भावना का अभाव 
यह आश्चर्य कौ बात है कि सत्तारूढ़ दल इस बात को स्पष्ट करने का 
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प्रयत्न कर रहा है कि दक्षिण में उसकी पराजय क्षेत्रीयतावादी शक्तियों कौ विजय 
है। उस पार्टी का, जो क्षेत्रीय पार्टियों की प्रेरक और संरक्षक रही है, अब 
क्षेत्रीयतावाद के विरोध में कुछ कहना अटपटी बात है। इन चुनावों में ही कांग्रेस 
(इ) ने त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजाति युवा संघ के साथ गठबंधन करने में जरा सा भी 
संकोच नहीं किया, जबकि यह संघ न केवल क्षेत्रीय और उग्रवादी है, अपितु 
अलगाववादी भी है। वास्तविकता तो यह है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार 
करने के बदले अस्पष्ट रूप से मतदाताओं को दोषी बताकर कांग्रेस (इ) लोकतंत्री 
भावना के दयनीय अभाव को ही प्रकट कर रही है। 

इस लोकतंत्री आचार के अभाव की बात बड़े पैमाने पर धन के प्रयोग, 
सरकारी तंत्र के निर्लज्ज दुरुपयोग और असामाजिक तत्त्वों की शारीरिक शक्ति 
पर चिंताजनक निर्भरता, जो दिल्ली के हाल के चुनावों में गुंडागर्दी की एक नई 
पराकाष्ठा तक पहुँच गया, के रूप में बड़े खेदजनक रूप में अभिव्यक्त हुई। 


भाजपा की बढ़ती शक्ति 

जब हम इन सब तथ्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय जतना पार्टी का 
इस चुनावी दौर में निष्पादन यद्यपि विशेष नहीं है, फिर भी इसकी बढ़ती हुई शक्ति 
का संकेत मिलता है। कर्नाटक में पार्टी की शक्ति विधानसभा में चार से बढ़कर 
18 हो गई। आंध्र प्रदेश में, जहाँ अन्य सभी राष्ट्रीय पार्टियों को क्षति पहुँची या 
बे पूर्णतः ध्वस्त हो गईं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व स्थिति को कायम 
रखा। 

दिल्ली में, जहाँ तीन वर्ष पूर्व (1980 के लोकसभा-चुनाव में) कांग्रेस (इ) 
ओर अविभाजित जनता पार्टी को प्राप्त मतों में अंतर 13 प्रतिशत था, वहाँ अब 
हाल के चुनावों में कांग्रेस (इ) और भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मतों का अंतर 
घटकर केवल तीन प्रतिशत रह गया है। 


दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीव्र स्पर्धा 

इस स्थिति के बावजूद कार्यकारिणी इस बात पर खेद प्रकट करती है कि 
आत्मतुष्टि के कारण और अंतिम समय में अतिरिक्त शक्ति लगाने के प्रयास 
की कमी, जिससे पार्टी सरकारी सत्ता के निर्लज्ज दुरुपयोग, शारीरिक शक्ति और 
धन शक्ति पर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो सकती थी, के कारण 
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस (इ) के कुशासन और भ्रष्टाचार को 
समाप्त करने का अबसर खो दिया। फिर भी इन चुनाबों ने निर्णायक रूप से यह 
प्रकट कर दिया है कि कांग्रेस (इ) और भारतीय जनता पार्टी में बराबर की 
टक्कर है और अधिकतर अन्य पार्टियों का राजधानी के राजनीतिक मंच पर 
कोई स्थान नहीं है। 
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इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में अपने स्वीकृत प्रस्ताव 
के अनुसार अन्य लोकतंत्री दलों के साथ चुनाव-समझौता करने का प्रयास किया। 
दिल्ली में लोकदल की प्रतिक्रिया बड़ी सकारात्मक रही। इस बारे में की गई 
व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और लोक दल-दोनों के लिए आपसी लाभ की 
रही। यह खेद की बात है कि जनता पार्टी की प्रतिक्रिया न केवल नकारात्मक 
थी, अपितु इसका चुनाव-प्रचार विशेष रूप से दिल्ली में कांग्रेस (इ) की अपेक्षा 
भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अधिक था। 


वामपंथियों का विचित्र व्यवहार 

भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी चिंता के साथ देखती हे कि 
सी.पी.आई. और सी.पी.आई. (एम) ने श्रीमती गांधी की पार्टी से लड़ने के अपने 
घोषित उद्देश्य के बावजूद यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि वे भारतीय 
जनता पार्टी का विरोध करना अपना मुख्य उद्देश्य समझती हैं, चाहे इस प्रक्रिया 
में श्रीमती गांधी के हाथ और मजबूत क्यों न हो जाएँ। कम्युनिस्टों के इस प्रकार 
के व्यबहार से कार्यकारिणी को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 
कुछ अन्य विरोधी दल, जिन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था, कम्युनिस्टों की 
योजना की चाल के शिकार बन गए और उनके उत्साही सहयोगी बन गए। 

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस (इ) के भ्रष्ट शासन और जनता-विरोधी नीतियों 
के विरुद्ध अपना संकल्पित संघर्ष जारी रखेगी। इसकी चुनावी रणनीलि का लक्ष्य 
कांग्रेस (इ) को सत्ता से हटाना जारी रहेगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन 
विरोधी दलों के साथ जो वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हैं, चुनाव समझौता 
किया जाएगा। 


(m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


बंबई 7-9 मई, 1983 


मध्यावधि चुनावों की संभावना 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लोकसभा के मध्यावधि 
चुनावों के बारे में लगाई जानेवाली अटकलों को बड़े गौर से देखा है। 

इस बात को प्रायः सभी जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल गत कई मास से इस प्रश्न 
पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तेजी से बिगड़ती हुई राजनीतिक और आर्थिक 
स्थिति, सत्तारूढ़ दल के अंदर आपस में चल रही कशमकश और प्रधानमंत्री जिस 
तेजी और बेचैनी से अपने वंशजों के उत्तराधिकार को सुरक्षित करने में जुटी हुई 
हैं, उन सबसे तो यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। 

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस (इ) की जो करारी हार हुई 
है, उससे इस बारे में उसका उत्साह निश्चय ही ठंडा पड़ गया है। फिर भी राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी का यह विचार है कि मध्यावधि चुनाव नियत अवधि से पूर्व होने की 
संभावना अब भी विद्यमान है। अतः कार्यकारिणी अपने दल की शाखाओं का 
आह्वान करती है कि वे हमेशा चुनाव के लिए सन्नद्ध रहें। 


राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोरचा गठन का आह्वान 

संभावित लोकसभा-चुनाव की इस पृष्ठभूमि को देखते हुए ही (यदि ये 
निर्धारित समय पर हों, तो भी इसमें केवल 20 महीने ही रह गए हैं) राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्ष श्री वाजपेयी ने उन सभी दलों, जो देश की 
एकता और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, से अपील की थी कि वे एक राष्ट्रीय 
लोकतांत्रिक मोरचे के रूप में संगठित हो जाएँ तथा इस मोरचे को कांग्रेस (इ) 
के भ्रष्ट शासन के विरुद्ध संघर्ष का एक प्रभावशाली माध्यम बनाएँ। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी इस अपील का समर्थन करती है और आशा करती है कि इस अपील 
का अनुकूल असर होगा। 
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भाजपा चुनावी तालमेल के पक्ष में 
इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी विरोधी दलों द्वारा संगठित प्रयास के 
संबंध में अपने रवैये को एक बार पुनः दोहरा देना चाहती है। 

(क) भारतीय जनता पार्टी सामान्य हित के खास-खास मुद्दों जैसे--चुनाव 
संबंधी सुधार, भ्रष्टाचार-निवारण आदि के बादे में विधानमंडलों के अंदर 
और बाहर से भी विरोधी दलों द्वारा संगठित काररवाई किए जाने के पक्ष 
में है। 

(ख) भारतीय जनता पार्टी अपना पृथक्‌ अस्तित्त्व कायम रखते हुए भी, कांग्रेस 
(इ) पार्टी को पराजित करने के उद्देश्य से कम्युनिस्टों और मुसलिम 
लीग को छोड़कर, विरोधी दलों के साथ चुनाव-संबंधी समझौते (जिनमें 
सामान्य कार्यक्रम के आधार पर मोरचा बनाना भी शामिल है) करने के 
पक्ष में है। 

mj 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


लखनऊ 21-23 अक्तूबर, 1983 


राज्य और केंद्र में चुनाव एक साथ हों 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह माँग करती है कि जनवरी, 
1985 में अपेक्षित लोकसभा-चुनाव एवं जून, 1985 में अपेक्षित नौ राज्यों की 
विधानसभाओं के मतदान साथ-साथ कराए जाने चाहिए। 


सभी मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र 

कार्यकारिणी यह भी माँग करती है कि सभी मतदाताओं को, विशेषकर शहरी 
निर्वाचन क्षेत्रों में, पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए और 1985 के चुनावों से 
मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग प्रारंभ कर देना चाहिए। 


सरकारी मीडिया का दुरुपयोग 
भाजपा की यह माँग है कि निर्वाचनों की औपचारिक अधिसूचना से मतदान 


पूर्ण होने तक आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त राजनीतिक एवं चुनावी 
प्रसारणों का पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि इन सरकारी माध्यमों का दुरुपयोग सत्तारूढ़ दल को चुनावी 
लाभ पहुँचाने के लिए नहीं हो रहा है, स्वयं आयोग के अंतर्गत ही एक सेल 
स्थापित होना चाहिए। 

कार्यकारिणी के मत में, यदि इच्छा हो तो इन चारों में से किसी भी मॉग को 
स्वीकार करने में सरकार को जरा भी अड़चन नहीं हो सकती। 

यह स्पष्ट है कि संविधान-निर्माताओं की मंशा लोकसभा एवं विधानसभाओं 
के चुनाव नियमतः एक साथ कराने की थी। मध्यावधि चुनावों का प्रावधान तो 
विशेष परिस्थितियों के लिए करना पड़ा था। व्यवहार में भी आजादी के दौरान वर्षों 
तक यही नियम चलता रहा है कि दोनों चुनाव साथ-साथ हों, परंतु 1971 के 
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मध्याबधि चुनावों के बाद यह नियम टूट गया। 
दोनों चुनाव साथ-साथ कराने एवं मतदान की इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रयोग 
से सरकार, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्चों में पर्याप्त बचत होगी। 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, सिर्फ सरकार के ही लगभग 30 करोड़ रुपए 
बच जाएँगे। 
निर्वाचन के प्रारंभ से अंत तक चुनाव कार्यों में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी 
अफसरों की भारी संख्या के फँसे रहने से सामान्य नागरिक प्रशासन और 
विकास-योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सी बाधाएँ आती हैं। दोनों चुनावों के 
साथ-साथ कराने से वह भी काफी हद तक कम हो जाएगी। 
कस्बों और शहरों में होनेवाला व्यापक जाली मतदान भारतीय निर्वाचनों का 
सर्वाधिक घातक रोग है। न मिटनेवाली स्याही का प्रयोग इसके निवारण में 
निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है। मतदाताओं को पहचान-पत्र देना इसे रोकने का एकमात्र 
उपाय है। निर्वाचन आयोग ने इस आशय का प्रस्ताव किया है और सरकार इसे 


सिद्धांत रूप में स्वीकार भी कर चुकी है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने में देर 
नहीं की जानी चाहिए। 


इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग 

इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रयोग से न केवल चुनाव प्रक्रिया को सरल करने 
और धांधलियों को रोकने में सहायता मिलेगी, अपितु व्यय में और अधिक बचत 
को जा सकेगी, क्योंकि तब न तो मतदान-पत्र छापने की जरूरत होगी और न 
मतपेटियों की पहरेदारी या परिवहन की ही आवश्यकता रहेगी। और मतगणना के 
लिए इतना लंबा-चौड़ा पृथक प्रबंध भी नहीं करना पड़ेगा। 

सारी दुनिया यह मानती है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का उद्देश्य जनता 
का मनोरंजन, शिक्षण एवं विविध जानकारी प्रदान करना है। किंतु भारत में तो 
ये दोनों माध्यम सत्तारूढ़ दल एवं परिवार के प्रचार-यंत्र मात्र बना दिए गए हैं। 
इस प्रचारात्मक भूमिका का नग्न नृत्य तो चुनावों में देखने को मिलता है। यदि 
निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान कराने के अपने संवैधानिक 


दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है, तब उसे आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के 
इस मनमानेपन पर अंकुश लगाना चाहिए। 


केंद्रीय सरकार की चुनाव-सुधारों के प्रति उपेक्षा 
भारतीय जनता पार्टी को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विभिन्न 
राजनीतिक दलों द्वारा निर्वांचन-प्रक्रिया में सुधार की माँग बार-बार किए जाने तथा 


निर्वाचन आयोग द्वारा इस माग के समर्थन के बावजूद केंद्रीय सरकार ने चुनाव 
सुधारों को प्रारंभ करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। 
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निर्वाचन आयोग ने चुनावों में धन एवं सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर अंकुश 
लगाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिन्हें केबिनेट की एक उपसमिति 
को सौंपा जा चुका है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यद्यपि इस उपसमिति 
को बने दो वर्ष से अधिक हो गया है, परंतु इस मामले में कुंछ प्रगति नहीं हुई 


है। 


चुनाव-सुधारो पर काररवाई प्राथमिकता के आधार पर 

भाजपा यह माँग करती है कि चुनाव-सुधारों के प्रश्न को प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए तथा निर्वाचन आयोग की उन सिफारिशों को, जिनपर राजनीतिक पार्टियों 
में मोटे तौर पर सहमति है, आगामी आम चुनावों के पूर्व लागू किया जाना चाहिए। 
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस महासमिति के बंबई अधिवेशन में राष्ट्रीय प्रश्नों पर आम 
सहमति की बात कही है। उन्हें चाहिए कि वे इसकी शुरुआत चुनाव-सुधारों के 


महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर प्रतिपक्ष से वार्ता द्वारा करें। 
m) 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 12-14 फरवरी, 1982 


लघु सामान्य चुनाव तथा चुनाव-सुधार 

एक लघु सामान्य चुनाव को घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 
केरल और पश्चिम बंगाल में अगले मास के तृतीय सप्ताह में चुनाव होनेवाले हैं। 
इसके साथ ही गढ़वाल सहित लोकसभा की सात सीटों तथा विभिन्न राज्य 
विधानसभाओं की 15 सीटों के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल तथा गढ़वाल में चुनाव 
रोकने के सत्तारूढ़ दल के कठोर प्रयासों के बावजूद चुनाव करवाए जा रहे हैं। 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में 
अपनाए गए सही रुख को प्रशंसा करती है। 


चुनावों में धन-शक्ति रोकने पर आम सहमति 

गत कुछ वर्षो में चुनाव-सुधार के मुद्दे पर काफी सार्वजनिक बहस हो चुकी 
है। चुनावों की शुद्धता को प्रभावित करनेवाली दो विशिष्ट बुराइयों, धन-शक्ति 
एवं सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बारे में मोटे रूप से पहले ही आम सहमति हो 
चुकी है। 

सामान्यतया इस बात पर सभी सहमत हैं कि चुनावों में धन-शकित के प्रभाव 
को रोकने का एकमात्र प्रभावकारी उपाय सरकारी कोष से चुनाव करवाना है 
जैसाकि चुनाव-सुधार संबंधी संसदीय समिति ने बहुत पहले 1973 में सिफारिश की 
थी कि सभी चुनाव-व्ययों को सरकारी कोष से दिया जाना वैध माना जाए और 


उम्मीदवार अथवा उसकी पार्टी द्वारा अब जो व्यय बहन किया जाता है उसे शानैः 
शनैः राज्य को सौंप दिया जाए। 


सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकना 
सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। 
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जो चुनावों को पूर्णतया असमान एवं अन्यायपूर्ण लड़ाई बना देता है और इस 
प्रकार चुनाव-परिणाम को बिलकुल विकृत कर देता है। समय-समय पर चुनाव 
आयोग एवं विभिन्न गैर-सरकारी निकाय, जैसे चुनाव-सुधार संबंधी तारकुंडे 
समिति, एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद सरकार को मात्र एक 
कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। 

जब जनता सरकार सत्तारूढ़ थी तो इस विषय का ईमानदारी से अनुसरण 
किया गया था। एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप 
दे दिया था। सरकार ने उसके आधार पर सिफारिशें तैयार कर ली थी, किंतु उस 
समय यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कानून विपक्ष के साथ चर्चा करने 
के पश्चात्‌ पेश किया जाए। इस बीच सरकार गिर गई और इस प्रकार आरंभ 
किया गया काम पूरा नहीं हो सका। 

निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ एक 
के लिए, जैसे-चुनावों में धन लगाने हेतु 100 करोड़ रुपए की एक चुनाव-निधि 
बनाने और इस प्रकार धन-शक्ति के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए कानून 
बनाने तथा बजट में इसकी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक आगामी 
लघु सामान्य चुनावों का संबंध है, शायद यह संभव न हो सके। परंतु चुनाव 
आयोग द्वारा की गई बहुत-सी सिफारिशों को कार्यपालिका के आदेश द्वारा 
कार्यान्बित किया जा सकता है। 


भाजपा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन करती है 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्वाचन आयोग द्वारा की गई 
कुछ अति मूल्यवान सिफारिशों का संज्ञान होती है, जिन्हें यदि स्वीकार कर लिया 
जाए, तो चुनावों को अधिक न्यायसंगत बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी। न्यायालय 
के एक निर्णय (घासी राम बनाम डाल सिंह) का बिशेष रूप से उल्लेख किया गया 
है, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला ने यह कहा था कि चुनावों 
के दौरान कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं, जो इस शाब्द के कानूनी अर्थ में भले ही 
'भ्रष्ट' न हों, परंतु “बुरी' होती हैं। इस निर्णय को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग 
ने ये सिफारिशें की हैं- 

1. सदन की सामान्य अवधि के समाप्त होने (अथवा जब चुनाव अचानक 
करवा दिए जाएँ तो उस तारीख से, जब चुनाव करवाने को घोषणा कर 
दी गई हो जैसी भी अवस्था हो) से पहले 6 मास की अवधि के अंदर 
किसी मंत्री के पास विद्यमान स्वविवेकाधीन निधि में से वितरण की मनाही 
कर दी जानी चाहिए; 

2. सरकारी कर्तव्य से पूर्णतया न जुड़े हुए काम के लिए सरकारी गाड़ियों 
के प्रयोग की मनाही होनी चाहिए; 
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3. चुनावी कार्य के लिए मंत्रियों के निजी कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी 
कर्मचारियों के प्रयोग, चुनावों की पूर्व संध्या पर घटना-स्थल पर सार्वजनिक 
शिकायतों के समाधान आदि की कानून के अंतर्गत मनाही होनी चाहिए; 

4. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रियों द्वारा संबोधित की जानेवाली चुनाव-सभाओं के 
लिए सरकार द्वारा मंचों के निर्माण की कानून के अंतर्गत मनाही होनी 
चाहिए; और 

5. चुनाव की पूर्व-संध्या पर सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधाओं 
के प्रदान करने के वादों आदि की कानून के अंतर्गत मनाही होनी चाहिए। 


इस प्रसंग में निर्वाचन आयोग ने ये सिफारिशें भी की हैं- 

1. लोकसभा भंग हो जाने पर अथघा उस तारीख से जिस दिन चुनाव की 
घोषणा कर दी जाए, जो भी पहले हो, अगली सरकार के गठन तक 
सरकार को एक कामचलाऊ सरकार की तरह काम करना चाहिए। राज्य 
सरकार के मामले में उस तारीख से राष्ट्रपति-शासन लागू कर देना 
चाहिए जिस दिन चुनाव की घोषणा कर दी जाए। 

. मंत्रियों को सरकारी विमानों अथवा गाड़ियों का, सरकारी डाक टिकटों 
का तथा अन्य सरकारी तंत्र का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए। 

- सरकार के किसी सदस्य को ऐसे समय के सिवाय जो उसकी पार्टी को 
दिया जाए, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर कोई समय नहीं दिया जाना 
\चाहिए। 

- सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने के लिए सरकारी खर्च पर 

कोई विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए। 

हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर के पद के किसी पुलिस अधिकारी तथा राजस्व 

पदाधिकारी के स्थानांतरण का कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन सिफारिशों का जोरदार समर्थन करती है। 

इसने निर्वाचन आयोग से इन सिफारिशों तथा आयोग की अन्य सभी ऐसी 

सिफारिशों पर विचार करने के लिए, जिनके लिए कानून में परिवर्तन करने की 

आवश्यकता नहीं है, चर्चा करने हेतु तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए 

कहा है। बूथ पर कब्जा करने के अभिशाप का मुकाबला करने के लिए सक्रिय 

कदमों का भी पता इस बैठक में लगाया जाए। 


N 


w 


+ 


n 


m 


310 * पार्टी दस्तावेज खंड 7 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 12-14 फरवरी, 1982 


विधानसभा चुनावों के प्रति भाजपा का रवैया 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आगामी विधानसभा चुनावों 
की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल तथा पश्चिम बंगाल में विद्यमान 
राजनीतिक स्थिति के बारे में वहाँ की इकाइयों के पार्टी अध्यक्षों के वृत्तांत सुने 
हैं। इन वृत्तांतों पर विचार करने के पश्चात: भाजपा ने इन चुनावों के लिए 
निम्नलिखित रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति की रूपरेखा तैयार 
की है- 

हिमाचल प्रदेश में भाजपा अपने बलबूते पर राज्य विधानसभा में अधिक से 
अधिक सीटों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगी। तथापि पार्टी अन्य 
लोकतांत्रिक विपक्षी दलों के साथ थोड़ा-बहुत समायोजन करने की संभावना से 
इनकार नहीं करती है। 

हरियाणा में भाजपा अधिकृत लोक दल के साथ चुनाबी समझौता करने के 
पक्ष में है। , 

केरल तथा पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने बल-बूते पर चुनाव लड़ने का 
संकल्प करती है। यह इन राज्यों में एक तीसरी शक्ति का आधार तैयार करने 
का प्रयत्न करेगी, जो समय आने पर इन राज्यों को कांग्रेस (इ) के भ्रष्टाचार तथा 
अध:पतन एवं मार्क्सवादियो की हिंसा तथा एकमार्गीकरण से मुक्ति दिला सके। 


जहाँ तक हिमाचल तथा हरियाणा में संभावित समायोजनों का संबंध है, 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी अध्यक्ष श्री वाजपेयी को इस संबंध में अंतिम निर्णय 
लेने के लिए अधिकृत करती है। 
m| 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


सूरत 4-6 जून, 1982 


लघु आम चुनावों में सफलता 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ हाल ही में हुए लघु आम चुनावों 
में दल की उपलब्धियों पर सामान्यतः संतोष प्रकट करती है। हिमाचल प्रदेश 
विधानसभा चुनावों एवं ठाणे तथा जबलपुर लोकसभा उप-चुनावों में पार्टी की 
शानदार सफलता पर राष्ट्रीय परिषद्‌ को विशेष प्रसन्नता है। राष्ट्रीय परिषद्‌ श्री 
शांता कुमार के नेतृत्व में चुने गए हिमाचल प्रदेश के विधायकों का, ठाणे के श्री 
जगन्नाथन पाटिल का और जबलपुर के श्री बाबूराम परांजपे का हार्टिक अभिनंदन 


करती है। परिषद्‌ हरियाणा से निर्वाचित विधायकों को भी बधाई प्रेषित करती 
है। 


कांग्रेस पार्टी पतन की ओर 
1977 के आम चुनावों को छोड़कर, पूर्व के किसी भी बड़े चुनाव में कांग्रेस 
(३) को ऐसी बुरी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था जैसा इस बार हुआ है। 
कुल 615 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को केबल 144 सीटें प्राप्त 
हुईं। इस बार के चुनाव-परिणामों से राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रायः एक सर्वसम्मत 
निष्कर्ष यह निकाला है कि श्रीमती गांधी की छवि का जादू अब टूट चुका है। 
* उनके व्यक्तिगत और सत्तापक्ष के प्रभाव की लोकप्रियता में काफी तेजी से कमी 
हो रही है। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ का मत है कि इन चुनावों में अपनाई गई नीति मोटे तौर पर 
सही थी। जहाँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, उसका कारण या तो परिस्थिति 


को निहित कठिनाइयाँ (जैसे-केरल ब पश्चिम बंगाल में) या हमारी अपनी 
संगठनात्मक कमियां थां। 
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तालमेल आवश्यक 
राष्ट्रीय परिषद्‌ अनुभव करती है कि जहाँ अन्य विरोधी दल उल्लेखनीय 
प्रभाव रखते हैं वहाँ यह वांछनीय है कि विरोधी मतों के विभाजन को रोकने के 
उद्देश्य से चुनावी तालमेल बैठाया जाए। किंतु कोई भी तालमेल सार्थक और 
फलदायी तभी होगा जब उसमें जमीनी राजनीतिक वास्तविकताओं का पूरा ध्यान 


रखा जाएगा | 


अगले चुनावों की तैयारी 

अभी-अभी जो लघु आम चुनाव समाप्त हुआ हे, उससे भी बृहत चुनाव 
1983 में होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, असम व दिल्ली 
में चुनाव होनेवाले हैं। यदि ये चुनाव एक साथ हुए तो देश एक प्रकार से 1985 
के लोकसभा आम चुनावों के पूर्वाभ्यास में से गुजरेगा। यह संभव है कि इनमें से 
एकाध राज्य के चुनाव पहले ही हो जाएँ। अतः भारतीय जनता पार्टी को, और 
विशेषकर इन प्रदेशों में हमारी इकाइयों को, अभी से चुनाव सतर्कता की स्थिति 
में रहना होगा। 

इन चुनावों में जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव शेष चुनावों से इस नाते भिन्न 
हैं कि जहाँ अन्य चार प्रदेश कांग्रेस (इ) की छत्रछाया में हैं (असम व दिल्ली, 
तो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं), जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस 
सत्ता में है। प्रत्येक प्रदेश की रणनीति का ब्यौरा पृथकतः तब निर्धारित किया जा 
सकेगा, जब चुनाव का बिगुल बज जाए। इतना स्पष्ट रहे कि जहाँ कांग्रेस (३) 
शासित प्रदेशों में हमारी लड़ाई कांग्रेस (इ) से रहेगी, जम्मू-कश्मीर में भारतीय 
जनता पार्टी को द्विमुखी संघर्ष करना होगा-एक ओर शेख अब्दुल्ला की नेशनल 
कॉन्फ्रेंस से और दूसरी ओर श्रीमती गांधी की कांग्रेस से। 

इस बीच हम अपना सारा ध्यान संगठन के ढाँचे को मजबूत बनाने में, अपने 
जनसमर्थन के आधार को अधिक व्यापक रूप देने में और भाजपा को एक ऐसे 
सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करने में लगाएँ, जो जनता को शिकायतों, 
विशेषकर निर्धन, दुर्बल तथा दलित वर्गों के उत्पीड़न के विरुद्ध प्रभावी सिद्ध हो 


सके। - 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


शिमला 27-29 जून, 1981 


चुनावी हेराफेरी से जीत 

हाल में ही संपन्न उपचुनावों में कांग्रेस (इ) की जीत मूलतः हेराफेरी और 
चुनावी बेईमानी की जीत है। अब यह प्रतिपक्ष का कोरा आरोप नहीं, वरन्‌ ऐसा 
सत्य है जिसकी पुष्टि गढ़वाल उपचुनाव के बारे में अपने निर्णय से चुनाव आयोग 
ने भी कर दी है। 

भारत के चुनाव-इतिहास में सरकारी तंत्र का ऐसी बेशर्मी से कभी दुरुपयोग 
नहीं किया गया, जैसा इस बार हुआ। ये चुनाव कांग्रेस (इ) पार्टी नहीं लड़ी। 
प्रतिपक्षी दलों को इन चुनावों में केंद्र और प्रदेश सरकारों को सम्मिलित शक्ति, 
उनके अफसरों की विशाल फौज, उनके विमानों, वाहनों तथा अन्य साधनों और 
उन सबकी संयुक्त शक्ति, दबाव-फुसलाव का सामना करना पड़ा। कई जिलाधीश, 
तहसीलदार आदि तो जानबूझकर और स्पष्टतः कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए थे 
और पार्टी के चुनाव मैनेजरों के आदेशों का पालन कर रहे थे। 


मतकोंद्रो पर जबरन कब्जा 

लेकिन इन चुनावों की सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि कई चुनाव 
क्षेत्रों में सरकारी अफसरों की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में मतदान-केंद्रों पर 
जबरन कब्जा किया गया। मतदान-केंद्रों पर जबरन कब्जा करने की इस बीमारी 
से इधर कुछ समय से लोकतंत्र के सभी हितैषी चिंतित थे। परंतु अब तक 
इक्का-दुक्का मतदान-केंद्रों पर उस क्षेत्र में रहनेवाली किसी एक प्रभावशाली 
जाति को प्रेरणा से और उसके आदेश पर कुछ जातिवादी दादा, जातिवादी गुंडे ही 
जबरन कब्जा किया करते थे। यह प्रवृत्ति यद्यपि काफी खतरनाक थी, तथापि 
आशा की जाती थी कि पर्याप्त बंदोबस्त और चुनाव-व्यवस्था में सुधार करके इस 
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दोष का परिहार हो सकेगा। लेकिन जब शासक दल ही मतदान केंद्रो और 
मतपेटियों पर जबरन कब्जा करने का षड्यंत्र रचे और इसे पुलिस तथा जिला 
अधिकारियों के सहयोग से क्रियान्चित किया जाए या वे यह सब होते देखकर मुँह 
फेर लें, तब तो मामला और ज्यादा भयावह तथा गंभीर हो जाता है। इससे तो 
लोकतंत्र की जड़-निष्पक्ष चुनाव ही कटती नजर आती है। 


लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे 

भारतीय जनता पार्टी के मत में ताजा उपचुनावों में जो कुछ हुआ, वह 
शासक दल का पूर्वाभ्यास था और इसका संकेत था कि आम चुनाव में वह क्या 
करेगा। गढ़वाल उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग के फैसले से निश्चय ही 
कांग्रेस (इ) के मन्सूबों और उसकी योजनाओं को आघात लगेगा, फिर भी 
लोकतंत्र के लिए बढ़ते इस नए खतरे को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के 
लिए जनमत के स्तर पर बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि यह खतरा उतना ही 
भयावह और घातक हो सकता है जितना सन्‌ 1975 में घोषित आपात्‌ स्थिति थी। 

चुनाव आयोग ने गढ़वाल में दुबारा मतदान का आदेश दिया है। लेकिन इस 
आदेश में जिस चुनावी कदाचार का उल्लेख किया गया है, वह उस हिमखंड का 
ऊपर से दिखनेवाला शीर्षमात्र है, जिसका अधिकतर भाग जलमग्न और अदृश्य 
है। अब यह नितांत आवश्यक है कि हाल के चुनावों में शासक दल और सरकार 
ने जो गलत कार्य किए, उन सबको बेनकाब किया जाए। भाजपा चाहती है कि 
एक निष्पक्ष और गैर-सरकारी जाँच आयोग गठित किया जाए, जो मामले की 
तत्काल विशद जाँच करे और अपने जाँच-परिणामों को प्रकाशित करे। श्री 
जयप्रकाश नारायण ने नागरिक-स्वतंत्रता और लोकतंत्री अधिकारों की रक्षा के 
लिए 'सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक जिस गैर-राजनीतिक संस्था की स्थापना 
की, उसने इस मामले की जाँच करने की घोषणा की है। 


पारिवारिक तानाशाही 
श्रीमती गांधी भारत गणराज्य को एक पारिवारिक तानाशाही में परिवर्तित करने 


पर उतारू जान पड़ती हैं। शासक दल के प्रबक्ता छलावे के लिए इसे राष्ट्रपति 
व्यवस्था' का नाम देते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र समाचार-पत्र और जागरूक 
प्रतिपक्ष उनकी इस दुर्योजना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हैं। निष्पक्ष चुनाव तो इस 
रास्ते की सर्वाधिक दुर्लघ्य रुकावट है। मार्च, 1977 में मिली चुनाव-प्रताड़ना को 
श्रीमती गांधी कभी नहीं भुला सकतीं। इन चुनावों में उन्होंने मतदान के समय घोर 
बेईमानी का जो तरीका अपनाया था, उसका एक स्पष्ट संकेत यह है कि सन्‌ 1977 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वह इस रास्ते को अपनाना चाहती हैं। 
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चुनाव-सुधारों के पक्ष में जनमत तैयार करना 

भाजपा लोकतंत्र में निष्ठा रखनेवाले सभी राजनीतिक दलों, समुदायों और 
व्यक्तियों का आह्वान करती है कि वे इस खतरे को गंभीरता से समझें और इसको 
विफल करने के लिए एक संयुक्‍त रणनीति तैयार करें। भाजपा ने अपनी ओर 
से संकल्प किया है कि वह एक देशव्यापी निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान आंदोलन' 
चलाएगी। इस आंदोलन के दौरान लोकतंत्र को पंगु करने को शासक दल को 
दुर्योजनाओं को बेनकाब करने के अतिरिक्‍त चुनाव-सुधार की एक विशद 
परिकल्पना के पक्ष में जनमत तैयार किया जाएगा। चुनाव-सुधार की इस 
परिकल्पना में अन्य अनेक बातों के अलावा ये बातें भी होंगी- 

1. चुनावों में धन-बल के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए कदम, 

2. शासक दल के चुनावी हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का 

दुरुपयोग रोकने के उपाय, और 
3. वर्तमान चुनाव-व्यवस्था को नया रूप देने से संबंधित सुझाव। 


इस व्यवस्था को ऐसा रूप देना, जिससे जन-भावनाएँ अपने प्रतिनिधित्व रूप 
से अधिक अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हों। यह व्यवस्था राजनीतिक परिवर्तनों के 
प्रति अधिक संवेदनशील हो, जातीय हेरा-फेरी के लिए इसमें गुंजाइश न हो और 
यह निर्वांचकों में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए अधिक उपयुक्‍त हो। 


दिल्ली में तुरंत चुनाव हों 

सरकार किसी औचित्य के बिना दिल्ली महानगर परिषद्‌ के चुनावों को बराबर 
टाल रही है। भाजपा चाहती है कि राजधानी के नागरिकों को इस प्रकार लोकतंत्र 
से बंचित रखने की यह काररवाई बंद हो और अविलंब चुनाव कराए जाएँ। 

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आगामी वर्ष चुनाव होने हैं। इन प्रदेशों की 
वर्तमान सरकारें वस्तुतः दलबदलुओं की सरकारें हैं, जिन्हें एक दिन भी शासन 
चलाने का वैध अधिकार नहीं है। अतः इन राज्यों में जितनी जल्दी चुनाव हों, 
उतना ही अच्छा होगा। 

यह बड़ा ही अशुभ संकेत हैं कि गढ़वाल में शासक दल के चुनाव आंदोलन 
के मुख्य प्रबंधक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चुनाव आयोग 


का निर्णय कांग्रेस (इ) के खिलाफ तो है ही, इससे दोनों मुख्यमंत्रियों की भी 
भर्त्सना होती हे। 


हमारी माँग है कि इन दोनों राज्यों में जब भी चुनाव हों, दोनों राज्यों की 
सरकारें चुनाव से पूर्व इस्तीफा दे दें। 


mj 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23 अप्रैल, 1980 


चुनाव-संबंधी रणनीति 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आगामी विधानसभाओं के 
चुनावों में विभिन्न राज्यों की गतिविधियों के संबंध में उनके प्रतिनिधियों के 
प्रतिवेदन को सुना। 

अनेक राज्यों का सुझाव था कि पार्टी को अकेले ही दम पर चुनाव लड़ने 
की नीति का अनुसरण करना चाहिए। प्रतिनिधियों का विचार था कि भारतीय 
जनता पार्टी के बन जाने से लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है, जिसका 
समुचित लाभ आगामी चुनावों में मिलना चाहिए। कार्यकारिणी के कुछ सदस्य 
लोक दल के साथ तालमेल के पक्षधर थे। सदस्यों को सामान्य रूप से इस बात 
का खेद था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 
विभिन्‍न विपक्षी दलों से अधिनायकवादी शक्तियों को काबू में रखने के लिए 
मिल-जुलकर व्यूह-रचना करने का जो आह्वान किया था, उसके प्रति उनका 
रवैया या तो नकारात्मक या टालमटोल करनेवाला और दुलमुल रहा। 

इन प्रतिबेदनों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह निश्चय 

करती है कि इन विधानसभा-चुनावों में दल की नीति निम्नलिखित मार्गदर्शी 
सिद्धांतों के अनुरूप होगी- 

1. भारतीय जनता पार्टी उन सभी चुनाव- क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े 
करेगी, जहाँ उनके जीतने की संभावना है। 

2. राज्य शाखाएँ अन्य विपक्षी दलों के साथ स्थानीय रूप से समायोजन करने 
के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु इसका एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि 
अधिनायकवाद का विरोध करनेवाली शक्तियाँ किसी प्रकार से कमजोर न 
हों और इस प्रकार का तालमेल गोपनीय न होकर खुला और सर्वविदित हो। 

3. भारतीय जनतां पार्टी साम्यवादी दलों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगी। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 6 जून, 1980 


विधानसभा-चुनावों के परिणाम 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की धारणा है कि विधानसभाओं के हाल में 
हुए चुनावों का निर्णय मुख्यतः लोकसभा-चुनाव के परिणामों के अनुरूप ही है। 
प्रधानतः जनता पार्टी की आंतरिक कलह और फूट से उत्पन्न निराशा के कारण 
ही जनसाधारण ने इन दोनों चुनावों में इंदिरा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। 


कांग्रेस के पक्ष में नकारात्मक मतदान 

भाजपा समेत सभी विरोधी दलों ने चुनाव-प्रचार के दौरान इसकी भरपूर 
चेष्टा को कि केंद्र में इंदिरा कांग्रेस की सरकार के पिछले चार महीनों के 
कार्यकलाप को--वस्तुत: कार्यहीनता को-चुनावी बहस का मुख्य मुद्दा बनाया 
जाए, कितु उन्हें सफलता नहीं मिली। साधारण जनता इस कार्यकाल को स्पष्टतया 
बहुत अल्प समझती है और श्रीमती गांधी के दल को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध 
करने के लिए कुछ अधिक समय देने की इच्छुक है। और फिर, लोकसभा के 
निर्वाचन के बाद भी अधिकतर विरोधी दलों की विश्वसनीयता उनकी आत्मघाती 
कुचेष्टाओं एवं अबसरवादी रुझानों के कारण बहुत कम रही। इस तरह लोकसभा-चुनाव 
के निर्णय के अनुरूप ही वरिधानसभाओं के चुनावों का निर्णय भी नकारात्मक 
मतदान अधिक हे, इंदिरा कांग्रेस के लिए सकारात्मक समर्थन कम। निस्संदेह 
भाजपा के उदय से एक नए उत्साह का संचार हुआ है, किंतु इस उत्साह के स्थायी 
आधार में रूपांतरित होने के लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। 


अधिनायकवाद-विरोधी शक्तियाँ सुदृढ़ 
यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में, जो ऐसा एकमात्र राज्य था जहाँ जनता 
पार्टी के आंतरिक इूंद्व प्रासंगिक नहीं थे, इंदिरा कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है। 
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अद्रमुक की इस सफलता पर भाजपा उसका अभिनंदन करते हुए यह शुभकामना 
व्यक्त करती है कि अधिनायकवाद-विरोधी शक्तियाँ उसके द्वारा सुदृढ़ बनाई जाती 
रहें। ] 

लोकसभा की उपलब्धियों की तुलना में इंदिरा कांग्रेस इस बार कुछ पीछे हटी 
हे। जिन नौ राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें जनवरी 1980 में इसने 
1520 विधानसभाई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। इस बार इसने 1375 सीटें जीती 
हैं, जो पहले से करीब 10 प्रतिशत की कमी दिखलाती हैं। यह स्मरणीय है कि 
यह कमी इस तथ्य के बावजूद हुई है कि इस बार विरोधी मतों का बिखराव 
लोकसभा के चुनावों के समय से भी अधिक हुआ था। 


सत्ताधारी पार्टी के गलत इरादे 

लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों ने सत्तारूढ़ दल पर बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी डाल दी है। केंद्रीय सरकार के शासनकाल के इसके पिछले पाँच महीनों 
के कार्यकलाप अत्यंत निराशाजनक रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को विविध 
संस्थाओं--लोकसभा, न्यायपालिका, समाचार-पत्र, कार्यपालिका आदि के प्रति 
इसके रुख ने इसकी नीयत के बारे में गहरी शंकाएँ उत्पन्न कर दी हें। इसकी 
अर्थनीति दिशाहीन रही है। कीमतें नियंत्रण के बाहर चली गई हैं। कानून और 
ब्यबस्था को बनाए रखने की सारी प्रतिज्ञाएँ झूठी साबित हुई हैं। किंतु इस सबके 
बावजूद इंदिरा कांग्रेस के प्रवक्ता जनता सरकारों को लांछित करने और अपनी 
विफलताओं के लिए उन्हें दोषी ठहराने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। 
वर्तमान निर्वाचनों में इंदिरा कांग्रेस ने इस विकृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 
कि राज्यों की प्रगति तभी संभव है, जब केंद्र एवं राज्यों में एक ही पार्टी सत्तारूढ़ 
हो। पिछले निर्वाचनी निर्णर के बाद अब इंदिरा कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं 
रह गया है। 


प्रत्याशियों की हत्या की राजनीति 

हाल के चुनावों का एक बहुत ही उद्देगजनक पहलू है—धनप्रयोग एवं 
बलप्रयोग का बीभत्स रूप में उदय होना। कई चुनाव-क्षेत्रों में तो प्रत्याशियों की 
हत्या के कारण चुनावों को स्थगित करना पड़ा। अतीत में भी चुनाव-प्रचार के 
समय हिंसाएँ हुई थीं, किंतु वे प्रतिद्वंद्वी दलों के तनावों और संघर्षो के फलस्वरूप 
होती थीं। इस बार यद्यपि क्षेत्रीय स्तरों पर तनाव कम था, तथापि हत्याओं की 
संख्या असाधारण रूप से अधिक थी। इसका दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ यह है कि ये हत्याएँ 
पैसे देकर पेशेवर अपराधियों के द्वारा कराई गई हैं और हमारे राजनीतिज्ञों का 
एक वर्ग अपने राजनीतिक लाभ के लिए हत्या तक कराने पर बेझिझक उतारू 
हो गया है। 
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चुनाव-केंद्रो पर बलपूर्वक कब्जा कर लेने, मतदाता-सूचियों में हेर-फेर एवं 
सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के उद्देगननक समाचार उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त 
हुए हैं। विशेषकर बिहार में चुनाव-केंद्र पर कब्जा करने की दूषित प्रथा बहुत बड़ा 
आकार ग्रहण कर चुकी है। 

हमारी माँग है कि इन सभी घटनाओं की न्यायिक जाँच कराए जाए। 


भाजपा की सराहनीय सफलता 

विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा के केवल कुछ सप्ताह पूर्व ही भाजपा 
का गठन हुआ था। बिना उपयुक्त सांगठनिक ढाँचे के ही इसे इस संघर्ष में उतरना 
पड़ा। साधनों के नितांत अभाव ने हमारे चुनाव-प्रचार को बुरी तरह प्रभावित 
किया। इन सबके बावजूद यह सुखद तथ्य है कि-विरोधी दलों में देश भर में सीटों 
एवं मतों की संख्या की दृष्टि से भाजपा प्रधान दल के रूप में उभरी है। 

करीब 200 चुनाव-क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशी पाँच हजार से कम मतों से 
हारे हैं, 85 चुनाव क्षेत्रों में अंतर दो हजार से भी कम था। हमको पूरा विश्वास 
है कि यदि भाजपा को चुनान-प्रचार के संगठन एवं साधन-संग्रह के लिए कुछ 
अधिक समय मिला होता, तो परिणाम बहुत अच्छा होता। 


मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद 


भाजपा उन लाखों मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देती है जिन्होंने उसके 
प्रति विश्वास व्यक्त किया है। इस निर्णय ने भाजपा को प्रमुख विरोधी दल की 
भूमिका प्रदान की है। हम इस उत्तरदायित्व को रचनात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से 
निभाने को प्रतिज्ञा करते हैं। जनता के अधिकारों की एवं उत्पीड़ितों के हितों की 
रक्षा करने के लिए भाजपा नि्भीकतापूर्वक एवं दूढ़तापूर्वक कार्य करती रहेगी। 
अपने आधारभूत नीति-वक्तव्य के अंतर्गत विवेचित अपनी पंचनिष्ठाओं के 


अनुरूप स्वच्छ एवं स्वस्थ राज्यतंत्र को रचना के लिए भाजपा अपने को पुनः 
समर्पित करती हे। 
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